अगर आप भारत की राजनीतिक अवस्था से पूर्णतया परिचित 
होना चाहते है, तो यह पुस्तक भी अवश्य पढ़िये ' 


प्रवासी भारतीयों की वतमान सम्श्याएँ 


लेखक-प्रेमनारायण अग्रवाल, बी ० ७० 


प्रधान मन्नी--इंडियन कालोनियल एसोसिएशन 
( भारतीय औपनिवेशिक संघ ) 

जिन्हे- इस पुस्तक के लिखने पर हिन्दी के प्रुख पन्नों ने ओर 
गण्यमान व्यक्तियों ने प्रवासी प्रश्त के विशेषज्ञ की उपाधि से विभू- 
पित कर गोरवान्वित किया है । 

'चाँद' की सम्मति 

यह पुस्तक एक होनहार लेखक की कृति है| इसमें प्रवासी भारत- 
वासियों की उन समस्याओ पर प्रकाश डाला गया है, जिनका जन्म 
थोडे ही समय पहले हुआ है ओर जिन पर अभी पाठको ने बहुत कम 
विचार किया है। इस समय प्रवासी भारतवासियों के सम्बन्ध में जो 
पुस्तकें पाई जाती हैं, वे असामग्रिक हो गई हैं, ओर अब हमको इस 
विपय पर नये ही इशप्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता हैं । विषय 
का महत्त्वपूर्ण ढंग से विवेचन किया है, ओर कितने ही अआवश्यकीय 
प्रश्नों की तरफ पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है । यह पुरुतक इस 
देश में रहनेवालों तथा प्रवासी--दोनो ही के ध्यानपूवक मनन करने 
योग्य है । 


कई चित्र, पृष्ठ संख्या १६८, मूल्य एक रुपया । 





मानसरोवर-साहित्य-निकेतन, झुरादाबाद | 
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प्रकाशक के शुब्द 


प्रिय पाठको, 

'राष्ट्रसध ओर विश्व-शान्ति' शीर्षक पुस्तक को आथ लोगों के 
सामने रखते हुए हमें आज जितनी ज्यादा प्रसन्नता हो रही है, उसको 
हम लिखकर ठीक-ठीक प्रकट नही कर सकते । हमारे विचार में प्रस्तुत 
पुस्तक हिन्दी भाषा का एक उज्ज्वल रत्व है और इसे लिखकर लेखक 
ने न केवल अपने व्यक्तित्व को हिन्दी के सच्चे सेवकों में अमर कर दिया 
है ; बढ्कि हिन्दी-भाषा को एक अति उज्ज्वल गौरव प्रदाव करके एक 
ऐसी भारी सेवा की है, जिसका समुचित आदर करना प्रमुख साहित्य- 
संस्थाओं का ख़ास फ़ज़ है। हिन्दी माँ के एक बड़े अभाव की 
पूत्ति आज हो गई है ओर इसके लिए आप लोगों का आनन्दित होना 
स्वाभाविक है | 

समय कम था, परिस्थिति जटिल थी और कठिनाइयाँ ज़रा ज्यादा 


' थीं, इस वजह से हमने जिस रूप में इस पुस्तक को निकालना चाहा 


था, उस रूप में नहीं निकाल सके । बहुत-ली खास-खास बाते इसमें 


[२] 


लोड़ने से रह गईं। जहाँ तक हो सका, वहाँ तक साधन एकत्र करके 
पुस्तक वर्तमान रूप में आपके सामने आई है, जिस समय पुस्तक प्रेस 
में गई थी, उस समय इटल्ली-एबीसीनिया-युद्ध ज़ोरों में था । अतएव 
पुस्तक को बिल्कुल अप-हु-डेट बनाने के उद्देश्य से हमने तत्सस्बन्धी एक 
अध्याय भी परिशिष्ट में जोड़ दिया | जहाँ तक हम सममभते हैं, पुस्तक 
में गत यूरोपीय महा-समर से लेकर इटली-एबीसीनिया-युद्ध के आरभ्भ 
होने तक की ओर राष्ट्रसंघ के इटली के विरुद्ध दरडाज्ञाएँ जारी करने के 
फैसले तक की समस्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक परिस्थिति का विशद 
विवेचन है । उसके बाद की हुई घटनाएँ अभी हाल ही की हैं और 
विद्वान्‌ पाठक उनसे अवश्य ही परिचित होंगे, ऐसी आशा है। इस 
प्रकार पाठक देखेंगे, कि अस्तुत पुस्तक एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचना 
है, जो हिन्दी प्रेमियों को अभी तक भ्रप्राप्य ही थी । 

अन्त में अपनी ब्रुदियों और गलतियों के लिए आपसे क्षमा 
माँगते हुए, हम आशा करते हैं, कि आप इसे सच्चे दिल से अपनायेंगे 
ओर इसे उचित स्वागत प्रदान कर अपने मातृ भाषा-श्रेम का प्रमाण 
देंगे। समस्त हिन्दी-प्रेमियों, लेखकों, सम्पादकों और पत्नकारों से हमें 
पूर्ण आशा है, कि वे हमें अपना प्रेम-पूर्ण सहयोग देकर भविष्य में हमें 
ओर भी अधिक महत्वपूर्ण और ऊँचे स्टैणडड की पुस्तकें निकालने का 
प्रोत्साहन प्रदान करेंगे । 


सेवक--- 
राजनारायण 





अधथकार 


आत्म-निवेदन 


आज अन्तर्राष्ट्रीय का युग है। वह युग बीत गया, जब प्रत्येक देश 
आत्म-निर्भरता के सिद्धान्त का पालन बड़ी आसानी से कर सकता 
था। आज यदि संयुक्तप्रान्त के किसानों में कोई अशान्ति पैदा होती 
है, तो उसका प्रभाव भारत ही नही ; भ्रत्युत सारे जगव्‌ की राजनीति 
पर पड़े बिना नहीं रह सकता । आधुनिक विज्ञान और वेज्ञाविक 
आविष्कारों ने विश्व में एकता का प्रादुर्भाव करने के लिए बहुत-सी 
सुविधाएँ प्रदान कर दी है ; परन्तु दुर्भाग्य से यही वैज्ञानिक उत्कषे 
विश्व के पतन का एक बढ़ा साधन सिद्ध हो रहा है। भारतवर्ष विश्व 
की राजनीति में एक प्रमुख स्थान रखता है; इसलिए अब प्रत्येक 
भारतवासी का यह कतंव्य है कि वह विश्व की राजनीति का सम्यक्‌ 
ज्ञान रखे। संसार में जो नवीन सिद्धान्त, विचार और आन्दोलन 
समय-समय पर प्रादुभूत होते रहते है, उनका हम पर, हमारे सामा- 
जिक जीवन पर, हमारी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है--हमारे 
समाज-निर्माण और स्वाधीनता-प्राप्ति में उनसे कहाँ तक प्रेरणा और 
स्फूति मिलती है--इन पर विचार करना श्रत्येक बुद्धिमान भारतीय 
नागरिक का कतंव्य है । 

इसी उद्दे श्य को अपने सामने रखकर मैंने 'राष्ट्रसंधघ ओर विश्व- 
शान्ति' की रचना की है| इस पुस्तक की रचना में मुझे कहाँ तक 
सफलता मिली है, यह तो विद्वान्‌ समालोचक बतलाएँगे ; पर इस 
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विषयक यह हिन्दी में प्रथम प्रयास है । मैने पुस्तक को सब प्रकार से 
परिपूर्ण ओर सब-साधारण के लिए उपयोगी तथा ज्ञानवर्धक बनाने की 
चेष्टा की है। आशा है, विज्ञ पाठक मेरी इस रचना को स्वीकार करेगे । 

इस पुस्तक की रचना में जिन महालुभावों ने मुझे सहायता प्रदान 
की है, उनमे निम्नलिखित सज्जनों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं-- 
श्रीयुत निकोलस बटलर मरे, डायरेक्टर कारनेगी इन्डोमेन्ट न्यूयाक 
( अमरीका ) श्रीयुत ए० सी० चटर्जी, लीग आफ नेशन्स ( जिनेवा ) 
यूरोप, श्रीयुत मैक्‍्सवैल गारनेट, मन्त्री राष्ट्रसंध यूनियन ( लन्दुन ) 
श्री० एम० बी० वेकटास्वारन, ऑफिसर-इन्चाज राष्ट्र-संघ इण्डियन 
व्यूरो, वम्बई । उपयुक्त महाजुभावों ने मुझे राष्ट्र-संघ-सम्बन्धी साहित्य 
और आवश्यकीय सूचनाएँ भेजकर बड़ी सहायता दी है ; एतदर्थ 
में इस कृपा के लिए उपयुक्त विद्वानों का अ्रतीव कृतज्ञ हूँ। श्री० 
डाक्टर हेसचन्दुजी जोशी व श्री इलाचन्द्रजी जोशी द्वारा सम्पादित 
मासिक “विश्वमित्र' ( कलकत्ता ) तथा काशी के आज' दैनिक पत्र 
के अंकों से भी सहायता ली गई है ; इसलिए में इन महाजुभावों का 
हृदय से आभारी हूँ । प्रसिद्ध दाशनिक विह्ृहर डॉ० भगवानदासजी 
9. 4.0४, ४४, ॥,, .& ने भी अपनी उपयोगी सूचनाएँ देकर मुमे 
शनुग्ृददीत किया है । 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सुम्सिद्ध पंडित श्री सम्पूर्णानन्‍्दजी 3. 
80, 4.-7'. (काशी ) ने सेरी इस सारहोन रचना की भूमिका 
लिखकर उसे जो महत्त्व प्रदान किया है, उसके लिए में उनका अत्यन्त 
कृतक्ष हूँ । 

अन्त में मे अपने प्रिय मित्र श्री० राजनारायणजी मेहरोत्रा, अध्यक्ष 
मानसरोवर-साहित्य-निकेतन, मुरादाबाद को हृदय से धन्यवाद देता हूँ 
कि जिन्होने मेरी रचना को प्रकाशित कर हिन्दी-जगत्‌ का बढ़ा उपकार 
क्याहँ । 
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विज्ञ पाठकों के अध्ययन में सहायता देने के लिए मैंने सहायक- 
पुस्तकों की सूची ( 0]027'000)॥ए ) पुस्तक के अन्त में दे दी है । 
जो पाठक विस्तार-पूर्वक अध्ययन करना चाहेंगे, उन्हें इससे सहायता 
मिलेगी । राजनीति के विशिष्ट शब्दों ( ?७७॥70&| ज़07'08 ) की 
सूची भी परिशिष्ट में दे दी गई है। 

यद्यपि इटली-अबीसीनिया का युद्ध अभी जारी है, तथापि मैंने इस 
पर भी एक अध्याय लिखा है, जो परिशिष्ट में दिया गया है। इस 
अध्याय में नवम्बर १६३५ तक को घटनाओं पर ही विचार किया 
जा सका है । 

शशष्ट-संघ और विश्व-शान्ति' के कुछ अध्याय “विश्वमित्र' (कलकत्ता), 
'आाधुरी! ( लखनऊ ), “चाँद! ( इलाहाबाद ), 'सुधा' ( लखनऊ ) 
में छुप चुके हैं । 

में यह अनुभव करता हूँ कि मेरी इस रचना में अनेकों त्रुटियाँ रह 
गई होंगी और ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। मेरा नम्न 
निवेदन है कि विज्ञ पाठक इन त्रुटिय़रों का संशोधन स्वयं कर लें और 
सुझे भी सूचित करने की कृपा करे, जिससे आगामी संस्करण में संशोधन 
किया जा सके। 


हे, रामनारायण 'यादवेन्दु' 
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मै श्री यादवेन्दु की पुस्तक 'राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शान्ति! के लिए 
बड़े हष के साथ आकृथन लिख रहा हूँ । यद्यपि राष्ट्रससंघ को स्थापित 
हुए कई वष हो गये और अन्तर्राष्ट्रीय अमिक-संघ तथा निःशख्रीकरण- 
सम्मेलन की कार्यवाही समय-समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित 
होती रहती है; पर जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह हिन्दी मे पहली 
पुस्तक है, जो इन ओर इनसे सम्बद्ध अन्य आवश्यक विषयों का वर्णन 
करती है | वर्णन भी बहुत विस्तृत है और सुझे विश्वास है कि पुस्तक 
का ऐतिहासिक और वर्णनात्मक अंश न केवल साधारण पाठकों वरन्‌ 
पत्रकारों और राजनीति के विद्याथियों के लिए भी उपयोगी प्रतीत होगा । 
किसी विषय को पहली पुस्तक को पूर्ण ओर उपादेय बनाना लेखक के 
लिए तारीफ़ की बात है। श्री यादवेन्दु ने जो अवतरण दिये हैं और 
घटनाओं का जिस प्रकार पारस्परिक सम्बन्ध दिखलाया है ; उसीसे 
उनके अध्ययन का विस्तार प्रकट होता है । 

पुस्तक का दूसरा भाग जिसमें विश्व-शान्ति के प्रश्न पर विचार किया 
गया है, इससे भी अधिक महत्त्व रखता है। यों तो प्रथम भाग में ही 
लेखक ने राष्ट्रसंघ की कार्यशैल्ली की जो आलोचना की है, उससे यह प्रकट 
हो जाता है कि वह उसके संगठन और उसकी पद्धति से सन्सृष्ट नहीं हैं। 
उन्होंने यह बहुत अच्छी तरह दिखिला दिया है कि इस समय राष्ट्र-संघ 
विजयी महाशक्तियों का गुट है और मुख्यतः उनकी ही स्वार्थ-सिद्धि का 
उपकरण है। महायुद्ध के बाद वर्सेढ्स की सन्धि जमेनी के सिर पर 
जबरदस्ती लादुकर उसे शताब्दियों तक के लिए दीन ओर दुरबंल 
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बनाने का उपक्रम किया गया । यही नीति आष्टिया के साथ बरती 
गई । सन्धि-पतन्र इस प्रतिहिसा और स्वार्थ के मूत्ति स्वरूप है। विजित 
राष्ट्रों का कल्याण इनके बदलवाने में ही है, पर विजेता इसके लिए 
तैयार नहीं । आग्नेय यूरोप के छोटे राज तथा पोलेण्ड भी विजेताओं 
के साथ हैं ओर यह सब लोग सन्धि-पन्नों के शब्दों को पकड़े बैठे हैं। 
उस समय जो राजनीतिक परिस्थिति बलात्‌ उत्पन्न कर दी गई, उससे वे 
रत्ती-भर भी हटना नही चाहते । राष्ट्र-संघ उनके हाथ में प्रबल श्र है । 
उसके लिखित उहश्य बड़े ही सुन्दर होंगे; पर आज तक वह उचको 
पूरा न कर सका । न वह किसी महाशक्ति को दबा सका, न किसी 
दुर्बल की सहायता कर सका । इटली, जापान जब जिसने चाहा उसकी 
अबहेलना की | चीन और सन्चूको के मामले में बिटेब ओर अमेरिका के 
स्वार्थ जापान के स्वार्थ से लडते थे इसलिए संघ ने जापान की भत्सेना 
की ; पर इससे जाप[न की कोई '्ञति नहीं हुईं । संघ के समय-पत्र की 
दण्डात्मक-धाराओं का महाशक्तियों की दृष्टि में कोई मूल्य नही है । 
आजकल के प्रबल राज या साम्राज्प प्राचीनकाल की महाशक्तियों 
से नितांत भिन्न है। उनके तह में मुख्यतः कुछ व्यक्तियों की अधिकार- 
लिप्सा होती थी। आजकल की प्रेरक-शक्ति जैसा श्री यादवेन्दुजी ने 
दिखलाया है, आधिक साम्राज्यवाद है | देशों की राजनीति की निकेल 
अब न तो नरेशों या सरदारों के हाथ में है, न मध्यवर्गीय राजनीतिक्ञों 
के | इस समय तो रूस को छोडकर, प्रत्येक सम्पन्त राष्ट्र का संचालन 
वेश्य-वर्ग--पूँजीपति-समुदाय के हाथ में है ; सन्त्रि-मण्डल इनके हाथों 
की कठ-पुतल्ली हैं । मशोनों में नित्य उन्नति होती जा रही है ! वस्तुओं 
की उपन् बढ़ती जा रही है ; पर खपत नहीं है । माल भरा पडा है , 
पर जिनको आवश्ययता है, उनके पास तक नहीं पहुँचता । अपने-अपने 
स्वार्थ की सिद्धि के लिए इन लोगों ने मुद्गाननीति और विनिमय दरों 
की वह छीड्कालेदर की है कि संभलना कठिव हो गया है। आज सभी 
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चाहते हैं कि हमको अनन्‍्यन्न बाजार मिले, जहाँ केवल हम ही अपना 
माल बेच सकें । इसके साथ ही सबको ऐसे स्थाव चाहिए, जहाँ 
से केवल उनको ही कच्चा माल मिल सके । उसका परिणाम यह होता 
है कि सब में यह प्रयत्न होता है कि पृथ्वी के उन प्रदेशों पर जो अभी 
व्यवसाय में पीछे हैं, अपना आधिपत्य रखें । इसी प्रयत्न ने एशिया 
और अफ्रीका के बड़े भाग को गुलाम बना रक्खा है और करता, बवेरता 
असहयोग, विद्रोह, हिंसा, प्रतिहिसा--फदछतश खतत अशान्ति का जनन 
है। दूसरी ओर इसी प्रतियोगिता के कारण पूँजीपतियों के गुट अपने- 
अपने देशों की सरकारों को लड़ा देते हैं । भयंकर युद्ध होते हैं--जैसा 
कि लेखक ने दिखलाया है, इस समय ऐसे प्रलयंकर युद्ध की तैयारी हो 
रही है, जिसके सामने लोग पिछले महायुद्ध को भूत जायेंगे--और 
दोनों ओर के बिरपराध ग़रीब-जन का हार-जीत में किसी अकार का 
स्वार्थ नही होता । 

इतना ही नही, पूजीवाद दूसरे प्रकार से भी अशान्ति पेढ़ा करता 
है। राष्ट्रों के भीवर भी पूँजीपतियों के गुटों में संघ चलता रहता है 
और तत्फत्न-स्वरूप सरकारें उल्लटा करती हैं। एक राष्ट्रपति और मंत्रि- 
मंडल आता है, दूसरा जाता है। लोग इस बात को तो देखते हैं, इसके 
ऊपरी आवरण, राजनीतिक मत-सेदों को भी देखते हैं ; पर जो सूत्रधार 
यह नाटक रचते रहते हैं, वह परदे की आड़ में रहते हैं। अमेरिका में यह 
खेल हर चौथे वर्ष होता है | यहाँ भी इतिश्री नहीं होती । एूँजीपतियों 
ने श्रमिकों को गुलास बना रक्खा है । जिसके अविरत परिश्रम से धन- 
राशि एकन्न होती है, वह उनमें से सुश्किल से पेट-सर अन्न पाने का 
अधिकारी है । जब तक पूँजीवाद रहेगा, तब तक पूँजीपतियों को और 
श्रमिकों का स॑ धर्ष रहेगा । बे-रोजगारी, हड़ताल, कारखाना-बन्दी, लाठी 
गोली लूट-सार यह सब जारी रहेगा । 

इसलिए विश्व-शान्ति का सबसे बड़ा और प्रबल वस्तुतः एक-मात्र 
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शत्रु पूंजीवाद है। इसके आगे राष्ट्रसंध जैसी राजनीतिक संस्था, यदि 
यह नेकनीयत से काम करे, तब भी कुछ नहीं कर सकती । 

विश्व-शान्ति तब ही होगी, जब मलुष्य-ससाज का संगठन नये 
ढँग पर होगा । और जैसा कि श्री यादवेन्दुजी ने स्पष्टतया कहा है, 
यह नया ढंग साम्यवादी सिद्धान्तों पर ही अवलस्बित किया जा सकता 
है। साम्यवाद के प्रचार का अर्थ है अन्‍्तर्रा््रीयीय की वृद्धि और उस 
घातक राष्ट्रीयता का हास, जो अपने देश या अपने राज का अभ्युदय ही, 
चाहे इस अभ्युद्य के साधन में दूसरे राष्ट्रों का सुख और स्वातंत्र्य का 
पूर्णतया संहार ही हो जाय, मनुष्य का परम कत्तेब्य समझती है। 

आज पूँजीवाद फ़ासिज़्म और नात्सीवाद के रूप में तारडव-नृत्य 
कर रहा है। उसने राष्ट्रीय स्वार्थ को ही न्याय मान रक्‍्खा है। ऐसी 
परिस्थिति में शान्ति का कोमल पौदा नहीं पनप सकता । 

श्री थादवेन्दुजी ने इन सब प्रश्नों पर मनन किया है, और उनके 
विचार इस समय की उन्नत विचार-धारा के अनुकूल हैं। में उनको 
इसके लिए बधाई देता हूँ । आज भारत भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जो राजनीतिक तथा आधिक-समस्याएँ 
अन्य देशों को सता रही हैं, वह हमारे सामने भी आ गई हैं ; इसलिए 
प्रत्येक समझदार भारतीय का, जो अपने देश का द्वित चाहता है, भर 
साथ ही यह भी चाहता है कि भारत विश्व-शान्ति का प्रबल सहायक 
बने, यह कर्तव्य है कि इन प्रश्नों पर विचार करे । 


जालिपा देवी, काशी 
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राष्ट्र-संघ 


पहला अध्याय 


राष्ट्रसंघ का जन्म 


मानव-समाज शताब्दियों से स्थान ओर समय पर विजय प्राप्त 
करने के लिए प्रयत्न करता रहा है| वेश्ञानिकों के आश्रयंजनक ओर अनु- 
पम्र आविष्कार तथा मानव-पम्यता में क्रान्तिकारी परिवत्तेन यह सिद्ध 
करते हैं कि मानव देश, समय और जाति के बन्धनों से मुक्ति पाकर 
मानवता के एक सूत्र में बंध जाना चाहता है [यह सत्य है कि संसार 
के गर्वोन्मत्त राष्ट्र अपनी यश-पताका फहराने के लिए अन्य देश और 
जातियों को पदाक्रान्त करते रहे हैं; परन्तु इसमें किंचित्‌-मात्र भी 
सन्देह नहीं कि ऐसे कीति-लोलुप राष्ट्रों और शासकों को युद्ध में विजय 
प्रात करने के पश्चात्‌ घोर अशान्ति ओर असनन्‍्तोष की ज्वलन्त श्रप्ि 
में तपना पड़ा || नर-संहारी विकराल संग्रामों के बाद शान्ति-स्थापन के 
लिए राष्ट्रों का प्रयत्॒ हमारे उपयुक्त कथन की पुष्टि करता है। 


है: 
व्यू 


राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शान्ति 


यद्यपि वैज्ञानिकों ने मानव-सृष्टि को एक सूत्र में बॉघकर मानवता 
के शासन की प्रतिष्ठा करने में अनवरत प्रयत्न किया है; परन्तु यह 
श्रतीव दुःखप्रद घटना है। उनके आविष्कारों का राष्ट्रों के शासक- 
समुदाय ने अत्यन्त दुरुपयोग किया | इस प्रकार एक ओर वैज्ञानिकों 
के आविष्कार शान्ति और आनन्द की स्थापना के लिए अग्रसर रहे, 
तो दूसरी ओर उनके द्वारा युद्ध की भीषणता और नर-संहार में 
आश्रयंजनक वृद्धि हुई | 

मानव-जगत्‌ और संसार के राष्ट्रों में शान्ति-स्थापन के लिए 
श्रावश्यक है कि एक मनुष्य दूसरे, और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की मनो- 
भावना को ठीक प्रकार समझे और जहाँ मत-मेद हो, वहाँ उसके निरा- 
करण का उपाय किया जाय। प्राचीनकाल में मानव-एकता में सबसे 
बड़ी बाधा यह थी कि वे सुगमता से पारस्परिक भावनाश्रों को जानने 
श्रोर समझने में असमर्थ थे ; परन्तु आधुनिक थुग में वैज्ञानिकों के 
प्रसाद से ये बाधाएँ दूर हो गई हैं ; अ्रतः मानवों में संगठित जीवन की 
चेष्टा का उदय स्त्राभाविक ही है। जन-समूह अपने को एक कुट्ठम्ब के 
रूप में देखने के लिए लालायित है, ओर ससार के राष्ट्र एकता के सूत्र 
में बंधकर एक विश्व-राज्य का स्वप्न देख रहे हैं। मनुष्य की स्वच्छुद 
प्रवृत्ति में परिवर्त्तन होने लगा है ; अ्रव उसे यह श्रतुभव होने लगा है 
कि सम्य-जगत्‌ में एकान्त-जीवन सभव नहीं । यदि मानव-समाज को 
उन्नत होना है, तो परस्पर-निर्भरता का सहारा लेना होगा। 

यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि संसार के राष्ट्र पारस्परिक 
विश्वास और शुभेच्छा को पूर्ण-रूपेण अनुभव करने लगे हैं ; तथापि 
श्रब राष्ट्रों में सहकारिता की भावना का उदय होने लगा है। जहाँ युद्ध 
की भावना में परिवत्तन हुआ है, वहाँ उसके प्रभाव में भी अधिक 
व्यापकता आ गई है। युद्ध श्रव केवल कुछेक व्यवसायी सैनिकों के 


छे 
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लिए ही प्राणघातक नहीं रहा है ; प्रत्युत अब उसका नर-संहारकारी 
प्रभाव विश्वव्यापी हो गया है। यहाँ तक कि तठस्थ राष्ट्र भी युद्ध के 
दुष्प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते। ऐसी परिस्थिति में युद्ध के प्रति 
जन-समाज में घुणा होना स्वाभाविक है। संसार के अनन्य शान्तिवादी 
भारत ने अपने सम्राट श्रशोक-द्वारा आज से दो सहख वर्ष पूर्व जो 
संदेश दिया, वह इतिहास में एक अमर घटना है |/कलिंग-विजय के 
पश्चात्‌ सम्राट अशोक को युद्ध की निस्सारता का ऐसा कढ_अनुभवं 
हुआ कि उसे देश-विजय से विरक्ति हो गई । 

कलिग-विजय के बाद अशोक ने देश-विजय की लिप्सा का परि- 
त्याग कर धर्म-विजय-द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया | सैन्य- 
शख्र-द्वारा देश-विजय को छोड़कर धम-द्वारा संसार के हृदय पर शासन 
किया | यह कितने आश्चय की बात है कि नर२-संहारी युद्ध का विनाश 
कर उसके स्थान में शान्ति और प्रेम का राज्य स्थापित किया. | अशोक 
न केवल भारतीय जनता को; किन्तु सम्पूर्ण मानव-जाति को अपना: 
पुत्र समझता था। विश्व-प्रेम का इससे अच्छा उदाहरण और कहाँ 
मित्तेगा ! यह विश्व-शान्ति की भावना उस समय उदय हुईं, जब 
पश्चिमी जगत्‌ अपनी सभ्यता के शैशव-काल में था। महात्मा ईसा के 
दो शताब्दी पूर्व विश्व को शान्ति का संदेश दे रहा था। 

यूरोप में हम शान्ति की भावना का क्रमशः विकास पाते हैं ।( यह 
प्राकृतिक नियम है कि संघर्ष के उपरान्त शान्ति का उदय होता 
आया है| यूरोप में तीस-वर्षीय युद्ध ओर लुई चत॒दंश के थुद्धों के बाद 
अन्तर्राष्ट्रीय विधान की भावना तथा शक्तिन्‍्साम्य के सिद्धान्तों का 
विकास हुआ | इसी प्रकार उन्‍नीसवीं शताब्दी में नेपोलियन के युद्धा- 
वसान के बाद पवित्र-्संघ (50)ए 2&॥॥9708) का जन्म हुआ 
तथा यूरोपीय एकता के लिए प्रयत्ञ होने लगा । सन्‌ १८६६ और १६०७ 

| 
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के हैग-सम्मेलनों में अन्तराष्ट्रीय-पंचायत ( [0॥078#07%&] &7ऐं- 
(78807 ) के संघटन की योजना तैयार की गई। अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
सम्मेलनों के परिणाम-स्वरूप सन्‌ १६०७ में अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
विभाग की स्थापना हुई | पत्र-व्यवहार की सुविधा के लिए 07778 
88) 7084] प्रा॥07॥ की स्थापना की गई | 

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र-संघ की स्थापना के लिए यह अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्थाएँ मार्ग प्रशस्त कर रहीं थीं; परन्तु लोकमत को जाग्रत्‌ करने 
श्रौर विजयोन्मत्त राष्ट्रों की श्रॉँखं खोलने के लिए संसारव्यापी महा- 
युद्ध की आवश्यकता थी। 

९८ जुलाई सन्‌ १६१४ ई० को ।महाभयंकर यूरोपीय महासमर का 
प्रारम्म हुआ । ७० लाख मल॒ष्यों ने अपने प्राण होम किये और दो 
करोड़ व्यक्ति अपने शरीर को धायन्न कर ससार के लिए भार-स्वरूप 
बने और न जाने कितने अरबों की समृत्ति स्वाहा हुईं। महातमर के 
फल-स्वरूप विश्व में हा-हाकार मच गया । सिक्के की दर गिर गई, बेकारी, 
दुर्मिज् और आर्थिक-चक्र से जनता तबाह हो गई। अनेकों नर-धातक 
महारोगों का प्रकोप हुआ। इस अपार जन-कऋति ओर सर्वनाश ने 
राष्ट्रों के उन्‍्माद को विरोहित कर दिया ; उनमें युद्ध के प्रति पृ के 
भाव पैदा हुए और शान्ति के लिए इच्छुक होने लगे | 

राष्ट्रसघ की योजना--राष्ट्रसंघ का विधान! (00ए९७7470 
तैयार करने में श्रमेरिका और इंगलैण्ड ने प्रमुख भाग लिया । राष्ट्र 
संघ की योजना इन दोनों राष्ट्रों के सहयोग और कृथनीति का परिणाम 
है. । विधान शान्ति-परिषद्‌-कमीशन की पत्द्रह बैठकों में तैयार किया 
गया | फरवरी के प्रारम्भ से श्रप्रैल १६१६ तक कमीशन की बेंठक 
पेरिस में हुईं। राष्ट्रसंघ का विधान जिन परिस्थितियों में तैयार किया गया, 
एवं जिस नीति से उसे वर्सलीज की सन्धि का प्रथम भाग बनाया गया, 


दे 
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उससे यह स्पष्ट हे कि राष्ट्रसंघ के विधान पर समर-मनोविज्ञान (जल 
787070!029 ) का गहरा प्रभाव पड़ा | विधान ऐसे ढंग से रचा गया 
कि वसेलीज की सम्धि पर हस्ताक्षर करनेवाले मित्र-राष्ट्रों को लूठ का 
पूरा-पूरा भाग मिल सके । राष्ट्र-संघ को जन्म देकर संयुक्तन्राष्ट्र अमेरिका 
उससे अलग हो गया ओर यूरोप कौ महाशक्तियाँ गुटबन्दी बनाकर 
छोटे-छोटे राष्ट्रों के रक्-शोषण की नीति का व्यवहार करने लगीं। 
इस प्रकार की कूट-नीति से जनता में यह धारणा जड़ पकड़ गई कि 
राष्ट्र- संघ विजेता राष्ट्रों के लिए निबल राष्ट्रों की लूट को कायम रखने 
के लिए बनाया गया है। 

शान्ति-संघ ([,०७४४० 0/ 70090०)--सन्‌ १६१४ के प्रारंम काल 
में एक 'डच-युद्ध-विरोधिनी सभा? की स्थापना की गई | इस सभा ने अपने 
अ्रप्रेल के हेग-सम्मेलन में 00७॥078] 07४7४ ४६४07 07 & 
पप्राः806 098०8 की स्थापना की । इस संघ में पश्चिमी और, मध्य 
यूरोप के अधिकांश देशों के प्रतिनिधि थे। इसी समय लन्दन में एक 
ब्रिटिश राष्ट्र-संघ-समाज स्थापित की गई। अमेरिका ने भी शान्ति-स्थापन 
के लिए प्रयत्न किया | भूतपूव राष्ट्रपति ठाफ्द ने श०0006 ००पर७ 
(07287688 के सामने १२ मई सन्‌ १६१४ को अपने भाषण में शान्ति- 
संघ के सम्बन्ध में अपने विचार रखे, जिनका सारांश इस प्रकार है-- 

१--एक न्यायालय स्थापित किया जाय, जो संघ के सदस्यों के 
विवादों का निर्णय करे । ु 

२--सहयोग स्थापित करने के लिए तथा ऐसे झरूगड़ों को तय 
करने के लिए, एक कमीशन बनाया जाय, जो '070-ुंप४77&0]9 
प्रश्नों से सम्बन्ध रखते हैं। 

३--सम्मेलन बुलाये जायें, जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय-विधान के दिद्धान्तों 
का निश्चय किया जाय । 


७ 
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४--शान्ति-संघ के सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यदि संघ 
का कोई सदस्य दूसरे सदस्य के विरुद्ध युद्ध ठानेगा, तो अन्य सब 
सदस्य सम्मिलित-रूप से उस सदस्य की रक्षा करे गे | 

राष्ट्रसंघ ( ,0827० 0 १६६0॥8 ) के विधान में उपयुक्त 
सब सिद्धान्त स्वीकार कर लिये गये हैं। 


फिल्लीमोर-योजना--यह योजना ब्रिटिश इतिहासणशों, वकीलों 
आर राजनीतिज्ञो' की एक सम्रिति की नो बैठकों में तैयार की गई थी। 
इस समिति के अध्यक्ष लार्ड फिलीमोर ये | जब यह योजना बिलकुल 
तैयार हो गई, तब २० मार्च १६१८ ई० को ब्रिटिश सरकार को सौंप 
दी गईं | इध थोजना का आधार लार्ड रोबट सीसल का एक श्रावेदन- 
पत्र है, जो उन्होंने राष्ट्रसंघ के विषय पर सितम्बर १६१६ में तैयार किया 
गया था | इस योजना के सम्बन्ध में डेविड हन्टर मिलर का यह 
कथन है-- 

गा म्ांड0पंक्षा। जा! शत ॥] 6 00एशाक्रा। & 8! 
व68 07 77078 27." 

फ्रान्स की योज्ञना--८ जूत १६९१८ ईं० को फ्रेश-मंत्रिमएदल- 
कमीशन ने राष्ट्रसंघ पर अपनी रिपोर्ट तैयार की | इसमें ठिद्धान्तों का 
विवेवन है। रिपोर्ट ने गुट्वन्दी' ( 4]4708 59807 ) को 
अपनाया तथा विश्व-शान्ति-रक्षा के लिए एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय सेना, 
सेनापति और स्थायी सेना के “कर्मचारियों की आवश्यकता पर अधिक 
ज़ोर दिया ; परन्तु ऐसा कार्य-क्रम राष्ट्रससंघ के मूल ऐिद्धान्त का विरोधी 
था, तब इसे राष्ट्र कैसे स्वीकार कर सकते थे ! 

राष्ट्रपति विस्सन की योजना--राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्रसंघ के 
विधान की योजना कर्नल हाउस की योजना के आधार पर तैयार की | 
एक प्रकार से यह हाउस की योजना का नवीन संस्करण-मांत्र था। 
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यह योजना १९ अगस्त १६१८ ई० को बनकर तैयार हुईं | विल्सन 
ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को अ्रपनी योजना में स्थान नहीं दिया, 
तथा विधान के प्रतिकूल कार्य करनेवाल्ते राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करने पर 
विशेष ज्ञोर दिया | अपनी योजना में विल्‍्सन ने लिखा--आक्रमण- 
कारी राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्रसंध के सदस्य मिलकर उसके विरुद्ध तठा- 
वरोध की नीति का अवलम्बन करेंगे, जिससे वह श्राक्रमणकारी राष्ट्र 
'संधषार के किसी देश से अपना व्यापारिक और आधिक सम्बन्ध स्थापित 
न कर सके ओर इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए. सम्मिलित-रूप से किसी. 
भी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे [!? विधान की भूमिका की रचना करने 
का श्रेय विल्सन को है। 


विल्सन की यह प्रथम योजना जनता में प्रकाशित नहीं की गईं ; 
क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि उचित समय से पूर्व एक ऐसे नाजुक 
विषय पर विचार किया जाय--वाद-विवाद किया जाय। युद्धावसान के 
'पाँच सप्ताह बाद राष्ट्र-संघ के संघटन के लिए जैन क्रिचियन स्मद्स 
(8770) ने अपनी योजना प्रस्तुत की | 

स्मटस-योजना--जनरल स्मदस की योजना ( 774९6) 
8722880707 ) पहली योजना थी, जिसमें उस आदशंवाद के लिए 
स्थान दिया गंया, जिसके लिए यूरोपीय महासमर के बाद विश्व लाला- 
यित था । आदेश-युक्त शासन ( !(॥709869 8ए800॥ ) के आवि- 
ज्कार का श्रेय जनरल स्मदस को है। अब तक जितनी योजनाओं का 
उल्लेख किया गया है, उन सबमें स्मट्स की योजना राष्ट्र संध के 
विधान ( 007078॥६ ) से बहुत-कुछ साम्य रखती है। राष्ट्र संघ के 
संगठन के विषय में, इस योजना ने जो सिद्धान्त प्रतिष्ठित किये, वे 
'बहुत ही उपयुक्त ओर विचारणीय हैं । स्मद्स ने सबसे पूर्व कोंसिल के 
संगठन पर क्रियात्मक प्रस्ताव रखा । उसके विचार के अनुसार कोंसिल 
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राष्ट्रसंघ की कार्यकारिणी ( ॥5007/76 ) होनी चाहिए ; क्योंकि 
जिस सभा में कम-से-कम सदस्य होते हैं, उसी में कठिन और प्रबंध 
सम्बन्धी समस्याश्रों पर भली भाँति विचार किया जा सकता है। इस 
कोंसिल के स्थायी सदस्य ब्रिटिश-साम्राज्य, फ्रान्स, इटली, अमेरिका, 
जापान हों तथा जिस समय जमनी में प्रजातन्त्र-शासन की स्थापना 
हो जाय,-उस समय उसे भी कोंसिल में स्थान दे दिया जाय | 

राष्ट्रसंध की असेम्बली के सम्बन्ध में जनरल स्मट्स ने जो प्रस्ताव 
रखे, वे अधिक दूरदर्शिता - पूर्ण नहीं थे | मंत्रिमंडल-कार्यालय 
( 56076008/6 ) के संबंध में उसके विचार इतने उन्नत श्रोर 
प्रभावशाली नहीं ये, जितने आज उसके शक्तिशाली संगठन में समा- 
विष्ट हैं | उसने राष्ट्रसंघ के संगठन में केवल तीन संस्थाओं को समान 
स्थान दिया--कोंसिल, स्थायी न्यायालय श्र असेम्बली ; परन्तु मत्रि-- 
मण्डल की उपेक्षा की। आज मंत्रि-मण्डल एक महत्त्वपूर्ण संस्था है, 
जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। विशेष समितियों की स्थापना के 
सम्बन्ध में उसके प्रस्ताव सामयिक्र और आह्य थे। जनरल स्मदस की' 
दृष्टि में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-संघ राष्ट्रसंघ की एक उप-सभा से अधिक 
महत्त्व नहीं रखती | 

परन्तु वर्सेलीज की सन्धि के अनुसार वह एक स्वतंत्र संस्था स्वीकार 
की गई | 

सिखिल-योजना--यद्पि लार्ड तिसिल की योजना विधान की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं है; परन्तु राष्ट्रसंध ,के विधान की तैयारी में 
लार्ड सिसिल का प्रभाव विशेष महत्व रखता है | यह योजना फिलीमोर 
की योजना से भिन्न नहीं है ; परन्तु नवीन परित्थिति के अनुकूल इसमें 
परिवर्तन कर दिया गया है। इन समस्त योजनाओं में एक बात 
सामान्यतया पाई जाती है--वह है शक्तिशाली राष्ट्रों का राष्ट्रसंघ पर 
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पूर्ण नियन्त्रण | इसी बात को दृष्टि में रखकर ?७0!5 0070ए 
ने लिखा है-- 

“/ञ फज्ु0 9886 7॥९४0९७४४ & 2९00९'8] 00074 ज़8 8]/'0809 
280०॥0ए7९१,_ 700५४ ९६०९७७४१०॥ 6006 ए/70०78 प'छ8 827९60 
एए0०7 ॥6 760088ए 0 प्ला०ा078 & (6 66॥787॥॥स्‍9 0 
९0670] 9 | (॥6 876४६ ए०ज़७'5, 7687772, 8॥ 06 0०7॥86# 
धाए ज़8ए, 007॥0] 99 6 तेठ्शाशन्षा। 0])68-7 * 

राष्ट्रसंध की स्थापना-|२५ जनवरी १६१६ को शान्ति-परिषद्‌ 
के द्वितीय अधिवेशन में सवसम्मति से राष्ट्रसंघ की स्थापना के सम्बन्ध 
में प्रस्ताव स्वीकार किया गया-- 

“यह परिषद्‌ राष्ट्रसंघ की स्थापना-सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार कर 
लेने के बाद, यह निश्चय करती है-- 

१---अन्तर्राष्ट्रीय-लिपि की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है, कि अन्तः 
राष्ट्रीय सहकारिता की वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्सन की स्वीकृति के साधनों 
तथा युद्धावरोध के साधनों के लिए एक राष्ट्रसंघ की स्थापना की जाय | 

२--यह राष्ट्र-संघ सामान्य शान्ति-सन्धि (?268९९४-॥४"०७ए)का' 
एक प्रमुख भाग होना चाहिए ओर इसमें प्रत्येक सम्य राष्ट्र को सदस्य 
बनने का सुयोग मिले | 

३--राष्ट्र-संघ के सदस्य समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के. 
रूप में मिले और राष्ट्रगसंख के काये का संचालन करने के निमित्त 
स्थायी संस्थाएँ एवं स्थायी मन्त्रि-सएडल-कार्यालय स्थापित किये जायें | 

इसलिए यह परिषद्‌ सम्मिलित सरकारों की प्रतिनिधि एक समिति 
नियुक्त करती है, जो विस्तृत रूप से राष्ट्र-संघ के विधान, संगठन और 
कार्य-क्रम पर विचार करेगी |? 


# 76 80006॑प ०६ ४7078 99 शारद हर 0760ए. 7 9 29. 
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राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्रसंघ को एक जीवित संस्था का रूप 
दिया | विल्सन की सुप्रसिद्धि और यश का श्रेय उसके सिद्धान्तों 
(राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों ) को नहीं है ; किन्तु उसकी विख्याति का एक- 
मात्र कारण यही है, कि उसने राष्ट्र-संघ को 'जीवित” रूप प्रदान किया। 
इसी कारण विल्तन को राष्ट्र-संघ का जन्मदाता कहा जाता है। विल्तन 
के कार्य में मन्त्री लैन्सिज्न ने उसका घोर विरोध किया ; परन्तु ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञ लाड रोवट सिसिल के सहयोग से वह अपने काय भे सफली- 
भूत हुआ । राष्ट्र-संघ के विधान को वर्सेलीज की सन्धि से सयुक्त कर 
देने का श्रेय इन दोनों राजनीतिज्ञों को ही है। विधान (00ए0॥॥7) 
ओर शान्ति-सन्धि (?९॥08-79809) के संयोग के कारण, राष्ट्र-संध 
को आलोचना का विषय बना। 

विव्सन की द्वितीय योजना--१४ दिसम्बर १६१८ ई० को 
“विल्सन ने अपनी दूसरी योजना तैयार की | विल्सन की यह योजना 
अत्यन्त अपूर्ण है। यही उसके पराम्श-दाताओं की मी सम्मति है। दो 
सप्ताह के भीतर इस योजना का श्रन्त हो गया ओर तृतीय योजना 
तैयार की गई। यह योजना उन सब दोषों से मुक्त कर दी गई, जो 
पहली योजनाश्रों में मोजूद ये। शान्ति-परिषदू-कमीशन की बैठक से 
दो दिन पहले विल्सन ने एक ड्राफ्ट ( मशविदा ) तैयार किया | इस 
मशविदे का विधान पर कोई प्रभाव न पड़ा | 

ब्रिटिश राजनीतिजशञों की ओर से अनेकों योजनाएँ पेश की गई 
तथा ब्रिटिश और अमेरिका के राजनीतिशों ने संयुक्त-रूप में भी श्रनेकों 
मशविदे तैयार किये। इन सब प्रयत्ों के फल-स्वरूप राष्ट्रससंध का विधान 
तैयार हुआ । कमीशन ने ३ फरवरी से ११ अग्रैल १६१६ तक अपने 
अधिवेशनों में विधान पर बहस आदि कीं-संशोधन और परिवर्तन भी 
“किये गये | श्रन्त में र८ अप्रेल १६१६ को संशोधित विधान शान्ति- 
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परिषद्‌ ( 2९8०७ (४0॥707"9॥0७ ) के अधिवेशन में रखा गया और 
वह सवंसम्मति से स्वीकार किया गया | 
ई १६१६ को राष्ट्रसंघ नियमित रूप से स्थापित किया गया 

और प्रथम प्रधान-मंत्री ( 8007987"ए-297678] ) सर एरिक ड्रामंड 
को यह आदेश दिया गया कि वह अपने कार्यालय - संबंधी कायय का 
नियमित रूप से संचालन करे। संचालन-समिति-द्वारा' निम्न-लिखित 
प्रस्ताव भी स्वीकृत किये गये--- 

१--कार्यकर्ता प्रधान-मंत्री को यह आदेश किया जाय कि वह- 
राष्ट्रसंध के संघटन की योजना तैयार करे और उसे समिति को सोंप ढे। 

२--जो राष्ट्र-समिति के सदस्य हैं, उनकी साख पर एक लाख 
पोंड ऋण दिया जाय । 

३--प्रधान-मंत्री को यह अधिकार दिया जाय कि वह अस्थायी 
स्टफ़ ओर अफ़पर नियुक्त करे और इस प्रबंध के लिए आवश्यक 
व्यय भी करे । 

४--प्रधान मंत्री को ४००० पौंड' वाषिक वेतन ओर ६००० पॉौंड' 
वार्षिक भत्ता दिया जाय | राष्ट्रत्संघ के स्थायी केन्द्र से प्रधान-मंत्री के 
लिए एक भवन की व्यवस्था की जाय । 

राप्ट्रसंघ का लक्ष्य--राष्ट्रसंघ की स्थापना जिस उद्देश्य से की 
गई है, उसका संघ के विधान की भूमिका में स्पष्ट उल्लेख है ; अतः 
हम यहाँ भूमिका को अविकल' रूप से देते हैं| पाठक इस पर 
गंभीरता से विचार करे। भूमिका पर गम्भीरता से विचार करने पर यह 
प्रकट हो जायगा कि राष्ट्र-संघ का कार्य कितना व्यापक और गम्भीर है-- 

पफ6 भांए0 ७०77४७४2 7007"१68, 


गा 0 व७ 60 9707066 0षारए०॥६) ७0 ०0९७'७४६४0०07 87एव 
80 8७॥6प76 70"६0798) 96806 & 86079, 
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89 80009॥8708 08 00॥2 86078 700 60 76807 (0 शञव०, 

897 ए9788७१95॥078 07 0900, ]78॥ 800 ॥07077४0)6 ९९॥8- 
4078 0९० ज़९७१ 7960078, 

59 6 मापा 6शश0शा॥धशाह 07 06 प्रावशषाधाताए8 
0 ॥70श0860078] 4ण 88 66 8७४७] ?'प]6 0। 007070॥ ॥072 
20५ए0/"777067 8, 


धयते 09 6 7र॥708706 0 [प४706 कयात 8 807770)078 
708]0600 407 8]] 67049 00॥288607078 ॥॥ $)0 689)7728 07 07ए६- 

धरंद्र९व 960068 ए) 006 ४&70॥॥67, 

327'68 ॥0 ॥408 ७0767876 07 ६06 १09820706 0 ॥860॥8 

प्रतिज्ञा करनेवाले बड़े राष्ट्र 

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा 
कीप्राि के लिए, युद्ध न करने के बन्धन को स्वीकार कर, परस्पर 
राष्ट्रों में प्रकट रूप से, न्‍्याय-संगत और सम्माननीय सम्पर्कों को बनाये 
रखकर विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर व्यवहार में श्रन्तर्राष्ट्रीय विधान को 
क्रियात्मक रूप देना तथा यह बात विश्वास-पूर्वक ध्यान में रखकर, 
सुसंगठित राष्ट्रों की पारस्परिक सन्धियों की प्रतिशाओं का पूरा आदर 
करते हुए, न्याय की रक्षा करते हुए, राष्ट्र-संध के इस विधान को 
स्वीकार करते हैं | 

इस भूमिका के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र-सघ 
का प्रधान लक्ष्य ( १ ) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की सुरक्षा ओर अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय विवादों का निर्ंय है। विवादों का निर्णय भी शान्ति रक्षा को 
इष्टि में रखकर किया जाना ही उचित है| शान्ति की सुरक्षा के लिए 
युद्ध-अवरोध और निःशस्त्रीकरण मुख्य साधन हैं | राष्ट्रसंत्र का ( २) 
द्वितीय लक्ष्य है राष्ट्रों और जन-समाज में, मानवता की नैतिक श्र 
भौतिक उन्नति की दृष्टि से, सहकारिता की वृद्धि करना | 

१२४ 


राष्ट्रसंघ 


विधान में राज़नातक सिद्धान्त--विधान में राष्ट्रीय-प्रभुत्व 
(७४००७। 83ए9"0९27(५) के तिद्धान्त को पूर्णूरूप से स्वीकार 
किया गया है । राष्ट्रगसंघ की स्थापना राष्ट्रों के एक समूह के रूप में 
की गई थी । राष्ट्रसंघ के निर्माताओं का यह उद्देश्य कदापि नहीं था 
कि राष्ट्रीय प्रभुत्व का विनाश कर संसार के राष्ट्रों पर शासन करने- 
वाली विश्व-शासन (४००) 80ए०/४7॥०॥) की स्थापना की 
जाय । राष्ट्रसघ (+0982006 07 २०६08) न महाराज्य (370 
865०) ही है ओर न विश्व-शासन ही । यही कारण है कि अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय विवादों के अनिवाय पंच-निर्शय (8&.7007860॥) की प्रतिष्ठा 
का प्रयज्ञ विफल रहा | यह अनिवार्य पंच-निर्ण॑य” का सिद्धान्त निबल 
राष्ट्रों ने स्वीकार किया ; परन्तु ब्रिटिश और अमेरिका के विरोध के 
कारण यह सवंसम्मति से स्वीकारन किया जा सका। इसी प्रकार 
अनिवाय सेना (0(7ए $097एं०06) का विनष्ट करने का प्रयत्न 
सफल न हो सका। विल्सन का यह प्रस्ताव 'कि युद्ध के शत्नास्र का 
व्यक्तिगत ( निजी ) निर्माण बन्द कर दिया जाय, राष्ट्रों की अनुमति 
प्रात्तन कर सका | यह बतलाने की आ्रावश्यक्ता नहीं है कि इन सब 
प्रश्नों के साथ राष्ट्रीय प्रभुत्व का सीधा संबंध है ओर यह बिलकुल 
निश्चय है कि उपयुक्त प्रस्तावों के स्वीकार करने से प्रभु ( 30ए७॥७- 
88709) पर बड़ा आघात पहुँचता । 

असेम्बली ओर कोंसल के निर्णय सर्व-सम्मति से स्वीकार किये 
जायें--यह नियम भी राष्ट्रीय प्रभुत्व की सुरक्षा के लिए, स्वीकार किया 
गया। विधान के अनुसार राष्ट्र-संघ को, अन्तर्राष्ट्रीय प्रबंध-क्षेत्र में अनेकों 
नवीन कार्य सोपि गये हैं | प्रथम काय है--राष्ट्रीय युद्धाल्रों के कम 
करने की योजना ; इसीलिए, राष्ट्र-संघ अपने जन्म-काल से निःशस्री- 
करण की समस्या का समाधान करने में लगा हुआ है। जो देश 


रश 
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आदेशयुक्त-शासन-प्रणाली के अधीन हैं, उनका राज्य-प्रबन्ध राष्ट्र- 
संघ का एक मुख्य काय है। वर्सेलीज की सन्धि के अनुसार राष्ट्र-संघ 
को सार और डेनजिंग का शासन-भार सौपा गया है | 

राष्ट्रसंघ के विधान का निर्माण करते समय आक्रमणकारी राष्ट्र 
के विरुद्ध बल-प्रयोग कौ आशा (84॥00078 ) के सिद्धान्त को 
स्वेकार किया गया ; परन्तु इसका विधान में कहीं उल्लेख नहीं 
है | इस दोष को दूर करने के लिए पाँच वर्ष बाद जिनेवा प्रोदोकल 
(509767ए& [0"00008 | ) प्रस्तुत किया गया ; परन्तु सदस्य राष्ट्रों ने उसे 
स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि राष्ट्रगसंघ सफलता-पूवक आशाक्रों 
(88700008) का प्रयोग न कर सका | इस दिशा में चीन-जापान- 
विवाद के संबंध में राष्ट्रससंघ ने जिस नीति का श्राश्रय लिया, वह 
897000॥8 के प्रयोग की श्रसफलता का ज्वलंत उदाहरण है। इस 
संबंध में दूसरी बड़ी बाधा है--अमेरिका की राष्ट्र-संध से प्रथकता । 

विधान में सन्धियों के सम्बन्ध में जो धाराएँ उल्लिखित हैं, उनसे 
अन्तर्राष्ट्री-विधान में घोर परिवत्तन हुआ है। विधान की धारा १८, 
१६, २० सन्धियों के सम्बन्ध में हैं। उन समस्त सन्धियों का सन्हध्रि- 
मंडल-कार्यालय में रजिस्ट्री कराना आवश्यक है, जो राष्ट्र-संघ के सदस्यों 
में हुईं हों। सन्धियाँ विधान के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिएँ | श्रौर यदि 
असेम्बली की दृष्टि में कोई सन्धि विधान के प्रतिकूल हो, तो वह उसे 
पुनरविचार के लिए. वापस भेज सकती है । इस प्रकार जो सन्धियाँ पूर्व 
समय में कूट-नीतपिशों-द्वारा गुप्त रूप से होती थीं, उनका अब प्रकाश्य 
रूप में होना वैध माना गया है। राप्ट्र-्संध के निर्माताओं का मन्तव्य 
गुप्त-सन्धियों की प्रथा को नष्ट कर देना था ; परन्तु इस उद्देश्य की 
पूर्ति में विशेष सफलता नहीं मिली | विशेष सन्धियों के लिए श्राज्ञा दे दी 
गई । फल-स्वरूप लोकार्नों सन्धियाँ हुईं | हाल में जमनी का श्रपि 
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नायक (08607) झ्रोडाल्फ हिदलर इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी 
से मिला । उनकी भेंट गुप्त थी ओर उन्होंने गुप्त सन्धि की है, ऐसा 
- समाचार जगत्‌ में प्रसिद्ध है। 

वास्तव में यह गु्त-सन्धि (8 |806) की नीति युद्ध को जन्म 
देती है ; इसलिए यह शान्ति के लिए खतरनाक है। 7"0]5 (०7००ए 
ने इन शब्दों में इस नीति की निन्‍्दा की है-- 
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दूसरा अध्याय 


राष्ट्रसंघ-परिषद्‌ 
((-.88४2५86-»896॥7|५) 


राष्ट्रसंघ की प्रमुख संस्थाओ्रों में परिषद्‌ ( ॥880॥0|ए ) का 
स्थान महत्वपूर्ण है। संध के विधान की रचना करते समय, निर्माताश्रों 
को यह स्वप्न में भी विचार न था कि भविष्य में असेम्बली एक शक्ति- 
शाली संस्था का रूप ग्रहण कर लेगी। राजनीतिशों का यह विचार था 
कि असेम्बली केवल-मात्र कूट-नीतिजशञों का एक समुदाय-मात्र होगा, जो 
राष्ट्रसंध के केन्द्र में सम्मिलित हुआ करेंगे। सामान्यतया श्रसेखली को 
अपने अ्धिवेशनों की श्रावश्यकता न पड़ेगी | जिस समय विधान की 
रचना की गई, उस समय विधान से श्रसेम्बली के अधिकारों में काट- 
छाँटकर उसे शक्तिहीन करने का उपाय सोचा गया। कार्य-समिति 
( 00770] ) की अ्रपेज्ञा उसे बहुत कम अधिकार दिये गये | उसके 


के 


राष्ट्रसंघ 


कार्य-कत्तव्यों का उचित रीति से निश्चय नहीं किया गया। परिषद्‌ का ' 
सबसे प्रथम अधिवेशन १५ नवम्बर १६२० ई० को जिनेवा में बुलाया 
गया | उस समय कार्य-समिति पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी और 
उसका कार्य बड़ी तत्रता से चल रहा था। 

राष्ट्रसंध की सदस्यता--संसार में राष्ट्रसंघ ही एक ऐसी संस्था 
है, जिसमें विविध शासन-पद्धतियों-दारा शासित राष्ट्र समानता के 
सिद्धान्तान॒ुतार अपना उचित स्थान पा सकते हैं। अत्येक स्वायत्त राज्य 
( 86॥/-20ए00/॥ं72 8(866 ), उपनिवेश या प्रदेश, जो राष्ट्र-संघ 
के सिद्धान्तों ओर विधान को स्वीकार करता है, राष्ट्रसंघ का सदस्य बन 
सकता है। परिषद्‌ दो-तिहाई सम्मति से किसी भी नवीन राष्ट्र को संघ 
का सदस्य बना सकती है। 

यह बात विचारणाय है कि राष्ट्रसंघ की सदस्यता के लिए. यह 
आवश्यक नहीं है कि सदस्यता के लिए इच्छुक राष्ट्र की शासन-प्रणाली 
किसी विशेष प्रकार की हो [कोई भी राष्ट्र जो संघ के विधान का 
पूर्णरीत्या पालन करने के लिए तैयार हो, उसका सदस्य बन सकता है। 
उसकी शासन-पद्धति चाहे पूँजीवादी हो या साम्यवादी ; एकतंत्र 
हो, अथवा प्रजातंत्र ; फासिस्ट हो या कम्यूनिस्ट--सभी के लिए द्वार 
खुला हुआ है । _] 

जगत्‌-विख्यात दाशनिक केंट ने भावी राष्ट्रसमाज ( 8006 फ 
०7 ७४078 ) का स्वप्न देखा | उसने विचार कर यही निश्चय 
किया कि राष्ट्रसमाज में केवल लोकतंत्रवादी शासन ही सम्मिलित किये 
जायें। महात्मा लैनिन का विचार था कि राष्ट्-संघ की सफलता का साधन 
यही है कि उसमें केवल-मात्र साम्यवादी राष्ट्र सम्मिलित किये जायें ; क्योंकि 
राष्ट्रसंघ के ध्येय की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसके 
सब सदस्यनराष्ट्रों के मन्तब्य और ध्येय समान हों । विभिन्न शासन- 
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पद्धतिवाले राष्ट्रों के हितों में सामंजस्य नहीं हो सकेगा ; इसलिए वहाँ 
सम्मिलित रूप से कोई कार्य होना संभव नहीं | 

परन्तु राष्ट्र-संघ ने इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया | यदि इस 
अ्रादश्शवादी सिद्धान्त पर राष्ट्रससंघ का भवन खड़ा किया जाता, तो आज 
हमें जिनेवा-मंदिर के दशन न होने पाते । ऐसे सुबर्ण-दिवस की कल्पना 
करना, जब संसार के समस्त राष्ट्र एक-सी शासन-पद्धति को अ्रपनावेगे, 
ग्रभी केवल-मात्र स्वप्त है ; जिसका प्रत्यक्षीभूत होना वर्तमान परिस्थिति 
में संभव नहीं। आज राष्ट्र-संघ में मुतोलिनी की फासिस्ट इठली, हिद- 
लर का नाजी शासन, राजा अलेकजेन्डर का यूगोस्लाविया और ठ्की- 
जैसे राष्ट्र सम्मिलित हैं । दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रान्स आदि प्रजातंत्रवादी 
शष्ट्र भी उसके सदस्य हैं। 

कुछ विद्वानों का यह विचार है कि राष्ट्र-सघ संसार में शान्ति- 
स्थापन के कार्य में उसी समय सफलीभूत हो सकता है, जब कि पूँजी- 
वादी शासन का श्रन्त हो जाय। उसके स्थान पर साम्यवादी शासन 
(90078/78॥ 00ए97707) की स्थापना की जाय। यह कथन 
वास्तव में सत्य है। उसकी सत्यता मे किसी शान्तिवादी मनीषी को 
संदेह होने का अवसर नहीं है। इसमें भी तिल-मात्र संदेह नहीं हे कि 
वर्तमान समय मे जितने भी युद्ध होते हैं, उत्रका एक-मात्र मूल उद्देश्य 
पूँजीवादियों के हितों की रक्षा करना है जब तक पूँजीवाद अपनी 
क्रूरता का विनाश कर मानवता का श्राश्रय न देगा, तब तक संसार में 
शान्ति की स्थापना मृगमरीचिका बनी रहेगी |.) 

परन्तु, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, अखिल जगत्‌ में साम्यवादी 
शासन की स्थापना तक के लिए हाथ-पर-दाथ धरे बैंठे रहना दूरदशिता 
और बुद्धिमत्ता नहीं है। हमें भविष्य की चिंता छोड़कर वत्तमान का 
पन्ना पकड़ना ही भ्रेयस्कर है | क्या इस युग में यह उचित है कि हम 
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सदियों से अपने पूर्वजों-द्वारा पोषित संस्कृति को त्यागकर विश्व की 
उबरा भूमि को रक्त-रंजित करे, प्राणनाशक दरिद्रता, महारोग और 
ऋरता का वह वीमत्स और प्रलयड्डर दृश्य उपस्थित करे, जिसकी 
स्मृति से आज हमारा हृदय धड़कने लगता है ! मानव-प्रकृति की 
विविधता का समूल नष्ट कर देना मानवीय शक्ति से बाहर है; परन्तु 
उसमें सामंजस्य ( पि&7079 ) को उत्पन्न कर देना ही हमारा 
'लक्ष्य है। 

मानव-प्रकृति-विविधवा का यह श्रर्थ नहीं है कि हम विश्व के 
मानवन्समाज को एक संगठन में नहीं बाँध सकते। 

वत्तमान आ्िक-संकट से त्रस्त सब राष्ट्र हा-हाकार कर रहे हैं ; 
इसलिए राष्ट्रों को सम्मिलित रूप से मिलकर एक ऐसी योजना के 
अनुसार काम करना है, जो संसार से युद्ध के भय को दूर कर शान्ति 
का राज्य स्थापित कर सके । 

यह हमें विश्वास है श्रोर हमारी श्रुव धारणा है कि राष्ट्र-संघ के 
समस्त सदस्य प्रभुव के हितो ( 0॥67888 07 'रिक्रांणानओं 
80ए0"'9१५॥० ) को विश्व-शान्ति के ध्येय की पवित्र वेदी पर वंलि- 
दान करने के लिए सन्नद्ध हो जाय, तो शान्ति का युग बहुत जल्दी 
आ जाय । यदि राष्ट्रों में परस्पर भय, आशंका और अविश्वास बना 
रहेगा--वे सच्चाई और सद्भावना से अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के पालन में 
तत्पर न होंगे, तो शान्ति प्रात्त करना असम्भव है। इस शांति-महायज्ञ 
की सफलता के लिए, प्रत्येक राष्ट्र की स्वाघीनता स्वीकार करना 
आवश्यक है। ए80077( 060७। ने लिखा है-- 
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संसार के ६६ राष्ट्रों में से ३७ राष्ट्रसंब के सदस्य हैं । यह सदस्य-राष्ट् 
पृथ्वी के तीन-चोथाई भाग में हैं ओर इनमें प्रथ्वी की जन-संख्या का 
है भाग सम्मिलित है। यद्यपि यह अखिल विश्व की एक राजनीतिक 
संस्था है ; तथापि यह श्रपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका (0. 8. 4) 
तथा सोवियट रूस-जैसे विशाल शक्तिशाली राष्ट्र आज पय॑न्त राष्ट्र-संघ 
के सदस्य नहीं बने । अफग़ानिस्तान और मिश्र भी उसके सदस्य नहीं 
हैं। ब्राज़ील ने राष्ट्र-संघ से त्याग-पत्र दे दिया; अ्रतः वह अब सदस्य 
नहीं है | कोस्टारिका ने भी राष्ट्र-संघ से सम्बन्ध त्याग कर दिया है। 
२७ मार्च १६३३ ई० को जापान ने राष्ट्र-संघ से प्थक होने की सूचना 
दे दी और १४ अक्टूबर १६३३ई० को जम॑नी ने भी अपना त्यागन्र 
दे दिया । 

यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि सन्‌ १६३३ ई० ,के इन 
दो त्याग-पत्रों से राष्ट्र-संध की प्रतिष्ठा को अमिट कलंक लगा है। 
राष्ट्रलंघ का जीवन अब भयंकर खतरे में है। उसका संगठन इतना 
अधिक अरस्त-व्यस्त हो गया है कि वह श्रब विश्व के लिए अधिक 
उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकेगा । 

सन्‌ १६२० ई० में, राष्ट्रब्संघ में जमंनी को स्थान न देकर वास्तव 
में बड़ी भयंकर भूल की गई | इस नीति का यह प्रभाव हुआ कि यूरोप 
में ही नहीं, समस्त संसार में यह भावना दृढ़ होती गई कि राष्ट्र-संघ 
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यूरोपीय महासमर में विजेता राष्ट्रों का एक गुट्ट है, जो संसार के दलित 
राष्ट्रों पर अपनी घाक जमाने के लिए संगठित पाखंड” (07४&॥9290 
|ए7००४ 09 ) का प्रदर्शन कर रहा है। यदि विजेता राष्ट्र सच्चाई और 
न्याय के आधार पर शान्ति-स्थापना के लिए प्रयत्ञ करते, तो उन्हें 
न्याय-पू्वक जर्मनी को राष्ट्र-संघ में उचित स्थान देना पड़ता | इस कूठ- 
नीति की प्रतिक्रिया के रूप में जमनी में घोर असंतोष और अशान्ति का 
जन्म हुआ। इस राष्ट्रीय-अशान्ति ने राष्ट्रीय-आन्दोलन को जन्म 
दिया। हिदलर के शासन में (४ (0ए0०779॥6) इस आनन्‍्दो- 
लन का सबसे उग्र रूप है। श्रव नाज़ी-शासन ने अपने पर किये गये 
अन्यायों ओर अत्याचारो का बदला लेने की ठानी। सबसे पहले राष्ट्र 
संघ से अपना संबंध तोड़ा । पाठकों को यह याद होगा कि लोकार्नों 
सन्धियों के बाद १६२६ ई० में जननी को राष्ट्र-संघ में प्रवेश का 
अधिकार मिला था | 

राष्ट्रसंघ में जमंनी की अनुपस्थिति से यूरोप को जितनी हानि 
हुईं है, उससे कहीं अधिक अमेरिका ए. 9, 4, की प्रथकता से 
अखिल संसार को हुईं है । निःशस्रीकरण और युद्ध-अवरोध की 
जटिल समस्याएँ जमनी, जापान, अ्रमेरिका और रूस के सहयोग के 
बिना हल नहीं हो सकतीं | 

साम्यवादी रूस राष्ट्र-संघ से सदेव से प्रथक्‌ रहा है| रूस की पथ- 
कता के अन्य कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी है कि वह 
पूँजीवादी राष्ट्रों से सहयोग करना नहीं चाहता । # रूस का दृष्टिकोण 
अन्य सब राष्ट्रों से मिन्न है । वह विश्व को साम्यवाद का अ्रनुयायी 





# अब उसकी इस प्रवृत्ति में परिवर्तन दोता जाता (हे। वह भपने उद्देश्य की 
सफलता के लिए पूँजीवादी राष्ट्रों से सदयोग करने की नीति को भपनाता भा रहा दे । 
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बनाने का दम भरता है । साम्यवादी राष्ट्रों के संध से ही संसार में 
स्थायी शान्ति की स्थापना हो सकती है, ऐसी उसकी धारणा है। 

रूस को राष्ट्र-संघ की स्थापना के समय एक बड़ा भय यह था कि 
यदि वह संध में सम्मिलित हो गया, तो विश्व में साम्यवाद और कम्यू- 
निज्ष्म की विजय संभव नहीं [# 

रूस की प्रथकृता का कारण चाहे कुछ भी हो ; परन्तु इसमें सदेह 
नहीं कि उसकी अनुपस्थित से राष्ट्ररसंघ को अ्रनेकों कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा | 


असेम्बली और कौन्सिल का सम्बन्ध--ऐतिहासिक दृष्टि से 
कौंतिल का जन्म असेम्बली से पूरे हुआ है | कौतिल के आठवें श्रषि- 
वेशन में, जो ३० जुलाई से € अ्रगस्त १६२० तक, सान सिवेस्टीन 
में हुआ, यह स्वीकार किया गया कि राष्ट्र-संघ की दोनों संस्थाएँ-- 
कौंसिल और श्रसेम्बली--समान अधिकार रखती हैं। विधान में उनके 
कार्यों और कर्तव्यों का स्पष्टटया विभाजन नहीं किया गया है ; इसलिए 
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कभी-कभी उनके अधिकारों की सीमा के निर्णय में बड़ी उल्कन खड़ी 
हो जाती है। 35]707'8 0007 में यह स्वीकार किया गया कि 
बहुत से कार्य जो राष्ट्र-संघ को सौंपे गये हैं, वे कोसिल या असेम्बली- 
द्वारा किये जा सकते हैं ; परन्तु कुछ ऐसे निश्चित कार्य हैं, जो फेवल 
असेम्बली की सम्मति से कोन्सिल ही कर सकती है । जहाँ किसी 
संस्था को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया हो, वहाँ यह नियम 
व्यवहार में लाया जाय । 
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असेम्बली के प्रथम अधिवेशन में प्रधान-मन्त्री (56070ंबा'ए 
शशा शा") ने एक आवेदन-पत्र पेश किया । उसमें यह स्पष्टतया 
उल्लेख किया गया कि असेम्बली और कोौन्तिल के अधिकार और 
कार्य समान हैं। राष्ट्रटसघ के विधान में ऐसी कोई धारा नहीं है, 
जो दोनों के अधिकारों और कारों में मेद बतलाती हो । 

असेम्बली की अ्रपेज्ञा कों सिल अधिक चिरस्थायी संस्था है। असेम्बली 
का केवल एक ही अ्रधिवेशन सितम्बर मास में होता है ; परन्तु कौन्सिल 
के अधिवेशन कम-से-कम चार प्रतिवर्ष होते हैं। कौन्सिल समस्त वर्ष 
अपना काय समितियों ओर कमीशनो-द्वारा संचालन करती रहती है; 
इसीलिए वह राष्ट्र-संघ की कार्य-लमिति (2६०७पर7ए० 3069) 
कहलाती है। 

इटली के 3॥2700 +#0४"छ४ण४ ने असेम्बली के प्रथण अधिवेशन 
में कार्य-संचालन-सम्बन्धी नियम पेश करते हुए कहा-- 
“ हमारा प्रमुख सिद्धान्त यह है कि राष्ट्रसंघ के सदस्य समस्त संघ: 
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(072072460॥) की शक्ति के खोत हैं ; असेम्बली राष्ट्रसंघ की 
सर्वश्रेष्ट--तर्वोच्च संस्था है ; यद्यपि वह निरन्तर कार्य नहीं करती। 
कौन्सिल स्थायी शक्ति है ओर मंत्रि-मंडल-कार्यालय स्थायी कार्य- 
कर्त्री समिति है। 

विधान की धारा ४ (२) के अनुसार असेम्बली को अपने कार्य 
के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। सन्‌ १६२० ई० 
में असेम्बली ने अपने कार्य-क्रम के संचालन के लिए जो नियम निरद््धा- 
रित किये, वे असेम्बली की प्रभुत्व-शक्ति को स्वीकार कर ही बनाये गये 
हैं। इस प्रकार राष्ट्रगसंघ के संगठन मे असेम्बली का स्थान सर्वोच् है | 
इसके उपरान्त असेम्बली के विकास का अध्ययन करने से यह श्रत्यन्त 
स्पष्ट हो जाता है कि असेम्बली अपने प्रभुत्व की शक्ति को उत्तरोत्तर 
बढ़ाने में सतत प्रयत्न करती रही है । 

कार्य-प्रणाली के नियमों का महत््व-श्रसेम्बली के प्रथम 
अधिवेशन में जो नियम स्वीकृत किये गये, उनमें बहुत कम सशोधन 
किया गया है। एक नियम है--असेखली अपने सामान्य श्रधिवेशन 
में प्रतिवर्ष सम्मिलित होगी ।? इस नियम की महत्ता पर /07. 80॥[8- 
गां। 000४ ने जो लिखा है, उसका सारांश यहाँ दिया जाता है-- 

सर्व प्रथम इस नियम से श्रन्तर्राष्ट्रीय विषयों की व्यवस्था तथा 
नियमन में, छोटे राष्ट्रों की स्थिति, अधिकार और गौरव में वृद्धि हुई है। 
इस नियम से असेम्बली के प्रभुत्व की सरक्षा हुईं है ; क्योंकि इसके 
अधिवेशन प्रतिवर्ष होने से यह राष्ट्र-संघ की अन्य संस्थाओं पर भी 
नियन्त्रण कर सकती है | इसी कारण यह संघ के बजठ पर भी निय- 
न्त्रण करती है। इस नियम से असेम्बली के अधिवेशनों को एक 
नियमित रूप प्राप्त हुआ है, जिसके कारण वह समुचित समय पर अपना 
कार्य करने में समर्थ हो सकेगी | इस नियम ने असेम्बली को एक 
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व्यवस्थापिका (/0278/80ए6) का रूप दे दिया है। श्रसेम्बली 
प्रतिवर्ष अ्रपने अधिवेशन में राष्ट्रगसंघ की नीति की रूपरेखा निश्चय 
करती है श्रोर उसके अनुसार ही राष्ट्संघ की अन्य संस्थाएँ अपना 
कार्य करती हैं ।?+ 

वाषिक अधिवेशनों-द्वारा असेम्बली को एक प्रकार से निरन्तरता 
(00॥एएएं(५) प्राप्त हो गई है। काय-पद्धति-संबंधी नियमों के कारण 
असेम्बली राष्ट्रगसंघ के सम्पूर्ण बजट पर अधिकार रखने में सफल हुई 
है। विधान की संशोधित धारा ६ (६ ) में स्पष्ट उल्लेख है कि-- 
शाष्ट्र-संघ से व्यय का भार सघ के सदस्य पर उस अ्रनुपात से होगा, 
जिसे अ्रसेम्बली निश्चित करेगी ।? . 

आंधिक नियन्चण--कार्य-संचालन के लिए असेम्बली के 
प्रथम अ्रधिवेशन में जो नियम बनाये गये, उनके अनुसार यह निश्चय 
किया गया कि राष्ट्र-संध के श्र्थ (70406) पर कौसिल और असे- 
म्बली दोनों का समान अधिकार होगा । “असेम्बली के वार्षिक अधि- 
वेशन के काय-क्रम में आगामी वर्ष के लिए बजट शामिल होगा तथा 
विगत वे के आय-व्यय की रिपोर्ट सम्मिलित होगी |? 

आय-व्यय के निरीक्षण के सम्बन्ध में कोसिल ने मई १६२० ई०- 
में यह नियम बनाया कि--'श्रार्थिक वर्ष के अन्त में कौसिल अपने दो 
सदस्य हिसाव जॉच करने के लिए नियुक्त करेगी ओर वे स्वीकृति के 
लिए प्रस्तुत किये जाने से पूर्व एक रिपोर्ट तैयार करेंगे ।? 

सात मास बाद असेम्बली ने इस नियम में इस प्रकार परिवत्तन 

* ए]69, 706 398980770]ए & ४006 7,08276 0० ४४078 ; 
पह 0कष्रधारधांं00, आत्वा'8॥४४ए & 007090०९॥708, ९०. 7 7२०. 6 


(8090०77067 980) . 
छशा60ए६8 68687"0॥ ७९७९७ 
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कर दिया-- प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में किसी सरकार के निरीक्षकों को 
आय-व्यय के निरीक्षण के काय में लगावेगी, जो राष्ट्र-संघ के सदस्यों 
में से कोंसिल-द्वारा चुने जावेंगे |! 

जिप्र00"एं807"ए 00णाधांडष ०) की स्थापना के बाद निरी- 
छ्षक, नियमित रूप से कौंसिल-द्वारा चुने जावेंगे | वे केवल ५ वर्ष 
तक ही अपने पद पर रहेंगे | यथार्थ में यह निरीक्षक कमीशन-द्वारा 
ही नियुक्त होते हैं और वे उसी के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। इस 
कमीशन के सदस्य अ्रसेम्बली-द्वारा चुने जाते हैं। असेम्बली का राष्ट्र- 
संघ के श्र्थ पर कितना जबरदस्त नियन्त्रण है--इसका बहुत अ्रच्छा 
बरणंन शिंए 00072० 70809 ने किया है-- 

[॥ 06 |780 0809, 8]] ९5५0०॥व7"6 &76 ॥0 06 80728 
99 #6 288९0॥0]9, ४७ 4९8९७॥0]7 ॥ 8 ०७४० ॥0]08 ६66 
ए0प788-800728, 88 (6 7॥९७9768९068४४76 07 ॥06 60ए0"॥700768 
एग080 १00898808 006 4388070]9 7९. ० फरएशावाप्रा'88, 
गि९ए०४070, ९७4 96 प्र]00790रश॥ 65७९७६ 0॥ 6 #ा॥077:48व 
ए066 07 (96 488670]7 07 8060076072 680 #6 ग्रा8४77७70॥8 
श५ए०॥ 09 ॥00 888077097' [ 

श्रन्तर्राष्ट्रीय अभमिक-संघ के व्यय का भार राष्ट्र-संघ पर ही है; 
-अतः श्रमिक-संघ के लिए व्यय असेम्बली की स्वीकृति से ही होता है । 
श्रमिक-संघ स्वतंत्र सस्था होते हुए भी अपने आर्थिक प्रबन्ध के लिए 
असेम्बली पर आश्रित है । 
- यहाँ तक हमने असेम्बली का आर्थिक प्रभुत्व प्रमाणित करने का 
प्रयत्न किया है | हम आर्थिक-प्रबन्ध-सम्बन्धी नियमों? की ओर निर्देश 
_कर देना चाहते हैं, जिससे हमारा कथन और भी अधिक सष्ट हो जायगा [| चाहते हैं, जिससे हमारा कथन और भी अधिक स्पष्ट हो जायगा | 
८... 4 ९०7१६ 796 2.880707 ?]0॥87 7/607728 2. शा, 
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नियमों की धारा ३८ इस प्रकार है-- 

असेम्बली अम्तिम रूप से आय और व्यय के विवरण को स्वीक्षत 
करेगी । वह किसी भी मद्द को रद्द कर सकती है, छो उसके विचार से 
अनुचित है। असेम्बली उसमें संशोधन के लिए आदेश कर सकती है। 
यह संशोधित हिसाब श्रसेम्बली-द्वारा स्वीकार किया जायगा ।? 

इससे यह प्रकट होता है कि अ्रसेम्बली न केवल आय-व्यय के 
विवरण को प्रस्तुत करने का अधिकार रखती है; प्रत्युत अन्तिम 
स्वीकृति देने का भी उसे अधिकार प्राप्य है। 

एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अथ-संबंधी नियमों 
में परिवर्तन करने का अधिकार असेम्बली के सिवा और किसी को नहीं 
है। 87707"ए80"ए 0077णां820॥8 असेम्बली की एक स्थायी- 
समिति बन गई है, जिसकी नियुक्ति असेम्बली-द्वारा होती है । 

असेम्बली--अन्‍्तर्राट्रीय व्यवरस्थापिका--असेम्बली का 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के रूप में अध्ययन करने के लिए यह 
आवश्यक है कि हम उसके संगठन, कार्यक्रम और राजनीतिक विशेष॑- 
ताओ्रों पर प्रकाश डालें | असेम्बली के प्रथम दश' वाषिक अधिवेशन 
जिनेवा के एक विशाल संगीत-भवन में होते रहे हैं। राष्ट्र-संघ का 
नवीन भवन श्री बनाया जा रहा है। २५,००,००० की लागत का' 
एक असपेम्बली-हॉल बनाया जा रहा है। 

हॉल के एक सिरे पर अध्यक्ष का मंच है, जिसमें प्रधान, प्रधान-- 

त्री, सहायक तथा दुभाषियो के लिए, स्थान नियुक्त हैं। शेष भवन में 

विविध प्रतिनिधि-मण्डलों की सीट लगी हुई हैं। उनका प्रबन्ध फ्रेल्च 
नाम से वरणमाला के क्रमानुसार है। ु 

अधिवेशन का उद्धाटन--अधिवेशन के प्रथम दिवस कार्य- 
क्रम की रूपरेखा विस्तृत रूप से निश्चित की जाती है । प्रारंभ -में 
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'कॉंतिल का प्रधान सभापति का आसन गहरा करता है। वह नियमित 
रूप से असेम्बली-अधिवेशन का उद्घाटन घोषित करता है । 
सबसे प्रथम (07.080॥8/828 (07॥70॥68 का चुनाव क्रिषा 
जाता है | प्रधान आठ प्रतिनिधियों के नाम पढ़कर सुनाता है, जो 
मत्त्रि-मण्डल-कार्यालय-द्वारा पहले से निश्चित कर लिये जाते हैं। कोई 
विरोध न होने पर चुनाव हो जाता है। 
तदुपरान्त कोन्सिल का प्रधान अपना प्रारम्मिक भाषण पढ़ता है| 
ज़िसमें उन महत्वपूर्ण घटनाओं और कार्यों का विवेचन होता है, जो 
विगत वर्ष में राष्ट्र-संघ ने सम्पादित किये हैं | यह भाषण भी कार्यालय- 
द्वारा तैयार किया जाता है। जब प्रधान अपना भाषण पढ़ रहा होता है, 
तो (0"०0०7079]8 0079796 प्रतिनिधि-मण्डलों की वास्त- 
विकता की जाँच करती है ओर बाद में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। 
जब रिपोर्ट स्वीकार हो जाती है, तब असेम्बली -अपने प्रधान का 
चुनाव करती है | 
असेम्बली के कार्य का समुचित रीति से संचालन करने के लिए 
लोक-प्रिय, न्याय-प्रिय-विधान के विशेषज्ञ की आवश्यकता है ; इस- 
लिए मन्त्रि-मंडल-कार्यालय प्रतिनिधियों के सहयोग एवं परामश से 
प्रधान के लिए प्रस्ताव करता है । 
इसके बाद कौसिल का प्रधान अपना ओसन निर्वाचित असेम्बली 
के प्रधान को दे देता है । प्रधान के निर्वाचन के बाद प्रथम दिवस का 
काय समाप्त होता है । । 
प्रधान के चुनाव के बाद ६ उपगप्रधानों का चुनाव होता है | 
सामान्यतया उप-प्रधान प्रमुख प्रतिनिधि ही होते हैं, जो कोमिल के स्थायी 
सदस्य हुआ करते हैं | यही उपग्रधान अ्रसेम््रली की छः समितियों के 
सभापति होते हैं| यह छः समितियाँ असेम्बली का सारा काम करती 
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हैं। समस्त कार्य-क्रम इन छः समितियों में बाँठ दिया जाता है । प्रत्येक 
राष्ट्र को तीन सरकारी प्रतिनिधि मेजने का अ्रधिकार है ; परन्तु विशे- 
षज्ञ (30९08808) भेजने के लिए कोई संख्या का बन्धन नहीं है। 

अलेम्बली की समितियाँ--एक सप्ताह के बाद समितियाँ अपने 
प्रोग्राम के अनुसार काये करना आरम्म करती हैं । वे अपनी रिपोर्ट 
और प्रस्ताव तैयार क्रती हैं | सामान्य श्रधिवेशन (00॥078]! ॥(००७४(- 
72) स्थगित कर दिया जाता है ओर समितियाँ अपना-अपना काम 
करने में संलरन हो जाती हैं। कार्यक्रम इस प्रकार विभाजित किया 
जाता है-- 

प्रथम समिति--विधान-सम्बन्धी प्रश्न 

द्वितीय समिति--विशेषज्ञ-समितियों का कार्य 

तृतीय समिति--निःशस्रीकरण 

चतुर्थ समिति--आशिक प्रश्न 

पंचम समिति--सामाजिक तथा मानवोपयोगी प्रश्न 

पन्‍ष्ठम समिति--आदेश युक्त शासन, अल्प-संख्यक समस्या, राज- 
नीतिक प्रश्न । 

प्रत्येक समिति अपना सभापति चुनती है। सामान्यतया सभापति 
यूव या वर्तमान मन्त्रि-मरडल (ए७६0॥4) (78679 ) का सदस्य 
होता है | जैसे ही समितियों का काम समाप्त हो जाता है, अ्रसेम्बली का 
साधारण अधिवेशन शुरू होता है और उसमें वे प्रस्ताव तथा रिपोर्ट 
पेश की जाती हैं, जिन्हें समितियाँ तैयार करती हैं । 

अधिवेशन--यह असेम्बली का चठुर्थ काय है। इस विशाल 
अधिवेशन में प्रत्येक समिति के रिपोर्टर (ह90[0076प')-द्वारा असे- 
“मबली के सामने रिपोर्ट तथा प्रस्ताव पढ़े जाते हैं । अधिकतर यह 
"प्रस्ताव असेम्बली-द्वारा, किसी विचार-विनिमय के बिना, स्वीकार कर 


शेर 


राष्ट्रसंध और विश्व-शान्ति 


लिये जाते हैं | यदि किसी समिति में कोई बाधा उपस्थित हो गई, 
जिसके कारण वह किसी निश्चय पर न पहुँच सकी, तो प्रतिवादियों को 
असेम्बली के सामने श्रपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया 
जाता है। 

सवसम्मति के नियमानुसार समिति-द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व प्रस्ताव 
अस्वीकार भी किये जा सकते हैं; परन्तु यह निश्चय है कि यदि समिति 
में कोई प्रस्ताव नगण्य अल्प-मत के विरोध से स्वीकृत हुआ है, तो वह 
असेग्बली में श्रवश्यमेव सवसम्मति से स्वीकार कर लिया जायगा | 

असेम्बली निर्वाचन का काम भी करती है। कोंसिल के ६ श्रस्थायी 
सदस्यों में से तीन का चुनाव असेम्बली के सदस्यों द्वारा होता है| प्रति 
नो वर्ष बाद कोंसिल के साथ असेम्बली भी स्थायी न्याया्य के न्याया- 
धीशों का चुनाव करती है | 

राष्ट्रसंध के विधान की धारा २६ के श्रनुसार श्रस्ेम्बली को 
विधान में संशोधन करने का अ्रधिकार है; परन्तु यह सशोधन 
बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। श्रव तक धारा ४, ६, १२, १३, १६ 
में संशोधन हो जुके हैं । 

स्वीकृति (0७॥70&0070)--राष्ट्रसंघ का विधान (2078 - 
000॥))-सम्बन्धी विकास बड़ी शीघ्रता से हो रहा है। अ्रब प्रस्तावों 
की भाषा।में भी परिवर्तन होता जा रहा है | पहले जो प्रस्ताव सरकारों के 
कार्यान्वित करने के लिए पास किये जाते थे, उनमें ऐसे शब्दों का 
व्यवह्वार किया जाता था, जिससे प्रार्थना? या 'शिफ़ारिस! का आशय 
प्रकद हो । अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिश्ञा ((0॥077407&। (0077९7॥700) 
एक प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था ([+028]80900) ही है । यदि 
अपेम्बली में इतनी शक्ति है कि वह अपने सदस्यों पर प्रतिज्ञा व सम- 
मौतों को राष्ट्रो-द्वारा स्वीकृत करा लेने के लिए प्रभाव डाल सकती 
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है, तो हम उसे व्यवस्थापक-सभा कह सकते हैं। इस प्रकार अन्तर्राः 
प्टीय-प्रतिशा के नियमों की शक्ति लोकमत-द्वारा प्राप्त हुईं है; 
पर राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभाओं के नियम और कानून के पीछे 
(7:56०प४7०) की शक्ति छिपी रहती है | दसवीं असेम्बली में 
-२४ सितम्बर १६२४ ई० को इस आशय का एक प्रस्ताव स्त्रीकृत 
; किया गया कि कोंसिल से यह प्रार्थना की जाय कि वह मन्त्रि- 
-मएडल-कार्याशलय की सहायता से एक समिति नियुक्त करे, जो 
- उन कारणों की जाँच करे, जिनसे प्रतिश्ञाओं की राष्ट्रो-द्वारा स्वीकृति 
. में देर लग जाती है, तथा ऐसे साधन निश्चय किये जायें, जिनसे 
» सममौतों पर हस्ताज्षर-कर्त्ताश्रों और राष्ट्रों-द्वारा स्वीकृतियों ।की संख्या 
में वृद्धि हो सके। 

जाँच-समिति नियुक्त की गई ओर ८ मई १६२० ई० को इसने 
, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट को पेश करते समय रि000- 
, शेप ४६ 04णाएंपंं ने ३ अक्टूबर १९३० ई० को जो भाषय' 
दिया, उसका यह अंश विचारणीय है-- 
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की राष्ट्रोद्धारा स्वीकृति प्रात्त करने के लिए शसेम्बली. यथेष्ट प्रभाव 
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डॉल सकती है ; परन्तु वे समझौते (200ए7०॥६४078) भल्री-भाँ 
तैयार किये होने चाहिए । । 02230 

'सर्व-सम्भति का नियस--राष्ट्रसघ की पाँचवीं धारा में सब 
सम्मति के नियम का उल्लेख है--- 

- असेम्बली या कोसिल के किसी अधिवेशन में किसी निर्णय के 
लिए श्रधिवेशन में उपस्थित राष्ट्रसंघ के समस्त सदस्यों की सम्मति 
आवश्यक है ; परन्तु-यह नियम वहाँ अ्रयोग में नहीं लाया जायगा, 
जहाँ विधान में या शान्ति-सधि में कोई दूसरा नियम प्रति 
बादित होगा |? 

राष्ट्रसंघ राज्य-प्रभुत्व (30800 80707०ं8॥6ए) की भावना 
पर श्राश्रित है। यह बात विधान की घाराश्रों से स्पष्ट विदित हो जाती 
है । विधान के स्-सम्मति के नियम को स्वीकार कर प्रभुत्व की भ्रे छता 
को स्वीकार किया है। 

इस नियम के समर्थकों का विचार है कि स्व-सम्मति का नियम 
इसलिए स्वीकार किया गया है.कि संघ के प्रबंध-सम्बन्धी तथा: विविध 
राष्ट्रों के सहयोग के सम्बन्ध में कोई प्रश्न हो, तो उसका निणंय 
सवमात्य हो सके | 

इस प्रकार राज्य के प्रभुत्व की भी रक्षा हो सकेगी । यदि सब- 
सस्मति के नियम को विधान में स्थान, न दिया जाता, तो राष्ट्र-संध 
एक़ सर्वोच्च, राज्य (37007 8866) बन;गया होता और उठ. दशा 
में प्रतिकूल सम्मति देनेवाले' राष्ट्र के प्रभुत्व पर प्रभाव पड़ता | यह 


राष्ट्रसंघ के मौलिक सिद्धान्त के प्रतिकूल होता | 
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परन्तु हमारी सम्मति में स्व-सम्मति का तियम राष्ट्रससंघ की शक्ति 
का नहीं--शक्ति-हीनता का प्रमाण है | हम कुछ उदाहरणः देकर इस 
कथन की सत्यता सिद्ध करेंगे। विधान की घारा १९ के अनुसार राष्ट्र 
संघ का कोई भी सदस्य किसी विवाद को कोंसिल के सामने उपस्थित 
कर सकता है-।। जब कोई विवाद इस प्रकार कौंसिल को सोंप दिया 
: जाता है, तो कौसिल का यह कत्तंव्य हो जाता है कि वह शान्तिसय- 
समझौता कराने के लिए प्रयत्न करे ; पर यदि ऐसा समम्रौता सम्भव 
न हो, तो कौसिल को विवाद की जाँच, कर एक रिपोर्ट तैयार करनी: 
चाहिए, जिसमें विवाद की समस्त घटनाओं का पूर्ण वृत्तान्त हो औरः 
उसके निरंय के लिए सिफारिशं भी हों। इस रिप्रोड को कोंसिल,सर्व- 
सम्मति या बहु-सम्मति से स्वीकार कर सकती है । यदि रिपोण सर्व 
. सम्मति से स्वीकार नहीं की जाती ( विग्रही पत्तों को छोड़कर ),,तो 
सष्ट्र-संघ के सदस्यों पर उन पिफारिशों को कार्य-रूप में परिणत करने: 
का उत्तरदायित्न-नहीं रहता | 
इस दशा में सदस्य अपनी इच्छानुसार काम करने में पूरे स्वतन्त्र 
रहते हैं। यदि रिपोर्ट सर्ब-सम्मति से स्वीकृत की गईं, तो-स़र्व सदस्यों प्र 
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उसके अनुसार काय करने का उत्तरदायित्व रहता है। ऐसी दशा में 
उनका कत्तंव्य यही है कि वे उस विग्रही पक्त से लड़ाई नहीं छेड़ेंगे, 
जो रिपोर्ट की शर्तों का पालन करता है। यहाँ यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि राष्ट्रसंघ के सदस्य उस राष्ट्र के विरुद्ध कोई कार्य करने 
के लिए वाध्य नहीं हैं, जो उनकी सव॑-सम्मति रिपोर्ट कों ठुकराकर रण- 
भूमि में युद्ध-नाद की ध्वनि करता है । 

कोमसिल स्वयं अपने कंधों पर कोई उत्तरदायित्व ग्रहण न कर 
यह काय असेम्बली को सोप सकती है। यदि इस प्रकार यह विवाद 
असेम्बली को सौप [दया गया, तो रिपोर्ट तथा निर्णय देने का काम 
उसके अधीन आ जाता है ; श्रतः ऐसी परिस्थिति में, असेम्बली की 
विशालता के कारण सबं-सम्मति नियम का पालन अ्रति कठिन ही 
नहीं, श्रसंभव है ; असेभ्बली अपना निर्शय बहुमत से दे सकती है 
श्रौर इस प्रकार का निणय राष्ट्रसंघ के सदस्यों को मान्य होगा; 
परन्तु ऐसा होने के पहले एक शर्त का पूरा होना आ्रवश्यक है | शर्ते 
यह है कि असेम्बली की रिपोट तथा सिफारिशों पर असम्बली के उन 
सदस्यों की स्॑-सम्मति होनी चाहिए, जिनके प्रतिनिधि कॉंसिल में भी 
हैं| उन सदस्यों की सम्मति नहीं ली जायगी, जो विवाद में सीधा 
सवंध रखते हैं | इसके अतिरिक्त अन्य सदस्यों का स्पष्ट बहुमत भी 
होना चाहिए | इस प्रकार विधान की धारा १४ के अन्तर्गत प्रत्येक 
सबल राष्ट्र को 08॥6 ०! ५७ प्राप्य है | 

यदि हम मंचूरिया के विवाद का सिंहावलोकन करें, ओरे राष्ट्र-संध-द्वारा 
विधान-धारा १३ के श्रन्तर्गत किये गये का का विश्लेषण करें, तो यह 
प्रकट हो जायगा कि इस सर्व-सम्मति के नियम ने राष्संध के गौरव को 
हतप्रभ करने में कहाँ तक योग दिया है। राष्ट्रसंघ जापान के वियद्ध कोई 
काम न कर सका ; क्योंकि सबल राष्ट्र जापान से बैर लेना नहीं चाहते ये 
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हमारे इस विवेचन का सारांश यही है कि जब तक राष्ट्रसंघ 
परम्परागत राज्य-प्रभुत्व की भावना में क्रान्तिकारी परिवर्तन न करेगा, 
तब तक वह अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का अ्रन्त करने में सफल नहीं हो 
सकता । राष्ट्र की निरपेज्ञ स्वाधीनता और राज्य-प्रभुल (80&06 80- 
76"0ं४279) का स्वीकार राष्ट्रसंघ की मौलिक दुरबंलता है।& 
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तीसरा अध्याय 
राष्ट्रसंघ की फोंसिल 


(0.७७४५७४ 0००७॥0॥) 


कॉसिल का जन्म--फिलीमोर - योजना तथा राष्ट्रपति विल्सन 
की प्रथम योजना में कहीं भी कोॉंसिल का उल्लेख नहीं है| विल्सन का 
विचार था कि एक प्रतिनिधि-संस्था की स्थापना की जाय, जिसमें कूट- 
नीतिश सम्मिलित होकर सम्मेलन कर सके। विशाल असेम्बली की 
शक्तिशाली प्रभ्ता का संतुलन करने के लिए तथा महान्‌ राष्ट्रों के हितों 
की रक्षा के लिए सर्वप्रथम जनरल स्मद्स ने अपनी क्रियात्मक योजना 
में एक कार्य-समिति की स्थापना का विचार प्रकट किया। तलश्रात्‌ 
रोवर्ट सीसिल ने इसका समर्थन किया। महान राष्ट्रों के हितों के सम- 
थंकों का यह विचार था कि कार्य-समिति (0070) )में केवल महान- 
राष्ट्र (07086 70ज878) ही सदस्य बनाये जायें- छोटे राष्ट्रों को 
उसमें प्रतिनिषित्व न दिया जाय ; परन्तु शान्ति-परिषद्‌ में; छोटे राष्ट्रों 

श्ष 


राष्ट्रसंघ 


की दृढ़ता और आग्रह के कारण उनकी विजय हुई और उन्हें कौंसिल 
में प्रतिनिधि मेजने का अधिकार प्राप्त हो गया। 

वर्सेलीज की सन्धि की भूमिका में संयुक्त-राज्य अ्रमेरिका, ब्रिटिश 
साम्राज्य, फ्रान्स, इटली ओर जापान को कॉंसिल में स्थायी प्रतिनिधित्व 
दिया गया और चार छोटे राष्ट्र के प्रतिनिधि लिये गये | इन प्रति- 
निधियों का चुनाव असेम्बली के द्वाथों में सॉप दिया गया | 

प्रारम्भ में कॉँसिल की रचना जिस नीति और प्रणाली से की गई, 
उससे यह प्रकठ होता है कि महान्‌ राष्ट्र महासमर को गुट्टबन्दी को 
सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्षशील थे | नवम्बर १६२० ई० में जब असे- 
म्बली का प्रथम अधिवेशन हुआ, तो राष्ट्रसंघ के ४२ सदस्यर्राष्टों 
में से १३ सदस्य-राष्ट्र ऐसे थे, जो महासमर में तटस्थ रहे थे। इसके 
बाद तटस्थ सदस्यों की वृद्धि होती गई ; परन्तु कोंसिल के ८ सदस्यों 
में केवल एक तटस्थ राष्ट्र को स्थान मिला। जब १६२२ में कॉसिल के 
अस्थायी सदस्य चार से बढ़ाकर छुः कर दिये गये, तब्र एक तर्स्थ राष्ट्र 
ओर बढ़ा दिया गया। 

राष्ट्रसंघ के सदस्यता के सम्बन्ध में विजित राष्ट्रों के प्रति जैसा 
व्यवहार किया, उससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि राष्ट्र संघ अपने 
क्रियात्मक क्षेत्र में अपने आदशंवाद से पतित हो गया था । उसने 
विजेता श्रौर विजित के भेद-भाव को नीति के आधार पर विश्व-शान्ति 
का पाखण्ड रचा | सबल राष्ट्रों को यह भय था कि कहीं पराजित 
राष्ट्र मौका पाकर फिर उनसे लड़ाई न कर बैठे | यही कारण है कि 
जमनी को प्रारम्म में राष्ट्रससंघ में स्थान नहीं दिया गया | ८ पितम्बर 
१६२६ ई० को जम॑नी राष्ट्र-संघ का सदस्य माना गया। 

ए७॥४5४ |(070ए ने लिखा है कि-- 
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कौन्सिल की रचना ओर कार्य-प्रणाली से यह मली-मॉति स्पष्ट 
है कि उसकी रचना गुहदबन्दी के आधार पर हुई है । 

राष्ट्रसंध की काय-समिति ( 00णा0ं। ) में ब्रिटिश- 
साप्राज्य--राष्ट्रसंघ की कौन्सिल में ब्रिटिश-साम्राज्य को स्थायी प्रति- 
निषित्व दिया गया है । इसका ताल यह है कि ब्रिठिश-साम्राज्य को 
कौंसिल में एक स्थायी स्थान मिलने पर उसके विविध भाग श्रपने-अपने 
पृथक प्रतिनिधित्व की मॉग पेश नहीं कर सकते । ब्रिटिश-साम्राज्यवादी 
की इस नीति से ब्रिटिश-उपनिवेशों में घोर श्रसतोष श्रोर श्रशान्ति 
फैल गई ; क्योंकि इस नीति के अवलम्बन से वे कॉंसिल में श्रपना 
प्रतिनिधि भेजने के अ्रधिकार से वंचित हो जाते; श्रतः विधान की 
घारा ४ में राज्य (38॥0) शब्द के स्थान में राष्ट्रसघ के सदस्य 
((०७॥॥७97 07 ॥0 4,08276) शब्द के व्यवहार पर उपनिवेशों 
के प्रतिनिधियों ने अधिक आग्रह किया । अनन्त में यह संशोधन स्वीकार 
कर लिया गया | 

राष्ट्रसंघ के साम्राज्यवादी राजनीतिशों का यह कथन है कि भारत 
ग्रभी स्वायच-शासन (४७)-900ए००7778) नहीं है ; इसलिए उसे 
कौंसिल में स्थान देना न्यायोचित नहीं है । राष्ट्रट्लंध पर एक अधि- 
कारी लेखक ने लिखा है-- 


"ए॥86फ6/७ 08ए 06 89वें 0 086 (070000॥ ७88९ 07 
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यह बिलकुल स्पष्ट है कि भारत राष्ट्रससंघ का प्रारम्मिक संदस्य 
है ; क्योंकि वर्सलीज के सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवालों में भारत 
के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। भारत असेम्बली का सदस्य है और 
असेम्बली के सदस्यों के लिए ऐसा कोई बन्धन नहीं है कि वे उसी 
समय कोंसिल-सदस्यता के योग्य समझे जावेंगे, जबकि वे किसी 
स्वायत्त-शासन (80]/20ए7०"४४४ 58686) के प्रतिनिधि हों। 
फिर भारत के सम्बन्ध मे इस प्रकार का विधान (00एश७/4॥7 के 
विरुद्ध तक॑ देना कहाँ तक न्यायसंगत ओर युक्तिपूर्ण कह्य जा 
सकता है। 
राष्ट्रसंघ के विधान की घारा १ के प्रथम व द्वितीय पैराग्राफ पर 
गम्भीरता से विचार किया जाय, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि मौलिक 
सदस्य ' 07277&) (०॥009/) के लिए, यह श्रावश्यक नहीं है कि 
वह पूर्ण स्वायत्त राष्ट्र व उपनिवेश का प्रतिनिधि हो । यदि ऐसा नियम 
होता, तो मौलिक सदस्य और असेग्बली की 3 की सम्मति से निर्वाचित 
सदस्य में कोई भेद न माना जाता और तब भारत को राष्ट्र-संघ में 
प्रवेश का अधिकार ही न मिलता । भारत को राष्ट्र-संघ में स्थान मिलने 
का कारण यह है कि भारत के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र रूप से वर्सलीज 
के सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किये ये। राष्ट्रसंधघ का विधान वर्सेलीज की 
सन्धि का एक प्रमुख भाग है ; इसलिए न्यायतः भारत को कौंसिल में 
प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त है। ?'0/, 0.4, ज़, ॥(६077782 
_का यह कथन अतीव विचारपूर्ण है-- 
प्रतरकं& ज्र88 0ा07९2 ६6 '0एं8/यव8) परशा76ए५४ ; 87१ (6 
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सारांश यह है कि विधान में प्रयुक्त 'स्वायत्त-शासन? का भ्रथे 
चाहे कुछ हो ; परन्तु उसका प्रयोग केवल उन राष्ट्रों के समस्ध में 
ही होना चाहिए, जो वर्सेलीज की संधि के बाद राष्ट्रसघ के सदस्य 
बनने के इच्छुक हैं | जिन सदस्यों ने उक्त लिखित संधि-पत्र पर हस्ताक्षर 
किये, उनके लिए यह आवश्यक नहीं था कि वे स्वायत्त-शासन! के 
प्रतिनिधि हों | 

भारत ही वह राष्ट्र है, जिसने सबसे प्रथम कॉस्रिल-सदस्यता के लिए 
( ब्रिटिश कामनवेल्थ की द्वितीय सीट के लिए ) प्रयज्ञ किया । जब 
१६२२ ई« में अ्रसेम्बली ने कोंतिल के अ्रस्थायी सदस्यों की संख्या 
बढ़ाकर छः कर दी, उस समय राष्ट्रसंघ के दो प्रतिनिधि-मरडलों ने 
कॉंपिल की उम्मेदवारी के लिए भारत को सलाह दी। सन्‌ १६२३ ई० 
में भारत कोंसिल की उम्मेदवारी के लिए खडा हुआ । उसके पक्ष में 
केवल दो सम्मतियाँ आई तथा कनाड़ा को एक सम्मति मिली | 
सन्‌ १६२४--२५ ई० में भारत ने पुनः प्रयत्न किया ; परन्तु सफलता 
नहीं मिली | 

निस्सन्देह भारत को कोंसिल में सदस्यता प्रास करने की योग्यता 
उपलब्ध है | कौंसिल-प्रवेश से भारत की गौरवन-वृद्धि होगी तथा वह 
शान्ति-स्थापन के कार्य में कुछ सीमा तक प्रभावकारी काम कर सकेगा ; 
परन्तु ब्रिटिश-साम्राज्य एक पराधीन राष्ट्र को समानता का प्रद कैसे 
दे सकता है ! ॥(07)०ए ने यह ठीक ही लिखा है क्ि-- 
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'निवोचित सद्रुय--सन्‌ १६२६ ई० में अस्थायी ( निर्वाचित ) 
सदस्यों की संख्या ६ से बढ़ाकर & कर दी गई। जब से सदस्यों में 
वृद्धि हुई है, तब से कोंसिल में दो ब्रिटिश सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित 
ही गया है| एक स्थायी ओर दूसरा अस्थायी । यह दूसरा अस्थायी 
सदस्य ब्रिटिश उपनिवेशों में से चुना जाता है ; ६ स्थायी सदस्यों में 
३ सदस्य लेटिन अमेरिका के राष्ट्रों से लिये जाते हैं: २ स्पेन ओर 
पोल्लेएड के लिए सुरक्षित हैं तथा शेष ३ सीट क्रमानुसार ॥॥॥09 
प्तराशा।९, स्केन्डीनिवियन देश तथा एशिया ( जापान को छोड़कर ) 
के देशों के लिए हैं| इस प्रकार आस्ट्रिया, बलगेरिया, भीस, हंगरी” 
और पुतंगाल के लिए. कॉसिल-प्रवेश का कोई सुअवसर नहीं रहता । 

जनवरी १६३२ ई० तक कौंसिल के ६६ अधिवेशन हो चुके हैं। 
इंस समय तक राष्ट्रसघ के आधे से अधिक सदस्य कोंसिल में सदस्य 
रह चुके हैं। २७ राष्ट्री को कौपिल-प्रवेश का अवसर अभी तक प्राप्त 
नहीं हुआ है। 

इन २७ राष्ट्रों में से अनेकों राष्ट्र ऐसे हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक, 
व्यापारिक तथा औद्योगिक दृष्टि से विश्व मे अपना विशेष स्थान रखते” 
हैं; परन्तु उनको अ्रमी तक यह पद प्रदान नहीं किया गया है । 

कॉलिल की कार्य-प्रणाली--कौसिल का कार्य-क्षेत्र अति विशाल 
और व्यापक्र है। विधान की धारा ४ (४) में लिखा है--कॉसिल 
अपने अंधिवेशनों में प्रत्येक कय को कर सकती है, जो राष्ट्र-संघ की 


रे 
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रक्षा का यह स्व-श्रे छ साधन है । दूसरी बात जिससे इस दुष्प्रवृति को 
प्रोत्ताहन मिला है--यह है कि कौंसिल के स्थायी सदस्य अधिकांश में 
पर-राष्ट्र सचिव ही होते हैं, और अत्य अस्थायी सदस्य राष्ट्रीय- सर- 
कारों के राजवूत ([070744) होते हैं | इससे महाशक्तियों को एक 
अन्तरंग-मंडल बनाने का सुयोग मिल जाता है। यह बतलाने की 
-आवश्यकता।नहीं कि यह दुष्प्रवृत्ति राष्ट्ररसंघ के गौरव एवं उत्कषष के 
लिए घातक श्र विनाशकारी है। 
आल्ोचना--इस प्रवृत्ति का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसकी 
सत्ता के प्रभाव से कोंसिल का गौरव और प्रभाव कम हो जाता है| जिस 
कार्य के लिए कोंसिल के अ्रधिवेशन बुलाये जाते हैं, उसे पहले से ही 
“बड़े-राष्ट्र गुप्-मंनरणा-द्वारा निश्चय कर लेते हैं ; अतः कॉंसिल एक 
अभिनय अथवा प्रहसन का स्थान ले लेती है। 'यह प्रवृत्ति राष्ट्र-संघ 
के लिए आत्मघाती है। चीन-जापान युद्ध के समय इस प्रवृति की 
भयंकरता का कठु अनुभव संसार कर चुका है | यह चीन-जापान-विवाद 
कोई ऐसा सामान्य प्रसंग नहीं था, जिसका निणंय केवल बड़े-बड़े 
राष्ट्र ही अकेले में कर सकते थे। न यह विवाद गु-ससभाओं और 
मंत्रणाओं से-ही तय हो सकता था ! दूसरी ओर जापान मी कोई 
दुर्बल शक्तिहीन राष्ट्र नहीं था, जो शान्ति-पूर्वक अपने बम्घुओ्रों? के 
निर्णय को शिरोधा्य कर लेता । चीन-जापान-विवाद राष्ट्र-सघ की 
शक्ति और प्रभुत्व का परीज्षण था । कौसिल के श्रन्तरंग-मंडल ने 
जापान पर प्रभाव डालने के लिए संयुक्त-राज्य अमेरिका के सहयोग के 
लिए बहुत प्रयत्न किया ; परन्तु जब श्रमेरिका ने सहयोग देना स्वीकार 
न-किया; तब कौंतिल को विधान के कानूनी प्रतिबन्धों का बहाना 
“करना पडा | 
उस समय कौंसिल के अस्थायी सदस्य ये---आयरिश स्वतन्त्र राज्य, 


४६ 
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जुगोस्लाविया, नारवे, पनामा, पेरल, चीन, पोलेर्ड और स्पेन । इन 
सब राष्ट्रों ने शान्ति-स्थापना और समझौते के लिए प्रयत्न किया ; 
परन्तु सफलता नहीं मिली; क्योंकि अन्तरंग-मंडल” (१808) 
० 07'08॥ 00ए0०/8)ने एक सदस्य--जापान से चीन का झगड़ा 
था । ऐसी स्थिति में मंडल को किसी उचित निर्णय पर पहुँचना संभव 
न था। अ्रन्तरंग-मंडल श्रस्त-व्यस्त हो गया, उसके फल-स्वरूप कोंसिल 
का भवन हिल गया । राष्ट्र-संघ! पर अधिकारी विद्वान्‌ लेखक मॉले का 
कथन कितना विचार-पू्ण और उचित है-- 

/0॥ ७०एा०)] 98860 070 606 8080]प/08 76089 8ए 0०९ 8७७०९ 
फृ९ज़९०ता 006 67९४४ 790०४ 027080ए7 १९009 786]( 0 
9 0908] 07 0686 276४६ 700ज़078 &0प78॥ 88 0208!]ए 970768 
॥0 06 90090"688 ज्ञगोशा 800070 जरगाा 96 0६08) ॥8 प्रा- 
'070ध80)6, 

--7%6 80089 थ॑ ४08४8 99. (388. 

कौंसिल ओर असेम्बली--कौंसिल और असेम्बली दोनों 

राष्ट्रससंघ की संस्थाएँ हैं ओर दोनों का कार्य-क्षेत्र भी सामान्यतया 

समान ही है ; परन्तु असेम्बली के अधिकार कोतिल की श्रपेज्ञा अधिक 

हैं। दोनों संस्थाएँ एक दूसरे की सहायक और पूरक हैं। वे एक दूसरे 

की विरोधी संस्था नहीं हैं। यहाँ हम संक्षेप में असेम्बली और 
कौंसिल के विशेषाधिकारों का तुलनात्मक विवेचन करेगे। 


अखेम्बली के विशेषाधिकार / 
१. राष्ट्रसंघ का वज्ञट--अ्रसेम्बली राष्ट्रट्संघ के वजठ का 


निर्णय करती है ओर अपनी स्वीकृति देती है। प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को 
संघ के लिए किस अनुपात से धन देना चाहिए--इसका निश्चय भी 


0 
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उसके अधीन है | 9707ए807ए 00णरगं8४०॥ की नियुक्ति 
भी असेम्बली-द्वारा होती है | 

२. चेधान में सशोधन--ंश्रन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय तथा 
राष्ट्रग्संघ के विधान में संशोधन करने का श्रधिकार असेम्बली को है ; 
परन्तु संशोधन उस समय तक व्यवहार में नहीं लाये जाते, जब तक कि 
उन सब सदस्यों-द्वारा वे स्वीकृत नहीं कर लिये जाते, जिनके प्रतिनिधि 
कोंसिल में हैं तथा श्रसेम्बली के सदस्य बहुमत से स्वीकार करे | 

३. नवीन सदस्य का प्रवेश--अ्रसेम्बली 3 की बहुसम्मति से 
राष्ट्र को राष्ट्रसंघ का सदस्य बना सकती है। 

४. कालिल के लिए निर्वाचन--असेम्बली कॉंसिल के अस्थायी 
सदस्यों का चुनाव भी करती हे। असेम्बली कोंतिल के स्थायी एवं 
अस्थायी सदस्यों की वृद्धि के लिए स्वीकृति दे सकती'है। कोसिल 
के अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन-नियमों की रचना भी असेम्बली 
करती है। 

४. प्रधान-मंत्री (86078/87"ए 009॥078)) की नियुक्ति-- 
प्रधान-मन्त्री की नियुक्ति कॉसिल करती है ; परन्तु असेम्बली की बहु- 
सम्मति से स्वीकृति आवश्यक है । 

६. पररुपर राष्ग़ के विवाद--जो जाँच के लिए कोंसिल को 
सौंपे जाते हैं, उनक्री जाँच व निणुय अेग्जली-द्वारा भी किया जा 
सकता है। 

७, संधियों की जाँच--राष्ट्र-संघ के सदस्य जो संषियाँ करते 
हैं, वे अ्रसेम्ब्ली के पास पुनविचार के लिए भेजी जाती हैं। 

८. अलेम्बली आर न्यायालय--असेम्बली कौंसिल के सहयोग 

अ्रन्तर्यष्ट्रीय स्थायी न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है | 
असेम्बली किसी विवाद तथा प्रइन पर न्यायालय से मत ले सकती है। 


दफन 


राष्ट्रसंघ 


६, परामशं-समितियॉ--असेम्बली कौपिल से यह सिफारिश 
कर सकती है कि वह &00एञ807ए 007777086 नियुक्त करे। 


काँसिल के विशेषाधिकार 

१ बर्सेलीज की सन्धि के अन्तर्गत अधिकार--इस सन्धि- 
पत्र में ऐसी अनेकों धाराएँ हैं, जिनमें कोंतिल को कुछ विशेष मामलों 
में निंय करने के अधिकार दिये गये हैं । 

२, अव्पमत की सुरक्षा-यूरोप में अल्प-संख्यक जातियों की 
भाषा, संस्कृति, धर्म, साहित्य तथा जाति की सुरक्षा । 

३, प्रवस्ध-सम्पन्धी कार्य--(।) कोंसिल को कुछ प्रबन्ध-संबंधी 
काम भी करने पड़ते हैं | डेनजिंग के स्वतंत्र नगर तथा सार-प्रदेश का 
शासन-प्रबन्धादि | 
(!]) कॉंसिल निर्णायक, पंच, तथा कमिश्नरों की (नियुक्त 
करती है। 


छ.000४/6प77/ 9080॥ ( विशेषज्ञ-पद्धति )--जैसे-जैसे 
कौंसिल राष्ट्रसंघ की कार्य-समिति ( ॥7200प078 0७009 ) का रूप 
धारण करती गई, वैसे-वैसे उसे विशेषज्ञों की आवश्यकता अनुभव होने 
लगी। कोंसिल के विकास के साथ विशेषज्ञ-पद्धति का जन्म हुआ । 
कार्य-क्रम की सूची में प्रत्येक विषय का समुचित रीति से अध्ययन करने 
के लिए किसी विशेषज्ञ को उसे सॉंप दिया जाता है। जिस सदस्य 
को यह कार्य सोंपा जाता है, उसे फ्रेश्चव-भाषा में रप्परटोर (हि80(007- 
(0एा) कहते हैं | ऐसा सदस्य यथासंभव उसी देश का चुना जाता है, 
जिसका उस पर सोंपे हुए विषय से कोई संबंध न हो। वह मंत्रि-मंडल- 
कार्यालय की सहायता से अपने विषय की तैयारी करता है |।और अ्रपनी 
रिपोर्ट सहित उसे कोंसिल के सामने विचारार्थ पेश करता है। सन 

86 
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१६३१--३२ ई० में निम्न-लिखित विषयों के विशेषज्ञ निम्न प्रकार 
नियुक्त किये गये--- 

राजस्व-समत्या (#708708&])--नाव | 

आधिक-समस्या (१00॥0770)--जमंनी ) 

आवागमन (("878)--पोलेर्ड | 

स्वास्थ्य (968)00॥)--आ्रॉयरिश स्वतंत्र राज्य | 

अन्तर्राष्ट्रीय विधान ((7097860078&] ]&ज़)--इटली | 

राष्ट्रसंघ का राजस्व ( 0॥906 ० ॥,082870)--गोटेमाल्य 

श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यूरोज़ (3प'8879)--चीन । 

आादेश-युक्त शासन--ज़ुगोस्लाविया | 

अल्पमत-प्रश्न (॥(॥0077608)--जापान । 

अख-शख्त्र (॥7787॥078)--स्पेन | 

सार का प्रबंध (4.0॥॥8/74600॥ 07 8807)--ह्ली | 

डेनजिंग का प्रबंध (80572)--प्रेटब्रिटेन । 

मानसिक सहयोग (!(७॥(86 00-0[00/8607)--फ्रान्स 

विषैज्ञे पदार्थों का श्रावागमन--जुगोस्लाविया । 

नारी-बालक-विक्रय--पनामा । 

मानवोषयोगी संस्थाएँ--पेरू | 

शिशु-सरक्ण--आय रिश ख्तंत्र राज्य | 

80ए2९७४ (प०४४0--पेरू । 

विशेषज्ञ-पद्धति का अ्रभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है | इसके विकास 
के मार्ग में अनेकों बाधाएँ हैं। कोंसिल के अस्थायी सदस्यों का निर्वा- 
चन इस पद्धति में बड़ी बाधा उपस्थित करता है। स्थायी सदस्य इसके 
विकास में पूरा सहयोग दे सकते हैं ; परन्त वे इस ओर विशेष रुचि 
नहीं रखते | कौमिल के कुछेक सदस्यों ने बड़ी योग्यता से विशेषज्ञ के 


बच 


राष्ट्रसंघ 


कार्यों का सम्पादन किया है ; परन्तु अधिकांश सदस्यों को विषय सौंपने 
का कार्य विचार-पूर्वक नहीं किया गया है। फल-स्वरूप वे अपने उत्तर- 
दायित्व का पूर्णतः पालन करने में अ्रसमर्थ रहे हैं। कुछ लोगों का 
विचार यह है कि कोंसिल के सदस्यो में वृद्धि के कारण इस काये में 
आधा थआ्राती है। आजकल कोंसिल के १०00076प" ऐसे नियुक्त होने 
लगे हैं, जो अपने विषय से अनमिज्ञ होने के साथ-साथ उस विषय में 


. कोई रुचि भी नहीं रखते। मंत्रि-मंडल-कार्यालथ उसकी रिपोर्ट तथा 


प्रस्तावों के मसविदे तैयार कर देता है | विशेषज्ञ को कोसिल में रिपोर्ट 
के पढ़ने का भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता । हाँ, कोई विवाद-ग्रस्त विषय 
उपस्थित होने पर वह रिपोर्ट पढ़कर सुनाता है। इस प्रकार जो कार्य 
कौंसिल का था, वह अब इस विशेषज्ञ-पद्धति के कारण मंत्रि-मंडल- 
कार्यालय का बन गया है। कोसिल के स्थायी सदस्य प्रायः परनराष्टर- 
सचिव ( #0/0ंश॥ 'धं॥8:5/8 ) ही होते हैं। वे अपने राष्ट्रीय- 
शासन के कारों में इतने व्यस्त होते हैं कि राष्ट्रटलंघ की कौंसिल के 
कार्यों का ठीक प्रकार संचालन करने का यथेष्ट अवसर नहीं मिलता । 
वे अपनी राष्ट्रीय राजनीति के वातावरण में ऐसे ओत-प्रोत होते हैं कि 
हम उनसे यह आशा कदापि नहीं कर सकते कि वे निष्पक्ष, न्यायपूर्वक 
किसी विवाद-प्रस्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्या पर विचार-विनिमय कर सकेंगे |# 
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कौसिल के सदस्यों की इस स्वार्थ-पूर्ण नीति के कारण उसका 
पतन होता जा रहा है. और वह समय दूर नहीं है, जब कौंतिल 
अंग ए0एए 00प्राणं) की तरह एक नाम-मात्र की संस्था 
बन जायगी। कार्य-समिति (00प्रा/)) के अधिकार शनेः-शने: मंत्रि- 
मंडल-कार्यालय की सीमा में आते जा रहे हैं। कोंसिल के प्रधान का 
अभुत्त्व भी ज्ञीण होता जाता है; परन्ठु राष्ट्र-संघ के सर्वेसर्वा प्रधान 
मन्त्री (30088 "ए 007079)) शक्ति का स्लोत बनता जा रहा है | 
हम आगामी श्रध्याय में इसी पर विचार करेंगे | 


सी पी 2 नमन 
7079076876 $600ग04] तृप08॥8078 &द्वू 80700768 600 शाक्षा 2५ 
]00 47 66 007905 7098॥68 07 श7 70896९९#४6 74607 
ए9णांध९४ 0 ७6 80096 878000॥ ज्ञ]0/6 0०7670ए0/88] 88768 
878 ४६ 89076, 
--706 80069 ४ अरश8ह 89 ४8४52# 


ने, 


चोथा अध्याय 


स्थायी मन्त्रि-मंडल-कार्यात्य 


एह 860९6॥7866, |? 06 १8९७ ०१ &] 0०08॥8068, त[8- 
00प्रा'४४७70॥08, & ॥97008]08 ॥88 7 #6 9एश? 89806 0 ॥68 
€६860१08 8७७०798॥00 8 श077 ८ 00 7/00087078) 07४ ७7४2 
डक्काणा ज्रगनाला 88॥8 07६ पराांदुपह णा 8079. 


- आ8028 2/0776॥ (/806४669 0 >4/80॥8/ 

विधान में कार्योत्य का स्थान--राष्ट्र-संध के विधान की धारा' 
२, ६, ७, ११, १५, १८ और २४ में कार्यालय के कतंव्य एवं अधि-.. 
कारों का प्रतिपादन किया गया है। धारा २ के अनुसार कार्यालय को 
स्थायी संस्था माना गया है, जो संघ की कौंसिल और श्रसेम्बली के 
सहयोग से राष्ट्र-संघ के निर्णय, को कार्य-रूप में परिणत करने का कार्य . 
करेगा । धारा ६ में यह प्रतिपादन किया गया है कि राष्ट्र-संघ के 


धरे 
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केद्ध-स्थान में स्थायी मंत्रि-मंडल-कार्यालय स्थापित किया जायगा। 
कार्यालय के मन्त्री तथा श्रन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कौंसिल की स्वीकारी 
से प्रधान-मन्त्री द्वारा होगी और प्रधान-मन्त्री की नियुक्ति अ्सेम्नली के 
बहुमत से कॉसिल-द्वारा होगी। घारा ७ के अनुसार यह स्वीकार किया 
गया है कि कार्यालय तथा राष्ट्र-संध के सब पद (0#0९8) नर-नारी 
दोनों को समान रुप से प्राप्य होंगे | राष्ट्रट्संध के सदस्य जब उसके 
कार्य में सन्नद् रहेंगे, उस समय तथा मन्त्रि-मण्डल-कार्यालय के समस्त 
सदस्य राजदुत (4॥70883800।) के श्रधिकारों का उपभोग कर 
सकेंगे | कोई युद्ध या युद्ध की धमकी, चाहे उसका राष्ट्र-संध के सदस्य 
से सीधा सम्बन्ध हो या न हो, वह राष्ट्र-संध की कार्य-सीमा के अन्तर्गत 
सममा जायगा श्रौर वह अपने निवारण के लिए प्रयक्षशील रहेगा। 

धारा ११ के अनुसार प्रधान-मन्त्रो को यह अधिकार दिया गया 
है कि वह ऐसी आवश्यकता के समय राष्ट्र-संध के किसी सदस्य की 
प्रार्थना पर दरन्त कोंसिल का अ्रधिवेशन आमंत्रित करे। 

. यदि राष्ट्र-संघ के सदस्यों में कोई विवाद उपस्थित हो जाय तथा 
जिससे आगे चलकर भयंकर युद्ध की संभावना हो, एवं जो निर्णय 
झथवा न्यायालय के विचारार्थ उपस्थित न किया गया हो, तो राष्ट्र 
संघ के सदस्य उस विवाद को कोंपिल को सॉपने का निश्चय कर 
सकते हैं। 

धारा १५ के अनुसार विवाद से सम्बन्धित कोई भी सदस्य 
यूचना-द्वारा उसे कौसिल को सौंप सकता है। प्रधान-मन्त्री उस विवाद 
की पूर्ण जाँच-पड़ताल तथा विचार के लिए प्रबंध करेगा | 

धारा १८ के अनुसार राष्ट्रसंघ के किसी सदस्य-द्वारा स्वीकार की 
गई प्रत्येक सन्धि व अन्तर्राष्ट्रीय समकोता (007079०7700) दुरन्त 
ही कार्यालय में रजिस्टरड की जायगी | जब तक कोई सन्धि श्रादि इस 


भ््छे 
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प्रकार रजिस्टर्ड न की जायगी, बह बाध्य ( 7078 ) न समझी 
जायगी। 

कार्यालय के विभाग--जिस प्रकार किसी राष्ट्रीशासन के 
संचालन के लिए सिविल-सर्विस की श्रावश्यकता होती है ; उसी प्रकार 
राष्ट्रग्संघ के क्रार्य-संचालन के लिए स्थायी कार्यालय श्रनिवार्य है। 
स्थायी-मत्रि-मंडल-कार्यालय (8007000७/९) विभागों (3९०४०॥७४) 
में विभक्त है। यह विभाग राष्ट्र्संघ के यन्त्र का परिचालन करते हैं। 
र८ श्रप्रेल १६१६ ई० को राष्ट्रसंघ का विधान शान्ति-परिषद्‌ ने 
स्वीकार किया । ५ मई १६१६ ई० को 7 णि7७ 07007॥07पे 
ने प्रधान मंत्री की हैसियत से लन्दन में अ्रस्थायी क्षार्यालय 
स्थापित किया । हि 

आजकल स्थायी-कार्यालय में १२ विभाग हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

१--प्रबन्ध-सम्बन्धी कमीशन ओर 'श्रल्पमत-विभाग । 

२--आवागमन तथा पत्राचार। 

३--नि शस्त्रीकरण | 

४--आ्राथिक-सम्बन्ध (30070770 प0)800708) । 

१--राजस्व (॥787709)) | 

६--स्वास्थ्य । 

७-- अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो श्रौर बौद्धिक सहयोग । 

८--श्रादेश-युक्त शासन ((8708॥०8) । 

६--सामाजिक प्रश्न । 

१०--सूचना-विभाग । 

११--कानूनी-विभाग । 

१२---राजनीतिक-विभाग । 

यह समस्त विभाग दो बड़े भागों में भेणीवद्ध किये जा सकते 
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हैं। प्रथम नौ विभाग राष्ट्र-संघ की किसी परामशं-समिति, विशेष- 
समिति अथवा प्रबस्ध-समिति से सम्बन्धित होते।हैं | उनका कार्य श्रपने 
विशेष-काय्य का सम्पादन करना है | 

किन्तु पिछले तीन विभाग किसी विशेष समिति से सम्पक नहीं 
रखते | वे समस्त राष्ट्रसंघ की उपयोगिता को दृष्टि में रखकर बनाये 
गये हैं| इसके अतिरिक्त एक तेरहवॉ विभाग है, जो राष्ट्रसध के 
आ्ान्तरिक प्रबन्ध के लिए नियुक्त है। इस विभाग में निम्न-लिखित 
कार्यों का सम्पादन होता है-- 

(१) अनुवाद-विभाग | 

(२ ) प्रकाशन-मुद्रण-विभाग । 

(३) केर्द्रिय स्विस-विभाग | 

(४ ) आन्तरिक नियन्त्रण-कार्यालय | 

(४ ) कर्मचारी-कार्याहय (26/80॥&) 0706) | 

(६ ) आय-व्यय-लेखा-विभाग । 

(७) रजिस्ट्री-विभाग | 

(८) वाचनालय | | 

सहायक-मन्त्री की समस्या--जिनेवा-स्थायी मन्त्िन्‍्मस्डल- 
कार्यालय (8907/'807966) में सन्‌ १६३१ ई० में ६७७ वेतनिक- 
कर्मचारी तथा अफसर ये। इनके श्रतिरिक्त ४२ कर्मचारी विदेशों 
में राष्ट्रसंध की ओर से कार्य कर रहे हैं । अन्तराष्ट्रीय भमिक 
कार्यालय ( [700004000१. [80007 ०69 ) में ३८१ 
कर्मचारी और ४३ कर्मचारी बाहर श्रमिक संघ की ओर से 
कार्य कर रहे थे। यह समस्त कर्मचारी प्रधान-मंत्री के श्रधीन 
काम करते हैं । प्रधान-मंत्री की सहायता के लिए एक उपप्रधान-मंत्री 
( 007ए४ 9. 6, ) और तीन सहायक प्रधान-मंत्री ( 07607 


४्‌द्‌ 
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5627"0क"ए 0679] ) नियुक्त हैं। इस सम्बन्ध में एक बात 
अत्यन्त विचारणीय है और वह यह है--यह पाँच राष्ट्र-संघ के सबसे 
महान्‌ पद सबल राष्ट्रों के राजनीतिजशञों की मोनोप्ली बन गये हैं। सन्‌ 
१६३२ में प्रधान-मंत्री, उपप्रधान-मंत्री तथा सहायक मंत्री इस प्रकार थे--- 

१. प्रधान-मंत्री--सर ऐरिक ड्रमएड' ( ब्रिटिश ) 

२, डिप्टी प्रधान-मंत्री--जोसेफ़ अवेनोल ( फ्रेंच ) 

३, सहायक प्रधान-मंत्री--मारक्विस्‌ पोलूसी ( इठली नागरिक ) 

४ » 9» » “यातोरों सुगीमुरा ( जापानी ) 

*, ,, » »$ -अलवट डीफोर फेरोन्स (जमन )- 

इन पदों पर इन पाँच सबल राष्ट्रों का एकाधिकार हो जाने. से 
कार्यालय तथा असेम्बली में घोर असन्तोष और प्रतिस्पर्धा पैदा हो 
गई है| 

विभाग के अधिष्ठाता--मंत्रि-मरडल-कार्यालय में सहायक प्रधान- 
मंत्री के बाद विभाग के डायरेक्टर और अध्यक्ष (09९[) का क्रमशः 
स्थान है, तथा सहकारी प्रधान-मंत्री भी विभागों के डायरेक्टर का कार्य 
करते हैं। विभाग के सदस्य का स्थान अध्यक्ष के बाद आता है। राष्ट्र-संघ 
के मंत्रि-मंडल-कार्यालय के विभागों में १२०सदस्य हैं | जिनमें ६ स््रियाँ भी 
सम्मिलित हैं । यह १२० सदस्य ही वास्तव में राष्टसंघ की सिविल सर्विस 
के सदस्य हैं| इनके परिश्रम और प्रयत्न पर ही राष्ट्र:संघ की नीति का 
व्यवहार में प्रयोग निर्भर है। सन्‌ १६३२ ६० में विविध विभागों में 
निम्न-लिखित सदस्य थे-- सदस्य संख्या 
१--प्रधान-मंत्री, उपग्रधान-मंत्री आदि के विभाग में ब्_प 


२--शअ न्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध *५४ ७८ ५ 
३--कमीशन व अल्प-जाति समस्या गत बंध हे 
४--आवागमन और पत्राचार ४४५ 88 
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४--निःशस्रीकरण 98 हा ० थे 
६--आयिक-सम्बन्ध (॥00॥077 0) हे शक 
७--राजख-सम्बन्ध (97970॥8) ) हे «५ 
८--स्वास्थ्यनविभाग ५ ; »« १६ 
$---अन्तरांष्ट्रीय व्यूरो, मानसिक सहयोग-विभाग ४, 
१०--आरादेशयुक्त शासन 5. ह# 
११--सामाजिक प्रश्न ६ 
१२--का नूनी-विभाग बे बह 
१३--सूचना-विभांग रद दे ««& 3३ 
१४--राजनीतिक-विभाग २ 
१९--॥७४7 37700१0%8॥ /॥8807 87040 १ 


१२० 
विभाग का सदस्य नियुक्त होने से पूर्व परीक्षा-तमिति के सामने 
उम्मेदवार को प्रमाण-त्र उपस्थित करने के अतिरिक्त व्यक्तिगत हन्टरव्यू 
देनी पड़ती है| कतिपय देशों के निवासी सदस्य नहीं बन सकते । यथा 
ब्रिटिश, फ्रेंच, बेलजियम तथा जापानी श्रादेशयुक्त शासक के नागरिक 
होने के कारण /(&708/९8 960707 के सदस्य नहीं बन सकते । 
राजनीतिक विभाग में समस्त सबल राष्ट्र के सदस्य लिये जायेगे, ऐसा 
नियम है। 
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राष्ट्र: 'घ और विद्व-शान्ति 


सन्‌ १६३२ में राष्ट्रसंघ का समस्त वजठ ( इसमें अन्तर्राष्ट्रीय 
अमिक-संध ओर स्थायी न्यायालय के वजट भी सम्मलित दे ) 
३३,६८७, ६६४ स्वर्ण फ्रेन्क थे, जो ६५ लाख डालर के बराबर होते 
हैं। यह धन श्राजकल एक क्रूजर ((/पर50) के बनवाने में जितना 
व्यय होता है, उसके अद्धाश से भी कम है। इस समस्त वजद 
के द से भी कम (६, ४६८, २३७ ) सोने के फ्रेंक मत्रि-मएडल- 
कार्यालय के वेतन, भत्ता श्रादि में व्यय हुआ | अन्तर्राष्ट्रीय निःशस्त्री- 
करण-परिषद्‌ में ३,६००,००० व्यय हुआ | इस प्रकार कार्यालय के 
लिए जो व्यय हुआ है, उसे २९ राष्ट्रों में विभाजित किया जाय, तो 
बहुत कम प्रत्येक के हिस्से में आवेगा | 

१ जनवरी १६११ को पेन्शन-द्धति का प्रारम्भ हुआ। इस 
पेन्शन-पद्धति के कारण ३० लाख सोने के फ्रेन्क श्रधिक बढ़ गये ; 
परन्तु यह बात आश्चर्य-जनक है कि यद्व पेन्शन की योजना अनेकों 
वर्षों के प्रयत्ञों के बाद सन्‌ १६२३१ ई० में स्वीकार हुई, जब संसार 
विश्व-व्यापी आर्थिक-सकदट से पीड़ित था। ह 

वेतन का अ्रद्ध प्रतिशतक पेंशन दिया जाता है| यह पेन्शन उन 
सब कर्मचारियों को दिया जाता है, जो कम-से-कम ७ वर्ष तक राष्ट्र 
संध में कार्य कर चुके हों और जिनकी आयु ६० वर्ष को हो छुकी हो ; 
अथवा जिन्होंने २५ वर्ष पर्यन्त राष्ट्र-संघ में किसी पद पर कार्य किया 
हो | जो कर्मचारी किसी कारण शारीरिक अ्रवस्था की दृष्टि से अयोग्य 
हो जाते हैं ; अथवा जिनकी मृत्यु राष्ट्र-संघ को नौकरी करते समय हो 
जाती है, तो उसके बालकों, पत्नी या पत्नि को पेंन्शन दी जाती है| 

कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को राष्ट्र-संध का कार्य करते समय 
राजदूत के समस्त विशेषाधिकारों (0[[070486 07 पं]0808) 
का उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध है। उन पर स्विट्जरतेएंड के 
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न्यायालय में फोजदारी व दीवानी में दावा नहीं किया जा सकता। 
उनके वेतन-भत्ते पर खिठ्ज़रलैश्ड की सरकार-द्वारा किसी प्रकार का 
श्राय-कर नहीं लगाया जा सकता। यदि वे जिनेवा में, विदेश से 
अपने सेवन के लिए कोई पदार्थ मेंगावे, तो उस पर आयाव-कर नहीं 
लगाया जाता। 

प्राइवेट मंत्री की श्रेणी तक एक वर्ष में र८ दिन का अवकाश 
लेने का अधिकार है। धर जाने-आने में जो समय लगेगा, वह इसमें' 
सम्मिलित नहीं । इस श्रे णी के ऊपर के कर्मचारियों को ३६ दिन का 
अवकाश ग्रहण करने का अधिकार है। 

मत्रि-मण्डल-कार्यालय के कर्मचारियों को अनेकों विशेषाधिकार 
प्रात हैं और आनन्द-पूवंक जीवन बिताने के लिए यथेष्ट से श्रत्यधिक 
वेतन मिलता है। यह राष्ट्र-सघ के कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा श्राक- 
धण है। इसके अतिरिक्त जिनेवा की कील के प्राकृतिक सौन्दर्य का 
रसास्वादन करने का सौभाग्य भी उनको प्राप्त है। 

कर्मचारियों में अन्तर्राप्टीयता की भावना--मंत्रि-मण्डल- 
कार्यालय के कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रीय हैं। वे किसी राष्ट्र - विशेष की 
शासनाज्ञा का पालन नहीं करते । राष्ट्रसंघ ही उनका एकमात्र 
शासक है | श्रद्धा तथा सच्चाई से उसके सिद्धान्तो का पूर्यरीत्या पालन 
ही अन्तर्रध्टीय राजभक्ति है। स्टाफ-नियमावली के प्रारम्भ में लिखा है-- 

राष्ट्रसंधर के मंत्रि-सडल-कार्यालय के अ्रफनर एवं कमचारी अ्रन्तर्राषटरीय 
हैं; उनके कर्तव्य राष्ट्रीय नहीं हैं | कार्यालय में नियुक्ति स्वीकार कर वे 
उसके कार्यों का संचालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं और राष्ट्र-संध के 
हितों को दृष्टि में रखकर अ्रपने व्यवह्दर ओर आचरण का नियमन' 
करते हैं। यह समस्त कर्मचारी प्रधान-मंत्री के नियत्रण में काम करते 
हैं और अपने कार्य के लिए प्रधान-मंत्री के प्रति उत्तरदायी हैं। उनको 
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राष्ट्रसंघ के अतिरिक्त अन्य क्रिसी शक्ति या शासक से परामर्श या 
आदेश प्राप्त न करना चाहिए |! 

नियुक्ति के अवसर पर प्रत्येक कमचारी को एक घोषणु-पत्र पर 
इस्ताक्षर करने पड़ते हैं| यह घोषणा जिनेवा में राष्ट्रसंघ की शपथ के 
नाम से प्रसिद्ध है | घोषणा इस प्रकार है-- 

में यह प्रतिशा करता हूँ कि में राष्ट्रसघ के कार्यालय के कर्मचारी 
की हेसियत से 87 0,02०।७॥१०७ के प्रथम नियमानुसार अपने 
कार्यों को पूर्ण श्रद्धा-भक्ति, विचार-पूवंक तथा शान-पूर्वक करूँगा ।? 

महान्‌ राज्यों का एकाधिकार--जैसा कि हमने पिछले पृष्ठों में 
अनेक स्थलों पर यह सिद्ध करने का प्रयत्ञ किया है कि सबल राज्यों ने 
शध्ट-संध पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए भरसक चेष्टा की है 
और उसमें वे सफलीभूत भी हुए हैं। यह राष्ट्-संघ की असफलता का 
भूल कारण है। जब प्रथम प्रधान-मंत्री की नियुक्ति का प्रश्न शान्ति- 
परिषद्‌ के सामने पेश हुआ, तो यूरोपीय युद्ध-कालीन यूनान के प्रधान- 
सचिव का नाम उस पद के लिए रखा गया ; परन्तु यह नाम सबल 
राष्ट्रों की मनोकामना के खिलाफ़ था ; ,इसलिए यह अ्रस्वीकार किया 
गया और उसके स्थान पर ब्रिटिश नागरिक 7 िणं०७ िएप्रा- 
]70॥0 का नाम पेश हुआ, जो स्वीकार कर लिया गया। 

जब सन्‌ १६३३ ई० में प्रथम प्रधान-मंत्री 8" ४७ ॥)0॥- 
79070 ने कार्यालय से त्याग-पत्र दे दिया, तो उसका पद रिक्त हो गया | 
असेम्बली के बारहवें अधिवेशन में यह निश्चय किया गया कि ड्रमरड के 
उत्तराधिकारी की नियुक्ति के बाद एक वर्ष की भ्रवधि के भीतर उप- 
प्रधान-मंत्री तथा सहायक प्रधान-मंत्री की पुननियुक्ति होनी चाहिए। 

यदि नवीन प्रधान-मन्त्री छोटे राष्ट्रों में से नियुक्त कर लिया जाय 
तो उस संघर्ष का श्रत्त हो जायगा, जो विगत वर्षों में छोटे राष्ट्रों श्रर 
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बड़े राष्ट्रों में सहायक प्रधान-मन्त्री के पदों के लिए होता आया है-। 
यदि नवीन प्रधान-मन्‍्त्री बड़े राष्ट्रों में से चुना गया, तो विद्रोह की 
ज्वाला बड़ी तेजी से भड़क उठेगी ; परन्तु घटना-चक्र इस भावना 
के बिलकुल विपरीत चला | फ्रान्सीसी नागरिक प्रधान-मन्त्री नियुक्त 
कर दिये गये | 

यह महान्‌ राष्ट्र की संकुचित और दृषित राष्ट्रीयता का परिणाम है| 
कार्यालय का नियम तो यह है' कि उसके समस्त कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रीय 
होंगे--राष्ट्रीयता के भावों से प्रेरित होकर उनकी नियुक्ति नहीं की जायगी; 
परन्तु व्यवहार में राष्ट्रीया की गूज से जिनेवा का मन्दिर ऐसा गशुंजाय- 
मान हो रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीयता का सवनाश हो गया है। जिस प्रकार 
कौसिल में सबल राष्ट्रों ने एकाधिकार प्राप्त कर लिया है, उसी प्रकार 
स्थायी कार्यालय पर भी उन्होंने अपना श्रात॒ड्ड जमा रखा है । विभाग- 
डायरेक्टर की नियुक्ति में भी इसी दु्नीति से काम लिया जाता है। 
१२ विभागों के डायरेक्टरों में ७ सबल राष्ट्रों के हैं । 

मन्त्रि-मएडल-कार्यालय के कार्य--राष्ट्रसंघ में प्रधान-मन्त्री 
(36७/0॥87"0-७७०॥०"8)) का पद सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वोच्च 
है। वह स्थायी कमचारी नहीं है । इस कारण उसके पद का गौरव 
ओर उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है । किसी राष्ट्र के शासन 
की सिविल सर्विस में प्रधान-मन्त्री के पद की समता का कोई स्थान 
नहीं मिल सकता। यह पद स्वथा अनुपम है ; परन्तु इस पद के लिए 
'सन्‍्त्री? शब्द का प्रयोग उसके अधिनायकवत्‌ अधिकारों को व्यक्त नहीं 
करता | 'मन्त्री! शब्द स्वतंत्र और शक्तिशाली पद का सूचक नहीं । 
प्रधान-मन्त्री केवल असेम्बली ओर कोसिल के प्रति उत्तरदायी है। 
उसे प्रत्येक काय करने का अधिकार है ; परन्तु वह राष्ट्र-संघ की सीमा 
के अन्तगत होना चाहिए । प्रधान-मन्त्री के सिविल सर्विस-सम्बन्धी 
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अधिकारों के विषय में हम पिछले पृष्ठों में प्रकाश डाल चुके हैं। यहाँ 
हम उसकी नीति-निर्द्धारण-सम्बन्धी अ्रधिकारों पर ही विचार करेंगे। 
विधान की धारा ११ ( १) के अनुसार प्रधान-मन्त्री को यह अधिकार 
है कि यदि किसी विवाद या संघर्ष से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के भग होने 
की आशंका हो, तो वह राष्ट्र-संघ के सदस्य की प्रार्थना पर कौन्सिल' 
का अधिवेशन आमन्तरित करेगा | 

इस नियम के अनुसार प्रधान-मंत्री को कॉंसिल का अ्रधिवेशन 
तुरन्त ही बुलाना चाहिए; परन्तु जब विवाद किसी स्थायी सदस्य से 
सम्पक रखें, तो यह आशा नहीं की जा सकती कि कौंसिल में प्रतिनिधि- 
राष्ट्र एवं विशेषरूपेण सबल राष्ट्र कोस्िल श्रधिवेशन बुलाना चाहेगा। 

यदि विवाद में कोई छोटा राष्ट्र ही सम्पक रखता है, तो प्रधान- 
मंत्री अवश्य ही विवाद को कौंसिल के सामने पेश कर देगा। इस 
नियम के श्रनुसार मंत्रि-मण्डल-कार्यालय ही नहीं, प्रत्युत समस्त राष्ट्र- 
संघ प्रधान-मंत्री के नियंत्रण में श्रा जाता है । 

इसी प्रकार धारा १५ ( १) भी प्रधान-मंत्री को विशेषाधिकार 
प्रदान करता है । यदि राष्ट्र-संब के सदस्यों में कोई ऐसा विवाद पैदा 
हो जाय, जो भविष्य में युद्ध का रूप धारण कर सके, तो कोई भी 
विग्रही पक्ष प्रधान-मंत्री को इसकी सूचना भेज सकता है। सूचना 
मिलने पर प्रधान-मंत्री उसकी पूरी जाँच-पड़ताल और विचार के लिए 
आवश्यक प्रबन्ध करेगा | यह अधिकार भी पहले अधिकार से कुछ कम 
महत्व का नहीं है। जब जापान ने शंधाई पर अधिकार जमा लिया; 
तब चीन ने इसकी सूचना प्रधान-मत्री के पास भेजी । प्रधान मंत्री ने 
स्वयं एक जाँच-कमीशन नियुक्त किया, जिसने शंधाई में जाकर जाँच 
की | प्रधान-मंत्री का यह कार्य कोंसिल-द्वारा स्वीकृत किया गया । 

यह बतलाने कौ. आवश्यकता नहीं है कि प्रधान-मंत्री का पद 
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कौंपिल व अ्रसेम्बली के अध्यक्ष ( ?7"08007॥6 ) - पद से भी बड़ा 
है इन संस्थाओं के प्रधान स्थायी नहीं होते | उनका चुनाव प्रति वर्ष 
होता है । और विचित्र बात तो यह है कि यह प्रधान (?72श00॥/) 
प्रधान-मंत्री की सिफारिश से उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही चुने जाते 
हैं। इससे यह स्पष्ट है कि प्रधान-मंत्री का पद श्रत्यन्त गौरपूर्ण है । 
विद्वान लेखक #6[5 (07०९ ने बड़ी सुन्दरता से प्रधान- 
मंत्री के अधिकारों का विवेचन किया है। यहाँ हम उसका एक अब- ' 
तरण देते हैं-- 


5697९४९४॥४॥768 ०] 66 ७०पराणो & 08]602908 60 #8 
388070[ए एऐाक्रा26० &8 007 607086000 20ए 87076 ०७॥६॥26. 
पु 78608 890र687॥0॥ 0) ॥06 68276 ००7ञ॥॥7॥6008 & 
0०॥रव85078 0६॥ 06 8]067"९0 86 ज्ञात] 0 #0शए ९०89९७॥ए९ 
8906088, ए]60067 650768866 6700009 07 एरवा#०७४॥ए ७०॥- 
007९१ 60 ४06 ००ए्राए! , 


[प7 0886 07 86"0ए४ ग़ाइ60 76 7) 0०गी0७] ७१ 06 
58606 0१89७ 789 06 वाशाधां886060 09 606 8607९४४७&/"ए (०॥४/"8॥), 
शा0]8७ 000४ 80 8 86९९ 80.68] 600 606 60प्राश),. फछै7 #॥6 
50607'8&7"7-26॥07"8 | 786॥7 38 870]006 00 90767 %९७७)॥, 
770880070060, 707 ता883&]| --]79 ॥88 ॥॥ ४6079, ४६ 68४6, 
8]7086 08800749] 7009ए0978, 906 ७०४१0 0/७0प/86 06 07800 
एच & प्र/काआ॥078 ए0(6 0 ६6 ००एग०७०ं), 890770ए0०व 0ए (6 
3.88९0770]7, 90प 8घ९॥ 8 070006072 प्र०पाते 9700980!ए ४76 
+006 4,0692706 $0 708 £077086707- 

--42796 #8666660 0 मेद्रा+088 9. 3738-44. 


प्रधान-मंत्री के सभापतित्व में डायरेक्टर तथा प्रबन्ध-विभाग के 
प्रमुखों की साप्ताहिक मीटिंग होती है । इनमें कार्यातय की उन्नति पर 


दर 
है. 
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विचार किया जाता है | इनकी कायवाही बहुत गुप्त रखी जाती है | 
इन भीटिंगों में नीति निद्धारित की जाती है। इन समाश्रों में ही प्रधान- 
मंत्री श्रपने सहायकों श्र सहयोगियों से परामश लेता है और श्रपने 
विचार उनके सामने रखता है। 

[५७४६ए 0। ४०॥४४७॥।९४ के १३ भाग की ३६८ धारा के 
अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय अमिक-सघ का मंत्रि-मण्डल-कार्यालय राष्टर-सघ के 
प्रधान-मंत्री की सहायता प्राप्त करने का श्रधिकारी है। सहायता किस 
प्रकार की दी जायगी, इसका निश्चय भी प्रधान-मंत्री ही कर सकेगा। 
३६६ धारा के अनुसार श्रमिक-संघ तथा उसके कार्यालय के व्यय के 
लिए धन प्रधान-मंत्री श्रमिक-संघ-कार्यालय के डायरेक्टर को देगा तथा 
समस्त धन को समुचित रीति से प्रयोग करने के लिए डायरेक्टर प्रधान- 
मंत्री के प्रति उत्तरदायी होगा | 

यदि किसी सममौते (00079॥#7078) के पालन न करने की 
शिकायत का श्रमिक संध-द्वारा कोई निर्णय नहीं हुआ, तो राष्ट्र-संध के 
प्रधान-मंत्री को यह श्रधिकार है कि वह श्रमिक-संघ की कार्य-समिति- 
द्वारा नियुक्त पेनल से एक जाँच-कमीशन नियुक्त करे। यदि शिकायत 
से सम्बन्ध रखनेवाली कोई सरकार कमीशन की सिफारिशों को नहीं 
मानेगी, तो उसकी सूचना प्रधान मंत्री के पास मेज दी जायगी। 
उस दशा में यह प्रश्न विश्व-न्यायालय-द्वारा तय होगा ओर वह 
निर्णय अन्तिम माना जायगा | 


पाँचवाँ अध्याय 
विशेषज्ञ-समितियों 


(708 60॥॥08।| (७0॥१70668) 


्छ- 


सबसे पूर्व तीन विशेष कार्यों के लिए विशेषज्ञों की समितियाँ 
बनाई गईं-- 

(१) आर्थिक व राजख-समिति (800॥0070 € पपात्षात- 
लं्र) 00077096) । 

(२) आवागमन तथा पत्राचार-सभिति (#7७708) | 

(३ ) स्वास्थ्य-समिति (30800) | 

यह विशेषज्ञ-समितियाँ राष्ट्र-संघ के श्रादश को लक्ष्य में रखकर 
बनाई गई हैं ; क्योंकि इन विशेषज्ञ-संधों की स्थायी समिति राष्ट्र-संघ की * 
कौंसिल, सरकारो के प्रतिनिधियों का सम्मेलन, असेम्बली और इनको 
कार्यालय मन्त्रि-मण्डल-कार्यालय के विभाग से मिलता है। 'यह संघ 
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था समितियों अपने-अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य सम्पादन करती हं। 

आधिक और राजस्व-समितियों के सदस्य विशेषज्ञ होते हैं, भिनकी 
नियुक्ति व्यक्तिगत हैसियत से कौंसिल-द्वारा होती है। इन समितियों, 
के सदस्य विविध सरकारों के सरकारी प्रतिनिधि नहीं होते | आवागमन 
तथा पत्राचार-समिति के सदस्य विविध शासनों के सरकारी प्रतिनिधि 
होते हैं | इस समिति में कौसिल के प्रत्येक स्थायी सदस्य की सरकार 
को एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अ्रधिकार है। १२ प्रतिनिधि श्रन्य 
१२ सरकारों-द्वारा नियुक्त किये जाते हैं| 

स्वास्थ्य-संघ की विशेषज्ञ-समिति में १० सदस्य 0/69 [7[0/ 
78007) 0? 8 ४2076 ?70!070 ८ श्रन्तर्राष्ट्रीय साव॑जनिक 
स्वास्थ्य-कार्यलय ) की समितिनद्वारा नियुक्त किये जाते हैं भर ६ 
कोपिल-द्वारा नियुक्त होते हैं । राष्ट्रग्संघ का इन समितियों पर नियत्रण 
है--यह १६ भई १६२० के कोसिल के निम्न-लिखित प्रस्ताव से 
श्रभिव्यक्त होता है | 

'राष्ट्रस्संघ के विशेषज्ञ-संघ (7९७॥08) 0728॥72860॥8)' 
जिनकी आजकल स्थापना की जा रही है, असेम्बली ओर कॉंसिलके 
कार्य को सुविधा-जनक बनाने के अ्रमिप्राय से स्थापित किये गये हैं | 
एक ओर विशेषज्ञ-विमाग स्थापित करने से एवं दूसरी ओर राष्ट्र-संघ 
के सदस्य की सहायता कर उनके विशेषज्ञ प्रतिनिधियों में सीधा सम्बन्ध 
से वे अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों को उचित रीति से कर सकेंगे | 

'राष्ट्रसंघ के सदस्यों के लिए वे दोनों उद्देश्य सफल और 
उपयोगी बन सके, इसलिए वे यथेष्ट स्वतन्त्र और सुविधा-जनक 
होनी चाहिए ; किन्त॒ उनको राष्ट्र-संघ्र के नियन्त्रण में कार्य करनेवाली 
उत्तरदायित्व-पूर्ण संस्थाओं के अन्तर्गत कार्य करना होगा |... ««« 

“( श्र ) विविध संघों का आन्तरिक कार्य सतंत्र हो । वे अपना 
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कार्य-क्रम स्वयं तैयार करेंगी । ओर उस पर वाद-विवाद अथवा विचार 
करने से पूर्व उसकी सूचना राष्ट्र-संघ की कौन्तिल को देंगी । ... 

अन्य सहायक शांघ (8 एदां॥॥8"ए 0728४ ४७0॥)-- 
विशेषज्ञ-संघों के उपरान्त राष्ट्रटसंघ के स्थायी परामश-कमीशन का 
स्थान है। यथार्थ में इन दोनों संस्थाओं में कोई विशेष अन्तर प्रतीत 
नहीं होता | निःश्लीकरण, मानसिक सहयोग, नवयुवक व बालकों का 
संरक्षण, आदेश-युक्त शासन, विषेत्ते पदार्थों का अनियमित क्रय- 
विक्रय आदि विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले स्थायी परामश-कंमीशन 
स्थापित हो चुके हैं। 

विशेषज्ञ-संघ ('००॥४ं6%) 0724759070॥8) और सहा- 
यकन-संघ (& पद्रां87ए 07४७॥/9५87070) के सदस्यों की नियुक्ति 
ओर कार्य-पद्धति में अन्तर है। प्राचीनता की दृष्टि से स्थायी परामशं- 
कमीशन विशेषज्ञ-संधों के बाद स्थापित हुए हैं। विशेषज्ञ-संघ अन्तर्रा- 
ध्ट्रीय-सम्मेलनों के द्वारा स्थापित हुए हैं। इनके सदस्य राष्ट्र-संघ के 
सदस्यों के अतिरिक्त अन्य राष्ट्र भी हैं । यथा--अ्रमेरिका, रूस आदि ; 
परन्तु स्थायी परामश-कमीशन विधान की कतिपय धाराओं के अनुसार 
प्रतिष्ठित किये गये हैं 

इसके बाद स्थायी परामश-कमीशनों का स्थान है । यह कमीशन 
असेम्बली की प्राथना पर कोन्सिल-द्वारा नियुक्त किये जाते हैं | यह 
कमीशन सामयिक महत्त्व के विषयों के लिए स्थापित किये जाते हैं; 
और अपना कार्य समाप्त कर लेने के बाद उनका अस्तित्व नहीं रहता । 
यथा-- ?767878607"ए 00शाशांइ80॥ 407 ए8%7778- 
70076 (0॥790"'8706. 

राज्य-प्रवन्ध-सम्बन्धी-कार्य--इन समितियों और कमीशनों 
के अतिरिक्त शान्ति-सन्धि के अनुसार कुछ ऐसे कार्य भी राष्ट्रगसंघ को 
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'सौंपे गये हैं, जिनका सम्पर्क राज्य-शासन से है । सार-प्रदेश वर्सेलीज' 
की सन्धि के अनुसार जम॑नी से ले लिया गया ्रौर ११ वर्ष के लिए 
उसका शासन-प्रबन्ध राष्ट्रसंघ को सॉप दिया गया | इस सन्धि के श्रनु- 
सार सार-प्रदेश का शासन राष्ट्र-संघ की कोंसिल-द्वारा नियुक्त कमीशन- 
द्वारा होता है, जिसमें ९ सदस्य होते हैं। शान्ति-सन्धि के श्रनुसार कमी- 
शन के सदस्य इस प्रकार हें-- 

१. फ्रे न्‍्च नागरिक ( जन्म से )। 

२. सार-प्रदेश का नागरिक (जो फ्रेन्च न हो )। 

३, अन्य ( जो जमन या फ्रे नव नागरिक न हो ) | 

यह कमीशन केवल राष्ट्र-संघ के लिए उत्तरदायों है। कमीशन के 
सदस्य केवल एक वर्ष के लिए नियुक्त किये जाते हैं | एक बार नियुक्त 
हो जाने के वाद भी वह सदस्य पुनः नियुक्त किया जा सकता है । 

इस कमीशन को सार-प्रदेश मे शासन के वह समस्त अधिकार 
प्राप्त हैं, जो पहले जम॑न-साम्र/ज्य को उपलब्ध थे। यह कमीशन त्रैमासिक 
रिपोर्ट सार-शासन के संबन्ध में तैयार करता है। 

डेनजिंग के स्वतंत्र नगर की शासन-प्रबन्ध-पद्धति सार-प्रदेश की 
शासन-प्रणाली से भिन्‍म है| डेनजिंग में स्वायत्त शासन है ; परन्तु वह 
राष्ट-संघ के संरक्षण में है। राष्ट:संघ के सरक्षण का आशय यह है कि 
डेनजिंग के शासन-प्रबन्ध में अन्य कोई राष्ट्र हस्तक्षेप न करे। राष्ट्र-संब 
की कौंसिल स्वतंत्र नगर के लिए एक हाई कमिश्नर नियुक्त करती है। 
राष्ट्रसंध ने आस्ट्रिया, हंगेरी, बलगेरिया और एसटोनिया के आर्थिक 
स्थिरीकरण ( #िप800/8 900॥260॥ ) में शासन-प्रवन्ध- 
संबन्धी नियंत्रण किया है | 

मंत्रि-मरडल-कार्याल्य और समितियां (007777/०88)-- 
मन्त्रि-्मण्डल-कार्यालय (3607877 408) की रचना तथा सन्नैठत 

० 


4 ४ छाप ६7 हक ४ 
सकी फू 





जिनेवा-हृद का दृश्य 


( ७२४७४ ) ४02]॥292 49: ॥3-5॥-7%0३] 


जी 














चर न स्ल्च्न्नजा्न्स््च्चस््् ८-०५ 7777-००. 77८7-०० 
जे हि प्र ्य्ध्र स्््ड्ः च्त्य्च्स्स्डा जिस ८---ह- 
 अ#ऋा ८ 00 
कि न वकोब्क रा चित कं शा ध्य 
/.-- बज ब्5ू >0+-० ४ डक 5 0 हे हर कु हि जी हा 
| दी 5, सा ० तक पा: हे कर कु हे सा न है रे 
शि डा ः हर है है 
| बज डर जल अल ज्चच > ्ि है कै कप ह 
_+ *- - मन प् बज कु के को आस त5े > ह हर 
॥ ्- जा ्त कक पा ण न 
|| कि | ष्ज छू डर धु हैक 
ड़ शक पनपाक कक है लक खा औऋ 
! मिक 9 आज का 0 
बा 
_4०+-म ७-3५. २ल्‍मपवनकिमककतक, 
* ७ ५ कक +०3००-२२७- ४०. ५०२७०१०-से>+ कै+०सजत ्् पलक 
टिक मा नजर 82%>-क रेप ५३१२ पिमज०+५ ० + 


2०० 3 
हसन अत कण 8५ शिपप्सायम, पा्रधाधासता 
नीम की कोच » 22 हु 

ब.. फिरेज [ध् तु पु हक 


हघिलपछाह छाहनमा नाते 


]] 
०5 ता 











राष्ट्रसंघ 


पर इम विचार कर चुके हैं| उसका कार्य कितना ठोस और महत्तपूर्ण 
है, यह आपको ज्ञात हो गया होगा। यदि कार्यालय को हम राष्ट्र-संध 
की प्रेरक शक्ति कहे, तो अतिशयोक्ति न होगी। ऐसे शक्तिशाली कार्यालय 
की सहायता, सहयोग ओर परामर्श के बिना यह कमीशन और विशेषश्ञ- 
समितियाँ कुछ भी कार्य नहीं कर सकतीं । यथार्थ में इस स्थायी कार्यालय 
के प्रताप से यह समितियाँ ओर कमीशन बड़ी तत्परता और उत्तमता से 
अपना कार्य सम्पादन कर रहै हैं। कार्यालय का एक विभाग इनमें से 
किसी-न-किसी समिति से सम्बन्धित है। राष्ट्र-संघ के कार्यालय का विभाग 
(8९०॥४०07) समिति के कार्यक्रम (8 2070&) की तैयारी, पत्र-व्यवह्ार, 
कार्यालय की सामग्री का वर्गीकरण, संग्रह तथा निर्णय में परिवतनादि 
का काम करता है। सुयोग्य और कारय-कुशल डायरेक्टर अपनी समिति 
को पथ दर्शाता है ; परन्तु अयोग्य डायरेक्टर समिति का अनुसरण 
करने में ही श्रपने कतंव्य की इतिश्री समझता है। 

डायरेक्टर समिति को मार्ग-प्रदर्शन करेगा अथवा स्वयं उसके 
निर्णय का अनुसरण करेगा | यह बात अधिकांश में समिति की विशे- 
षत्ञ (7600708!) या राजनीतिक (?0१00#&/!) प्रकृति पर 
निर्मर है। राष्ट्रसंध की कोंसिल बड़े-बड़े राज्यों के राजनीतिक हितों 
की रक्षा के लिए है; इसलिए कोंसिल स्थायी आदेशयुक्त शासन- 
कमीशन के कार्य की देख-रेख स्वास्थ्य विभाग के कार्य की देख-भाल 
की अपेज्ञा अधिक तत्परता और सतकंता से करती है । 

यही कारण है कि आदेशयुक्त-शासन-विभांग (१/8॥0888 
80000 ' ) का डायरेक्टर स्वास्थ्य-विभाग के डायरेक्टर की श्रपेत्धा 
बहुत कम नीति-निर्द्धारण का काम करता है। 

समितियों की विधान-सम्बन्धी विशेषताएँ--प्रत्येक राष्ट्रीय 
व्यवस्थापक-सभाएँ स्थायी या श्रद-स्थायी (8क078 00ग्रागां- 
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॥/668 ) होती हैं। इन समितियों को कानून के ड्राफ़्ट तैयार करने 
के लिए दिये जाते हैं। यह विशेष विषयों पर कानून के ड्राफ्ट तैयार 
करती हैं। वे श्रपने इस कार्य के सम्पादन के लिए देश में भ्रमण 
करती हैं, गवाहियाँ लेती हैं, विशेषज्ञों की गवाहियाँ लेती हैं; लोकमत 
( ?7000 ०एंश०॥ ) जानने की चेश करती हैं। इनकी 
रिपोर्ट के आधार पर कानून तैयार किया जाता है और फिर अन्त में 
यह ध्यवस्थापक-समा में स्वीकृति के निमित्त उपस्थित किया जाता है। 

इसी प्रकार राष्ट्र-संध की उपयुक्त समितियाँ भी पूर्व व्यवस्थापिका 
हैं। इनके निशचय एवं निर्णय श्रसेम्बली तथा क्रॉंविल-द्वारा स्वीकृत 
होने के उपरान्त ही मान्य होते हैं ; परन्तु राष्ट्रसंध की समितियों और 
राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा की स्थायी समितियों में विशाल अन्तर है। 
राष्ट्रसंध की समितियों के सदस्य उतकी असेखली और कोन्सिल के 
सदस्य नहीं होते | वे अपना कार्य-संचालन असेम्बली या फोन्सिल के 
अधिवेशन न होने पर भी करती रहती हैं। 

राष्टरसंघ की इन समितियों का असेम्बली और कौमिल से अधिक 
घनिष्ट सम्पर्क नहीं होता | समितियों का सच्चा सम्पर्क भी सरकारों के 
विभागों (90ए807706&| ॥09087/7797/-) से होता है। 

सर एरिक ड्रमड ने सन्१६२७ ई० की राष्ट्रसंघ की वार्षिक विवरण- 
पुस्तक ([082006 0 पिकन078 4070 १७७ (0 ५०80) में 
जो भूमिका लिखी है, उसका निम्न-लिखित अंश बड़ा महत्वपूर्ण है । 
इससे हमें राष्ट्रटसघ की व्यापक कत्तृत्व-शक्ति एवं संगठन को पूरा 
पता लग जाता है-- 

“इस वार्षिक विवरण के पाठकों में से जिन्होंने संघ के कार्यों का 
प्रारम्भ से ही अभ्यास नहीं किया है, उनको यह देखकर बड़ा ऋरचत 
होगा कि संघ के श्रन्तगंत कितनी विभिन्न सस्थाएँ हैं ओर वे बराबर 
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अपना कार्य कर रही हैं| उनके सामने किसी एक ऐसी संस्था का 
चित्र खिंच जावेगा, जिसकी मूल शक्ति की कोई सीमा नहीं | यह 
संस्था निरन्तर इतनी साधन-सामग्री से सुसजित रहती है, जिससे 
यह अपनी स्थायी संस्थाश्रों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महान्‌ समस्याओं को 
हल कर सकती है, अथवा पूर्ण-बरणित काय-प्रणाली को काम में 
लाकर अपनी स्थायी संस्थाओं की सीमा के बाहर के प्रश्नों को भी हल 
कर सकती है |? 
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चीन-जापान का विगत युद्ध राष्ट्रसंघ के जीवन के इतिहास में 
सबसे बड़ा घातक संकट था। जबसे राष्ट्रसंघ का जन्म हुआ, तबसे 
ही ऐसा अनुमान किया जाता था कि राष्ट्रसंध के सामने कोई ऐसी 
आपत्ति आनेवाली है, जिससे उसके गौरव और उत्क्ष को बड़ा घक्का 
लगेगा | चीन-जापान का युद्ध, वास्तव में शट्टसंघ की सफलता के 
लिए अग्नि-परीक्षा थी । राष्ट्रसघ की सफलता या विफलता' की परख 
के लिए यह युद्ध कसोटी बना । 

१८ सितम्बर १६३१ ई० की रात्रि में जापानी सेना ने चीन के 
मुकदेन नगर पर आक्रमण किया और उसे अपने अ्रधीन कर लिया। 
जिस समय जापान चीन पर अपने सैनिक-बल का प्रभुत्॒ जमाने के 
लिए श्राक्मण कर रहा था, उस समय जिनेवा में श्रसेम्नली श्रौर 
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कौंसिल के अधिवेशन हो रहे थे । १६ सितम्बर १६३१ को कौसिल का 
६५ वाँ अधिवेशन हो रहा था। चीन उसी अधिवेशन में कोंसिल का' 
अस्थायी सदस्य चुना गया। ऐसी स्थिति में राष्ट्रसंघ निकट-पू्व में 
शान्ति-स्थापन करने में बड़ी तप्रता और सुविधा-पूवंक कार्य कर 
सकता था । 

चीन-जापान-युद्ध का वृत्तान्त सबसे पूव जापानी प्रतिनिधि योशी- 
जवा-द्वारा ता० १६ सितम्बर को कोंसिल-अधिवेशन में उपस्थित किया 
गया | इसके बाद चीन के प्रतिनिधि डॉ० स्‍जे ( 0", ७56 ) ने भी 
एक वक्तव्य दिया | इस दुधंटना के दो दिन बाद चीन सरकार ने राष्ट्र 
संघ से यह प्राथेना की कि वह विधान की घाग ११ के अनुसार अपने 
कत्तंव्य का पालन करे। इस धारा के अनुमार--राष्ट्र-संघ के प्रत्येक 
सदस्य का यह मित्रवत्‌ अधिकार विधोषित किया गया है कि वह असे- 
म्बली या कौसिल को ऐसी परिस्थितियों की ओर आकर्षित करे, जिनका 
श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से सम्पक है ओर जो अन्तराष्ट्रीय को भज्ञ करती 
हैं अथवा भक्ग करने की प्रेरणा करती हैं ।? 

डॉ० स्जे ने २१ सितम्बर १६३१ ६० को चीन-सरकार की आज्ञा से 
विधान की धारा ११ के अनुसार राष्ट्रसंघ के प्रधान-मंत्री के पास वत- 
मान चीन-जापान-युद्ध के सम्बन्ध में कोंसिल का अधिवेशन आमंत्रित 
करने के लिए प्रार्थना की | 

प्रधान-मन्री ने राष्ट्रसंघ के सदस्यों को सूचना भेज दी कि ता० २२ 
सितम्बर को चीन जापान-विवाद पर विचार करने के लिए कोंसिल 
का एक विशेष श्रधिवेशन होगा। इस विशेषाधिवेशन में चीन और 
जापान के सदस्यों ने अपने विभिन्न मत प्रकट किये। योशीजवा 
(जापानी-सदस्य) ने कहा कि जापानी सरकार चीन-जापान के सीधे: 
सममौते-द्वारा निर्शय को उचित समझती है। 
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परन्तु डॉ० स्जे (चीनी सदस्य) ने उत्तर दिया कि चीन की सरकार निर्णय 
“के इस ढंग को उस समय तक नहीं मान सकती, जब तक कि उत्त 
"प्रदेश से जापानी सेना न हटा ली जाय ; पर अन्त में ला्ड सीसल के 
प्रस्तावानुसार यह निश्चय किया गया कि इस विवाद का निपणारा करने 
-के लिए कौंसिल की एक समिति बना दी जाय, जिसमें जर्मनी, ग्रेट- 
ब्रिटेन, फ्रान्स और इटली के प्रतिनिधि सदस्य हों तथा कौंसिल के 
प्रधान उसके सभापति हों । कोंसिल इस विवाद के संबन्ध में क्‍या कार्य 
करेगी, यह निम्न-लिखित प्रस्ताव से प्रकट होता है। इस योजना को 
कोसिल के सदस्यों ने स्ब-सम्भति से स्वीकार किया | चीन-जापान के 
प्रतिनिधि भी इससे सहमत थे ; परन्तु छोटे राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने 
'कॉसिल के इस कूटनीति-पूर्ण कार्य की कड़ी आलोचना की । कौंसिल 
के प्रधान लेरोक्‍्स (077 005) (स्पेन) ने चीन ओर जापान की 
सरकारों को ता० २२ सितम्बर की रात्रि को निम्न-लिखित प्रस्ताव भे जा-- 
में आपको यह सूचित कर देना चाहता हूँ कि कोंसिल की श्राज 
-कौ मीटिंग में, जो चीन सरकार की विधान-धारा ११ के अ्रव्वर्गत की 
गई अपील पर विचार करने के लिए हुई थी, मुझे राष्ट्रसंघ की कोंसिल 
से यह अधिकार मिला है कि-- 
(१) मैं चीन-जापान की सरकारों से यह श्रपील करूँ कि वे ऐसे 
काम न करें, जिनसे स्थिति अधिक नाजुक वन जाय श्रथवा जिनसे इस 
समस्या का शान्तिमय समाधान न हो सके | 
(२) मैं चीन-जापान के प्रतिनिधियों के सहयोग से ऐसे साधन 
खोजने का प्रयास करूँ, जिनके द्वारा दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं 
को किसी भी देश के नागरिकों को क्षति पहुँचाये बिना वापत्न कर ले | 
(३) कौंसिल ने यह भी निश्चय किया है कि इस अ्रधिवेशन की 
समस्त कार्यवाही तथा पत्रादि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए मेज दिये जायें। 
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मेरी यह निश्चित धारणा है कि भेरी श्रपील के उत्तर में, जिसके . 
करने के लिए कोंसिल ने मुझे यह अ्रधिकार दिया है, आपकी सरकार 
इस विवाद को न बढ़ने देने के लिए समस्त साधनों का प्रयोग करेगी । 
मै पैराम्राफ २ के अनुसार जापान और चीन के प्रतिनिधियों से परामश 
करना शीघ्र आरम्म करूँगा | इसके लिए मुझे जम॑नी, ग्रेट-ब्रिटेन, फ्रांस 
और इटली के प्रतिनिधियों से सहायता मिली है ।? 

वाशिंगटन ने शान्ति-स्थापन की इस नीति को स्वीकार किया और 
संयुक्तराज्य श्रमेरिका के सचिव 987807 ने कोंपिल के प्रधान के: 
लिए. लिखा-- 

में आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका की 
सरकार राष्ट्र-संघ की उस नीति से हार्दिक सहानुभूति रखती है, जो 
कौसिल के प्रस्ताव में प्रकट की गई है ।? 

राष्ट्रसंघ की असेम्बली ने कौंसिल के कार्य को स्वीकार किया ; . 
परन्तु २४ से २६ सितम्बर की अवधि में स्थिति अधिक नाजुक हो गई । 
कोंसिल के अन्तरंग_के प्राइवेट श्रधिवेशनों में चीन के ग्रतिनिधि ने 
जाँच-कमीशन ((॥00 परा"ए 007778»0॥) नियुक्त करने के लिए. 
विशेष आग्रह किया। जापानी प्रतिनिधि जाँच-कमीशन की नियुक्ति के 
विरुद्ध था ; परन्तु २४ सितम्बर की घटना से स्थिति में परिवत्तन हो 
गया । अमेरिका की मनोवृत्ति बदल गई | 

ता० २४ सितम्बर को जिनेवा में यह समाचार मिला कि 5॥॥- 
807 ने वाशिंगटन में जापानी राजपूत से यह कह दिया है कि वह 
चीन-जापान में सीधे सममोते (/07600 000080४0४) को 
पसन्द करता है।- प्रस्तावित जाँच-कमीशन में श्रमेरिका भाग लेने के 
पक्ष में नहीं है । इस कारण असेम्बली और कौंसिल कोई ऐसा कार्य: 
नहीं कर सकती थी, जो अ्रमेरिका की इच्छा के प्रतिकूल होता | लाई 
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'सीतल भी यह कहने लगे कि क,सिल को इस मामले में पड़ने की 
आवश्यकता नहीं है। दोनों देशों को परस्पर सममोता कर लेना ही 
उचित है। चीन के प्रतिनिधि के उत्तर में विधान-धारा १६४ की ओर 
संकेत करते हुए कहा क्रि राष्ट्रटसंघ को अपना कत्त व्य पालन करना 
चाहिए | अन्त में ३० सितम्बर को कॉौंसिल ने निम्न-लिखित प्रस्ताव 
“स्वीकार किया |# 

अक्टूबर के प्रारम्मिक भाग में जापान के सैनिक श्राक्रमण उत्त- 
“रोचर बढ़ते गये | मत्चूरिया में मुकदेन से २०० मील दूरी पर स्थित 
चिनकौ पर बम बरसाये गये | यह घटना ८ श्रक्टूबर की है।६ 
अक्टूबर को जापानी-सरकार ने एक ज़ोरदार मेमोरेए्डम नानड्रिंग को 
मेजा गिसमें चीन में जापान के विदुद्ध वर्णहिकार पर प्रकाश डाला 
गया था | स्थिति दिन-प्रति-दिन भयंकर बनती गई। चीन-प्रतिनिधि ने 
निरन्तर कौंतिल-अधिवेशन के लिए आग्रह किया । प्रधान-अन्‍्त्री के 


# प्रस्ताव इस प्रकार है-- 
 कौंसिल- 

१-उन उत्तरों को नोट करती है, जो चौन-जापान की सरकारों के उस आवश्यक 
अपील के उत्तर में दिये हैं, जो कॉसिल के प्रधान ने को थी । 

२--जापान सरकार के वक्तव्य्मदल्ल को स्वीकार करती है, निसमें यह कद्दा गया हे 
कि जापान मंचूरियां में अपनी प्रभुता बढाना नहीं चाहता। 

:३--जापानी प्रतिनिधि के वक्तव्य को नोट करती है, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख दे कि 
सरकार नितना शीघ्र दो सकेगा, 5तनी शीघ्र सेनाओं को वापस कर लेगी। सेनाश्रों 
की वापसो रैलवे कटिवध में इस प्रकार शुह हो गई दै, निम्तसे जापानी प्रजा के 
जीवन भोर सम्पत्ति की मली प्रकार रचा हो सके । 

४--चौन के प्रतिनिधि के वक्तव्य को नोट करती है, निसमें यह बहा गया है कि 
पिन-निन प्रदेशों से जापानी सेनाएँ इटाई जायेगी, उन उब प्रदेशों की जापानी 
प्रजा तथा सम्पत्ति की रधा चीन सरकार करेगी । 


८ 


- राष्ट्र-संघ 


परामश से कोंसिल के प्रधान ने १३ अक्टूबर को कोंसिल का अधिवेशन 
बुलाया । 
अमेरिका की सहायता--६ अ्रक्ट्बर १६३१ ई० को सयुक्त- 
राष्ट्र अमेरिका के सचिव ने राष्ट्रगसंघ को एक सन्देश भेजा | इस 
सन्देश में, यह स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया गया-- 
48 07०७8॥ 00ए७१7०0॥ जश्ञा!] शाते९ए०7" ॥0 7४९770766 
फछए86 06 4:69276 4068! 
इस प्रकार वाशिंगटन और जिनेवा के सहयोग से सफलता कीं 
आशा होने लगी। अमेरिका की सरकार का समुचित सहयोग प्राप्त- 
करने के विचार से मंत्री 507807 ने अपने जिनेवा के सरकारी 
आवजवर कान्सल पिरेश्टस वौ० गिल्व/ को यह अधिकार दे 
दिया कि वह कौसिल के अधिवेशनों में परामशंदाता की हैसियत से 
गजलें। ह 
यहाँ पाठकों को यह याद रखना चाहिए, कि अमेरिका राष्ट्र-संघ 
का सदस्य नहीं है ; इसलिए वह कोंसिल में प्रतिनिधि के -रूप में कैसे 
प्रवेश कर सकता था। जापान के प्रतिनिधि ने कोंसिल के प्रधान के 
लिए एक पत्र लिखा, जिसमें निम्न-लिखित प्रश्न पूछे गये -- 
१--जब राष्ट्र-संघ के किसी सदस्य या ग़ेर सदस्य को कोसिल 
में अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए आमत्रण का प्रश्न उपस्थित हो 
तब क्या यह निश्चय नहीं हो जाना चाहिए कि कौतिल के सामने जो 
समस्या उपस्थित है, वह सदस्य या गैर सदस्य-राष्ट्र के हितों पर 
अभाव डालती है ! 
२--जब कोई प्रश्न विधान-धारा ११ के अन्तर्गत कौसिल के 
सामने उपस्थित हो, क्या उस दशा में कोई ऐसे सदस्य-राष्ट्र या 


जोर संदस्य-राध्ट्र हो सकते. हैं, जिनके हितों पर विशेष प्रभाव पड़ता हो ! 
७६ 
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३--जब कोसिल किसी ग़ेर सदस्य-राष्ट्र के प्रतिनिधि को कौंसिल- 
अधिवेशन में श्रामन्त्रित करना चाहती है, तो वह वहाँ किस हैसियत 
से उपस्थित होगा ! यदि वह केवल दशक (00897) के रूप में 
उपल्थित होगा, तो क्या वह वाद-विवाद में भाग ले सकता है ! यदि 
वह अन्य राष्ट्र-संघ के सदस्यों के समान अधिकारों का उपयोग करने 
के लिए, कोतिल में उपस्थित होगा, तो क्या उसके सब अधिकार 
(शिं870/8) और कत्तंव्य (00!8800॥8) भी समान होंगे ! 

४--यदि कोसिल ग़ेरसदस्य-राष्ट्र को आमंत्रित करने का निश्चय 
करती है, तो क्या उसका मन्तव्य यह है कि जब कभी धारा ११ के 
अन्तगंत कार्य किया जाय, तब ऐसा ही किया जाना चाहिए ! क्या 
यह एक प्रकार से भविष्य के लिए उदाहरण बन जाय ! 

१--क््या कौसिल का गैर-सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधि को श्रामन्नित 
करने का निर्णय सब-सम्मति से स्वीकार न होना चाहिए ? # 

अन्त में कोंसिल ने बहुसम्मति से यह निश्चय किया कि अ्रमेरिका 
का प्रतिनिधि कोंसिल में लिया जाय | यह अमेरिका के सहयोग प्रात 
का अच्छा साधन था। इसके विरुद्ध केवल जापान ही था। कोंसिल के 
प्रधान 8. .377&70 ने श्रमेरिका को श्रपना प्रतिनिधि कौंसिल में 
मेजने का निमंत्रण दिया, जिसके निग्न-लिखित शब्द महत्त्वपूर्ण हैं-- 
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१६ श्रक्टूबर १६३१ ६० को संयुक्त-राज्य अमेरिका का प्रतिनिधि 
कौसिल के अ्रधिवेशन में सम्मिलित हुआ | एक वक्तव्य में अमेरिका के 
प्रतिनिधि ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोंसिल में उसकी स्थिति परिमित 
और श्रसाधारण है। 'राष्ट्रसध के विधान के प्रयोग के संबन्ध में जो 
विचार-विनिमय होगा ।? उससे अमेरिका का प्रतिनिधि प्रथक या खतंत्र 
रहेगा । 857030 ।, संयुक्त-राज्य के सचिव ने श्रमेरिका के प्रतिनिधि 
को जो श्रादेश दिया, वह मनन करने योग्य है-- 
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अमेरिका ने सहयोग का जो प्रयत्ञ किया, वह इन कूट-नीति-पूर्ण 
घोषणाओरं श्रौर वक्तब्यों से विफल रहा। श्रमेरिका, इस समय विश्क 
को यह विधोषित कर रहा है कि वह विश्व-शान्ति-स्थापन के लिए सबसे 
अधिक इच्छुक है। पेरिस-सन्धि की रक्षा के लिए सर्वप्रथम अमेरिका 
अग्रसर हुआ ; किन्तु यथार्थ में वह पद-पद पर श्रात्म-.हित के लिए 
आदशंवाद को छोड़ बैठा । १६ अक्टूबर को जापान-सरकार ने राष्ट्र-ंक 
की कौसिल में अमेरिका की सहायता फो स्वोकार कर लिया। _ 

जापान का दुराभ्रह--क्ॉसिल श्रव अमेरिका के सहयोग से 
शान्तिपूवंक चीन-जापान की समस्या का समाधान करने के लिए 
प्रय्षशील थी ; परन्तु इसी समय जापान ने विवाद को एक नया रूप 
दे दिया। उसका कथन यह था कि पेकिंग गुप्त समझौता १६०४ के 
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अजुत्तत चीन ने यह स्वीकार कर लिया था कि वह दक्षिणी मंचूरिया 
रेलवे लाइन के समानान्तर में कोई रेलवे न बनायेगी। इसके अ्रति- 
रिक्त कुछ मौलिक समझौते की शर्तों पर भी जोर,दिया गया, जिनमें से 
/ कुछ इस प्रकार हैं-- 
१-दोनों देश यह प्रतिजा करते हैं कि वह परस्पर एक दूसरे पर 
“ आक्रमण नहीं करेंगे । 

२--वे विरोधी आन्दोलन, उत्तेजना और बहिष्कार का दमन 
करेंगे। 

३--जापान मंचूरिया की रक्षा करेगा | 

४--चीन जापानी नागरिकों की मचूरिया में रक्ता करेगा | 

५--चीन और जापान दक्षिणी-मंचूरेया रेलवे तथा मंचूरिया की 
अन्य रेलवे में विनाशकारी प्रतित्मर्श को दूर करने के लिए सम- 
मौता करेंगे | # 

इन सममोतों ओर तथाकथित गुप्त प्रोयोकल १६०५ का कोई 
यथार्थ आधार नहीं है | इन सन्धियों का कभी प्रकाशन नहीं हुआा 
शोर चीन की सरकारे निरन्तर इनको असत्य तथा अवैध विधोषित 
करती रही हैं। | 

२२ अक्टूबर को कोंसिल ने एक प्रस्ताव पर विचार करना शुरू 
किया | प्रस्ताव-द्वारा जापान-सरकार से यह प्राथना की गई कि वह 
रेलवे की सीमा से शीघ्र ही जापानी सेना को हठा ले ओर अआ्रंगामी १६ 
नवम्बर तक सेना बिलकुल हटा देनी चाहिए | इसी प्रकार चीन सर- 
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कार से यह प्रार्थना की गई कि वह उन क्षेत्रों में जहाँ से सेना हटा ली 
गई हो, जापानी प्रजा की सम्मति और जीवन की रक्षा करे | 
२३ अक्टूबर को चीन के प्रतिनिधि ने चीन-सरकार की ओर से 
उपयुक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया ; परन्तु योशीजवा जापानी 
प्रतिनिधि ने सूचित किया कि जापानी-सरकार इस प्रस्ताव से सहमत 
नहीं है । वह उसे स्त्रीकार नहों कर सकती | उसने कहा कि जापानी 
सेना को अ्रभी नही हठाया जा सकता ; क्योंकि उसे भय है कि चीन 
उस प्रदेश में जापानी प्रजा के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करेगी। 
सेनिक-बल का विनाशकारी दृश्य--कौंसिल के उपयुक्त 
प्रस्ताव का जापान पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। सेना से आच्छा दित प्रदेश 
खाली नहीं किया गया । यह जापान की साम्राज्यवादी नीति का सबसे 
अधिक उद्द्डता-पूर्ण उदाहरण है। जापान-द्वारा राष्ट्रससघ की अवशा 
उसके इतिहास में सबसे कलक-पूर्ण कहानी है । 
वास्तव में अब जापानी सेना उन प्रदेशों में आक्रमण करने के 
लिए बढ़ने लगी, जिनमे पहले शान्ति थी। जो सैनिक-बल की करता 
और बबरता से मुक्त थे । २ नवम्बर १६३१ ई० को कौपिल को ठोकियो 
से यह संवाद मिला कि मन्चूरेया में चीनी पूर्वी रेलवे की मुख्य लाइन 
, से कुछ दूर पर "800 4॥ 4॥298॥07 ॥06 पर नौनी नदी पुल की 
मरम्मत करने के लिए सैनिक भेजे गये थे | मंचूरिया में दो सप्ताह तक 
घमासान युद्ध हुआ। फलस्वरूप ।»287 जापान के अ्रधीन 
हो गया | 
८ नवम्बर को 707»॥ में, जहाँ सामान्यता जापानी सेना 
पड़ी हुई थी, चीन-जापान में युद्ध शुरू हो गया | यहाँ तक कि जापानी 
सैनिकों ने मचूरिया की श्रार्थिक भविंस पर भी आक्रमण करना शुरू 
कर दिया | 


ज्३े 


राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 


इस काय में श्रमेरिका ने कहाँ तक सहयोग दिया तथा चीन-जापान- 
युद्ध के संबन्ध में अमेरिका की नीति क्या थी। उसका इतना स्पष्ट और 
रोचक विवरण #७॥४ ४००९9 ने श्रपनी 5000१ 0 
९६(॥0॥8 में दिया है-- 
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मौलिक सिद्धान्त क्या है १--जापान बहुत पहले से श्रपना मत 
यह प्रकट करता रहा है कि चीन-जापान-संघर्ष का श्रन्त केवल चीन- 
जापान की सीधे समभझोते से ही होगा ; परन्तु यह सीधा सममोता 
क्रीलिक सिद्धान्तों' का समझौता होगा, जिनके श्रनुसार चीन-जापान 
के संबन्धों का निश्चय होगा । 

अब तक जापान ने यह स्पष्टलया नहीं बतलाया था कि मौलिक 
सिद्धान्त कया हैं ! परन्तु अब जापानी सरकार ने अपने वक्तव्य में उनकी 
परिभाषा इस प्रकार की है--- 

१--श्राक्रमणकारी नीति और व्यवहार की परस्पर श्रस्वीकंति । 

२--चीन की देशिक सीमा की रक्षा । 


पे 


राष्ट्रसंघ 


३--जो संगठित आन्दोलन व्यापार-स्वातंत्र्य के साथ हस्तक्षेप 
करते हैं, उनका पूर्ण दमन | 

४--जो शान्ति-पूर्ण कार्य समस्त मंचुरिया में जापानी प्रजा-द्वारा 
किये जाते हैं, उनकी रक्षा । 

४--मंचूरिया में जापान के सन्धि-द्वारा प्राप्त श्रधिकारों की रक्षा | 

( 0#0ववदा 400/%व ॥006. 4987. 9# 2574, ) 


अमेरिका का असहयोग--चीन-जापान-युद्ध पर विचार करने 

के लिए १६ नवम्बर १६३१ ई० को राष्ट्र-संघ की कॉसिल का तृतीय 

अधिवेशन पेरिस में विउ्यात 88]]8 00 ।! 507020 भवन में 

हुआ, जिसमें अमेरिका के तत्कालीन-सचिव कैलोगे ने विश्वविख्यात' 

पेरिस की सन्धि (28९६ 0 7१) पर २७ अगस्त १६८४८ ई०- 
में विश्व-शान्ति स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किये ये ; पर अब 

निकटपूर्व में, चीन-जापान में, युद्ध-अवरोध की समस्या पर विचार 
करने के लिए जो कोंसिल का अधिवेशन हो रहा था, उसमें अमेरिका 
ने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा | (१०0४॥ (0९%+ इन दिनों 

जिनेवा में ही रहा ; परन्तु अ्रमेरिका ने अपने लन्दन-स्थित राजदूत 

डॉस को पेरिस में कोंसिल के सदस्यों से परामश करने के लिए भेज 

दिया । अ्रमेरिका की मनोवृत्ति में यह विशाल परिवतंन क्यों हुआ, 

इसकी झलक श्रमेरिका के राजदूत 08 8 के उस वक्तव्य में मिलती 

है, जो उसने १३ नवम्बर को दिया था-- 


प्‌ 8॥8]) ॥0096 ॥0 7876 6ए७/"ए 0078७ जशग्रशा 48 68४९॥- 
॥8] 0 #6 ९5९ए९७४०७ 0/ ध्वाए गारिपशाए छ6 पाए 8९ शा 
छ707967]४ 877970काग३ 46 [९४2४९ ४ 60708 00 0ए७४ एशत्ता! 
री ॥0 ग्रक्चौ78 8#९७४ए6 6 7६078 286४ 

706 ए7060 8॥8088 ॥8 700 & 770॥007 0०१ &06 7/९82786, 


प्र 


राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 


१70 86 767008 जञांए! ॥8ए8 060॥ /0![0 छ९१ 07 00008079 
जोाशा 8 789' 00 00700१॥ 6 2707686 (0 ६6 7082 76 €& 
60 0प78९ए९8 38 प्रगवेश" ९०गरशंतिश'॥07 ॥8ए6 ए8७४९९ , 000 (5 
0९९8४07 #॥008 78 790 8709078४700 07 8 7987४ 0! गए 
80ए8/7676 07 75 8९] $॥86 76 छ7]] ॥९ 40776 700888॥/'ए 407" 
76 ॥0 8#शाते $86 7९९28 07 6 (णाए। _ * 


जाच-कमीशन की स्थापना 


अमेरिका के सहयोग ने कोसेल को सचेत कर दिया | उसे अपने 
कंतेव्य-पालन का ध्यान आ्राया | जिस साधन के लिए प्रारम्भ मे चीन 
के प्रतिनिधि ने आग्रह किया था, उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। 
अमेरिका ने भी जाँच-कमीशन की नियुक्ति को अनावश्यक बतलाया | 
औ्रोर चीन-जापान में सीधे सममोते ()7'९06 ९९४०78600) का 
समर्थन किया | कौंसिल भी जापानी प्रतिनिधि को रुष्ट कर जाँच-कमीशन 
की पद्धति को पसन्द नहीं करती थी ; परन्तु अ्रत्र कौसिल को विवश 
होकर जॉच-कमीशन की नियुक्ति के लिए प्रयत्ञ करना पड़ा । 

२२ नवम्बर १६३१ ई० को कौंसिल ने अपने एक गुप्त अ्रधिवेशन 
में उस प्रस्ताव पर विचार किया, जिसमे जॉच-कमीशन की नियुक्ति का 
विधान था। अन्त में बड़ी वाधाओ्ं ओर आपदाशों के बाद १० दिसंबर 
१६३१ ई०को कौसिल ने सब-सम्मति से अपना वह प्रस्ताव पास किया, 
मिसके श्राधार पर चीन-जापान विवाद की जाँच के लिए जाँच-कमीशन 
नियुक्त किया गया | निग्न-लिखित कमीशन के सदस्य चुने गये-- 

१--एच्‌० ई० काउण्ट भ्ल्ड्रोवेशडी (इटली) 

२--जनरल डौ० डिवीजन हैनरी क्जण्डेल (फ्रेन्च) 

३--राइट ऑ्ञॉनरेुल अल आँव लिटन (ब्रिट्श) 
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४--मैज्ञोर जनरल फैन्कर रोस मैकाय (अमेरिकन) 

५--एच० ६० डा० हीनरिच स्चिनी (जमन) 

३ फरवरी १६३२ ई० को मंचूरिया के लिए प्रस्थान करने से पूर्व 
जाँच-कमीशन के जिनेवा में दो अ्रधिवेशन हुए, जिनमें ला लिटन 
कमीशन के श्रध्यक्ष चुने गये | चीन-जापान-सरकारो ने अ्रपने-अ्रपने 
असेसर नियुक्त किये । 

१--एच० ई० योशीदा (टर्की में जापानी राजदूत) 

२--एच० ई० डा० वैलिंगटन कू (चीन के भूतपूर्व प्रधान-सचिव) 
राष्ट्र संघ के कार्यालय के डायरेक्टर मि० रोवर्ट हास कमीशन के 
प्रधान-मंत्री चुने गये। 

कमोशन ने मंचूरिया में पहुँचने से पूर्व चीन-जापान की सरकारों 
से सम्बन्ध स्थापित किया तथा विविध मत के नेताओं से भेंट की, जिससे 
उनके दृश्कोण का यथेषट ज्ञान प्रात्त हो जाय | २६ फरवरी को कमीशन 
टोकियो में पहुँचा। शधाई में २४ मा से २६ मार्च तक रहा और 
नान्किंग में २६ मार्च से १ अग्रेत्न १६३२ तक रहा। चीन में यात्रा 
करने के बाद कमीशन पीषिंक में पहुँचा ओर वहाँ से सीधा मंचूरिया में 
जा विराजा । मंचूरिया में ६ सप्ताह तक विवाद की जाँच-पड़ताल की | 
पुनः पीपिड़् ओर टोकियो में भ्रमण किया, इसके बाद २० जुलाई 
१९३२ ई० को पीपिंक में कमीशन ने अपनी रिपोट लिखना शुरू किया। 

जॉच-कमीशन की रिपोर्ट & 

१--चीन भे नवीन घटनाओं के विकास की रूप-रेखा-- 
चीन में आजकल आधुनिकता का प्रचार बड़े वेग से हो रहा है। 


+ यहाँ 007 ग्राइड0॥ 0० फ्रापृणा'ए 770 शि70-78६॥॥68९ 
9५976 का सारा दिया गया हैं |-- 
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राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक भाग में चीन नवयुग की ओर अग्रसर है। 
१६११ की राज्यक्रान्ति के बाद चीन में राजनीतिक उत्पात, यादवीय 
युद्ध (0एं) ज़&7) सामाजिक श्रोर आथिक श्रशान्ति के परिणाम 
स्वरूप केन्द्रिय सरकार भअत्यन्त शक्तिददीन रही | चीन की इस दशा का 
समस्त संसार की उन सरकारों पर दूषित प्रभाव पड़ा है, जिनका 
चीन से सम्बन्ध रहा है। और जब तक इसका ठीक प्रकार से सुधार 
न किया जायगा, तब तक चीन विश्व-शान्ति के लिए खतरा बना 
रहेगा और विश्व के श्रर्थ-संकट में सहायक होगा। 


चीन की इस करुणा-जनक परिस्थिति का एक कारण यह भी है, 
कि चीन में श्रभी सच्ची राष्ट्रीयवा का जन्म नहीं हुआ है। चीन के 
नागरिक प्रान्तीयता के शिकार हैं और जब कभी विदेशों से टक्षर लेनी 
पड़ती है, तब वे अपने को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं । 
- चीन में कम्यूनिज्म के सम्बन्ध में हमें यह स्पष्ट कर देना है कि 
चीन में कम्यूनिज्म किसी राजनीतिक दल का सिद्धान्त नहीं है, श्रोर 
न यह किसी दल की संस्था है, जो चीन पर शासन करना चाहती हो | 

चीन के परिवर्तन-काल का दृश्य बढ निराशा-जनक है ; क्योंकि 
वहाँ राजनीतिक, सामाजिक, मानसिक और भौतिक अ्रव्यवस्था तथा 
अशान्ति उग्र रूप में विद्यमान है। कमीशन की यह सम्मति है कि 
चीन ने इतनी कठिनाइयों और श्रसफलता के होते हुए भी ययेष्ट 
उन्नति की है। यदि आप वर्तमान स्थिति श्रीर १६२२ ६० की स्थिति 
का तुलनात्मक अध्ययन करे, तो आ्रापको हमारे कथन की सत्यता का 
अनुभव होने लगेगा | 

वर्तमान चीन की राष्ट्रीय उसके राजनीतिक परिवर्तन-काल का. 
स्वाभाविक रूप है | जो राष्ट्र किसी विदेशी राज्य के प्रभुत्व में शासित 
होते हैं, उनमें स्वभावतः राष्ट्रीय-एकता की प्रतल भावना का जागरण 


प्र 


राष्ट्रसंप्र 


होता है और वे परतंत्रता से मुक्ति के उपाय सोचते हैं ; परन्तु चीन में 
(॥07077£ के प्रभाव से चीन की राष्ट्रीयता में विदेशी राज- 
सत्तान्रों के प्रति वैमनस्थ का बीजारोपण कर दिया गया है । 

विदेशी के विरुद्ध चीन में उग्र आन्दोलन खड़ा हुश्रा है | विदेशी 
का आर्थिक बहिष्कार और चीन के विद्यालयों में विदेशी के विरुद्ध 
आन्दोलन--इन दो आनन्‍्दोलनों ने उस वातावरण की रचना करने में 
सहायता दी है, जिससे वतंमान विवाद की उत्पत्ति हुईं है। जापान* 
चीन का निकटवर्ती देश है । इस कारण चीन की इस मनोवृति से 
दूसरे राज्यों की अपेक्षा जापान पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा है; 
परन्तु चीन-जापान-युद्ध का यही एकमात्र कारण नहीं है | 

२--मन्चूरिया--कमीशन की रिपोर्ट के द्वितीय अध्याय में, 
मंचूगिया की दशा का विवरण तथा शेष चीन और रूस से, सितम्बर 
१६३१ ई० से पूव, उसके सम्बन्धों का विवरण है । मंचूरिया--तीन पूर्वी 
प्रान्त--एक विशाल उवरा प्रदेश है। आज से चालीस वर्ष पहले 
अधिकाश में-मन्चूरिया एक अविकसित प्रदेश था और श्राज भी वहाँ 
यथेष्ट जन-संख्या का अ्रभाव है | श.टड्न और होपी से लाखों दुःखित 
कृषक मंचूरिया में प्रवेश कर चुके हैं| जापान ने अपने देश से 
मंचूरिया में तैयार किया हुआ माल और पूँजी भेजी है और उनके 
परिवर्तन में वह कच्चा माल तथा अनाजादि मेंगाता है। जापान की 
कत्त त्व-शक्ति और प्रयत्न के बिना मंचूरिया इतनी विशाल जन संख्या 
को आऊर्षित नहीं कर सकता था | चीन के कृषकों के प्रवेश के बिना 
मंचूरिया इतना शीघ्र उन्नत नहीं हो सकता था । ऐसी स्थिति के कारण 
मंचूरिया को अ्रशान्ति का केन्द्र बनना पड़ा । 

सर्वप्रथम चीन ने मचूरिया में उन्नति कौ ओर विशेष ध्यान 
नहीं दिया | उसने मंचूरिया को अपने नियन्त्रण से रूस के श्रधीन 
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जाने दिया । पोर्ट्समाऊथ की सन्धि के बाद मचूरेया फिर से चीन 
के प्रभुत्व में आ गया ; परन्तु चीन की उन्नति में रूम और जापान ने 
ही विशेष भाग लिया | हाँ, चीन ने अपने लाखों कृषकों श्रौर मजदूरों को 
वहाँ भेजकर उनको भू-माग का स्त्रामी बना दिया | जापान और रूस 
का प्रभाव घट गया। मचू रेया श्रत्र चीन का प्रदेश है। सन्‌ १६१७ ई० 
की रुसी राज्य-क्रान्ति के बाद चीन ने मंचू रेया के शासन में अ्रधिका- 
पिक्र क्रियात्मक्र भाग लिया ओर देश को समृद्धिशाली बनाने का 
प्रयत्न किया । इधर कुछ वर्षों से दक्षिणी मंचूरिया में चीन ने जापान 
के प्रभाव को घटाने का प्रयत्ञ भी किया है। यह संघर्ष इतना विकसित 
हुआ कि इसका अन्त चीन-जापान युद्ध मे हुआ | 

माशल चॉग ट्सोलिन ने अनेकों अवसरों पर पेकिज्ञ सरकार से 
मंचूरिया की स्वाधीनता की घोषणा की; परन्तु इन घोषणाओं का तालय 
यह नहीं था कि वह एवं मंचूरिया की प्रजा चीन से अलग होना चाहती 
थी । उसकी सेनाओं ने चीन को विदेशी राष्ट्र मानकर उस पर आक्रमण 
नहीं किया ; चीन भे जो गरह-युद्ध हुश्रा, उसमें मंचूरिया ने भी भाग 
लिया ; परन्तु मंचूरिया चीन का ही प्रदेश रहा। यद्यपि माशल चॉग 
ट्सोलिन कोमियांग से सहमत न था, तथापि वह चीन की एकता 
चाहता था | माशल चाँग दसोलिन की रहस्य पूर्ण हत्या के बाद 
मार्शल चॉग हस्यलियाग ने, जापान की सम्मति के विरुद्ध कोमियंग 
से धनिष्ठ उम्पक स्थापित कर लिया ओर दिसम्बर १६२८ ई० मे 
नाकिज्ज की सरकार के प्रति अपनी राजभक्ति की घोषणा कर दी | 

वास्तव में मचूरिया में पुराना सैनिक नियत्रण निरन्तर कायम 
रहा ; परन्तु कोमियाग के प्रभाव से राष्ट्रीय आन्दोलन और जापान के 
विरुद्ध आन्दोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया | 

कमीशन ने १६३१ ई० से पूर्ण मंचूरिया में रिश्वत, कुप्बन्ध श्रौर 
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कुशासन के सम्बन्ध में बहुत-सी शिकायतें सुनी; पर यह बात केवल- 
मचूरिया में ही नहीं थी | समस्त चीन अपने शासन की कमजोरियों का 
शिकार था। इन दोषों के होते हुए भी देश के अधिकाश भागों में 
सुशासन स्थापित करने के प्रयत्ञ किये गये तथा शिक्षा, स्थानीय शासन, 
ओर ?70]80 ४४००)४४ के विभागों में विशेष सुधार हुआ । यह कहा 
जा सकता है कि माशंल चाँग दसोलिन ओर माशंल चॉग मिप९- 
[॥87४ के राज्य-शासन में मंचूरिया के आशिक साधनों में विकास 
करने के लिए सबसे अधिक प्रयत्ञ किया गया | 

पोर्टंसमाउथ की सन्धि और रूसी राज्यक्रान्ति के मध्यकालीन समय 
में मंचूरिया में रूत और जापान की नीति सहयोग की नीति रही ; परंतु 
इस सहयोग की नीति का राज्यक्रान्ति के बाद अन्त हो गया। रूस साइ- 
वेरिया में इस्तक्षेप करने लगा। इसके अतिरिक्त सोवियट रूस की सरकार 
की प्रवृत्ति से चीन की राष्ट्रीय-भावना को बच्न प्राप्त हुआ--प्रेरणा मिली। 
जापान को ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रभुत्व के अधिकारों की प्राति के संग्राम 
में सोवियट शासन चीन की सहायता करेगा । इस प्रकार जापान में 
सोवियट के प्रति भय का उदय हुआ ओर पुराना बेर फिर से पुनर्जीबित 
होने लगा । उत्तरीय मंचूरिया की सीमा जापान के लिए ख़तरा बन गई | 
बाहरी मंगोलिया में रू का आतड्ढड छा गया ओर चीन में कम्यूनिज्षम 
का विकास होने लगा। इस प्रकार इन घटनाओं ने जापान के भय 
और श्रान्ति की भूल को मज़बूत कर दिया | 

३--चौन और जापान के मध्य मंचूरिया की समस्या-प्रायः- 
विगत २५ वर्षों से मंचूरिया ओर चीन का सम्बन्ध अधिकाधिक दृढ़ 
और प्रगाढ़ बनता जा रद्द था और साथ-ही-साथ मंचूरिया में जापान 
के हितों की भी वृद्धि हो रही थी। यह स्वीकार है कि मंचूरिया चीनः 
का ही प्रमुख अंग था ; परन्तु उसमें जापान ने कुछ असामान्य अधिकार 
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भी प्राप्त कर लिये थे, जिसके कारण चीन के प्रभुत्व--अ्रधिकारों के 
प्रयोग सीमित हो गये और ऐसी दशा में दोनों देशों में सधर्ष स्वाभा- 
विक था। यह असामान्य अधिकार मुख्यतः पेकिंग की सन्धि-- 
( १६०५ ) ओर १६१५ की सन्धि, तथा विविध रेलवे सममौतों पर 
निर्भर है | 
« चीन मंचूरिया को अपना अ्न्न-भांडार मानता है। देश-भक्ति की 

भावना देश की रक्षा ओ्रोर सन्धियों-द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार सब 
मिलकर मंचूरिया में जापान की विशेष स्थिति? के दावे का प्राहुर्भाव 
करते हैं; परन्तु यह विशेषाधिकार चीन के प्रभुख--श्रधिकारों से 
सामंजस्य नहीं रखते । 

अगस्त १६३१ ई० के अन्त तक चीन-जापान के सम्बन्ध, इन 
बटनाओं के फलस्वरूप अत्यन्त वैमनस्थ-पूणण बन गये | राजदूतों द्वारा 
उचित निर्य के लिए प्रयास किया गया; परन्तु देरी के कारण 
जापान अमन्तुष्ट हो गया। जापान में सैनिक-विभाग विशेष रूप से 
नाकामूरा मामले के शीघ्र निपटारे के लिए आग्रह करने लगा | साम्राज्य- 
वादी भूत-पूर्व सैनिक संस्था ने लोकमत को उत्तेजित किया | 

४--१८ सितम्बर के वाद मंचरिया में घठनाओं का 
वणन--१८ पितम्बर की रात्रि को चीन-जापान-युद्ध प्रारम्भ हुआ | 
जापान और चीन के तत्सम्बन्धी वृत्तान्त वरिल्कुल भिन्न हैं। कमीशन 
ने मुकडेन में यथाशक्ति विदेशी प्रतिनिधियों की गवाहियाँ लीं, जो 
युद्ध के प्रारम्म के समय अथवा कुछ समय वाद वहाँ उपस्थित थे | 
इस जॉच के फल-स्वरूप कमीशन इन निश्चयों पर पहुँचा-- 

'तिस्तन्देह जापानी और चीनी सेनाश्रों में उत्तेजित भावना विद्य- 
मान थी [” 

जापान ने, जैसा कि कमीशन की गवाहियों में बतलाया गया है, 
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चीन से मुठभेड़ का सामना करने के लिए बड़ी चतुराई ओर कोशल 
से योजना तैयार की थी ।? 

१८ सितम्बर १६३१ की रात्रि को यह योजना बड़ी तत्परता और 
शीघ्रता से काम में लाई गई । 

व्चीन ने जापानी सेना पर आक्रमण, या इस समय ओर स्थान पर 
जापानी नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति के विनाश की कोई योजना 
तैयार नहीं की थी चीनी सेना ने जापानी सेना पर आक्रमण नहीं किया: 
और वे अचानक जापानी सेना-द्वारा आक्रान्त किये गये |? 

१८ सितम्बर को रात्रि के दस ओर साढ़े दस के बीच रेलवे लाइन पर 
या उसके निकट किसी विस्फोटक द्रव्य का धड़ाका हुआ्रा ; परन्तु रेलवे 
लाइन को जो क्षति पहुँची, उससे चॉगचुन से आनेवाली गाड़ी के 
ठीक समय पर आने में कोई वाधा न पहुँची। केवल यह कार्य जापानी 
सेना के आक्रमण के झोचित्य को सिद्ध नहीं करता। 

इस रात्रि को जापानी सेना ने जो आक्रमण किये वे आत्मरक्षा के 
वैध साधन नहीं माने जा सकते। इसके उपरान्त रिपो् में युद्ध 
का पूरा वृत्तान्त दिया गया है | कमीशन को पूर्ण वृत्तान्त जानने में 
असुविधाओं का सामना करना पडा । चीन के श्रधिकारियों ने श्रपनी 
सेना क आक्रमणों का ठीक-ठीक वृत्तान्त बतलाने की चेष्टा नहीं 
की | जापान सदैव अपने आक्रमणों को छिपाने के लिए प्रयक्ष 
करता रहा । 

कमीशन का यह विश्वास है कि यह बात सन्देह-जनक है कि निकट- 
भविष्य में मंचूरिया की दशा सें कोई प'रवतंन होगा | इस रिपोर्ट की 
समाप्ति के समय भी घमासान युद्ध हो रहा था । 

४--शं घाई--इस अध्याय में २० फरवरी १६३२ से जापानी सेना 
की वापसी तक जो सैनिक आक्रमण हुए, उनका विवरण दिया गया है। 
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६--मन्चूखो ()887८॥॥९7४०)--इस अध्याय में मंचूजो का 
जृत्तान्त है। यह तीन भागों में विभक्त है। 

(१) नवीन राज्य का निर्माणए--- 

प्रारम्भ में जापान के आक्रमण से मुकडेन की जो अशान्ति-पूर्ण 
दशा हुई, उसका विवरण है ; फिर मुकडेन और मंचूरिया में ऋ्मशः 
शान्ति और व्यवस्था की पुनः स्थापना का वृत्तान्त दिया गया है। 
नवीन राज्य की स्थापना हेनरी पुयी की कुछ समय के लिए प्रधान 
पद पर नियुक्ति, £ मार्च को चाँगचून में राज्यारोहर-उत्तब 
मंचूखों की नियम-व्यवस्था आदि का विवरण है । निम्न-लिखित 
वृत्तान्त के साथ अ्रध्याय समाप्त हो जाता है-- 

“१८ सितम्बर १६३११ से सैनिक और सिविल प्रबन्ध में, जापानी 
सैनिक अधिकारियों के कायं, विशेषरूपेण राजनीतिक विचारों से प्रेरित 
होकर किये गये थे । चीन के अधिकारियों के नियंत्रण से, शनेः- शनेः जापानी 
सेना ने मंचूरिया को निकालकर उस पर अपना भ्रधिकार कर लिया। 
एडाश4", 009॥0000ए7, €& प्रद्नाओं। नगरों पर भी अ्रपना 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ज्यों ज्यों मंचूरिया के नगर जापानी सेना 
के अधिकार में आते गये, त्यों-त्यों वर्षों राज्य-शासन की पुनस्थपिना 
के लिए प्रयत्न किया गया | 
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(२) मनन्‍्चूखोीं का वर्तमान शासन 

अध्याय के द्वितीय भाग में मंचूखो के शासन पर प्रबन्ध तथा 
विधान की दृष्टि से विचार किया गया है। कमीशन का कथन है कि 
स-चूखो-शासन के कार्य-क्रम में कुछएक सुधार भी सम्मलित हैं जिनके 
कार्यानिवत करने से केवल मन्चूरिया में ही नहीं प्रत्युत्‌ समस्त चीन में 
उपयोगी सिद्ध होंगे । इनमें से बहुत से सुधार चीन-शासन के प्रोग्राम 
में भी सम्मिलित हैं। कमीशन की यह सम्मति है कि यह सरकार 
यथार्थ में इन समस्त सुधारों को व्यवह्वार में न ला सकेगी। 

पा ९४6 हग्र8 0 6 8303009 ०0०४७0७]68 ॥0 06 जख़्नष्ठ 0 
१९४१8800॥ 07 ६06 87070प70060 ४9प628087'7 €& 0पर"७शाएए १९- 
[0008 3 ॥90707९) 97'0878076 07 ॥९६०७7॥8, 0ए6९४0४ ७०॥- 
दा।073 € 6807076 970897760ए ७०प्रह 706 96 768॥260 77 
0 ९७०॥070078 07 77860॥पाए बात (ताशंपा8006 ज्ताएं) 
९8063 ॥0 ]982,' 

शासन के सम्बन्ध मे यद्यपि शासन-विभागों के अध्यक्ष चीनी हैं ; 
परन्तु प्रमुख राजनीतिक प्रबन्ध जापानी आफीसियल्स के हाथों में है | 
निस्सन्देह वे टोकियो ( जापानी ) सरकार की आशानुसार शासन नहीं 
करते | इस प्रकार मंचूखो जापान की सैनिक-शक्ति और साम्राज्यवाद का 
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नवीन आविष्कार है | जापान मंचूखो का पूर्ण स्वामी है | नाममात्र के 
लिए उसका शासन सखतंत्र सम्राद्‌ द्वारा होता है । 


(३) मन्चूरिया के नागरिकों के नवीन शासन के प्रति मनाभाव 


कमीशन का कथन है कि जिन परिस्थितियों में उसने जा च-कार्य 
किया, उनमें हस विषय पर गवाहियाँ प्राप्त करने में विशेष रूप से 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | बहुत से चीनी कमीशन के 
सदस्यों से भेंट करने में भय श्रनुभव करते थे ; इसलिए भेंट बहुत ही 
गुप्त श्रो कठिनाइयों से हुईं | इन कठिनाइयों के होते हुए 'मभां व्या- 
पारियों, बकरों, शिक्षकों, डाक्टरों और पुलीत से प्राइवेट भेट की गईं | 
अनेकों अधिकारियों से सावंजनिक भेंट ( ?िप0|0 ॥0॥8/"ए0 ४8) 
हुई | कमीशन को इस विषय पर १६०० पत्र मिले, कमीशन का निश्चय 
हे | 'मचूखो_ का समर्थन अल्ममत के दल ही करते हैं। मचूवो- 
शासन का सामान्यतया चोनी समर्थन नहीं करते। स्थानीय चीनियों-द्वारा 
वह जापान का यत्र माना जाता है !? 

उऊ--जापानत के आर्थिक हित ओर चीनी-वहिष्कार-- 
इस अध्याय में यह विवेचन किया गया है कि चीन-जापान का सपर्ष 
केवल सैनिक्र ही नहीं है, प्रत्युत्‌ वह आ्थिक भी है। चीन ने जापान 
के विरुद्ध उमके माल, जहाज ओर बेक इत्यादि के वहिष्कार से बड़ी 
हानि पहुँचाने की युक्ति मोची है | कमीशन की सम्मति है फि वहिष्कार, 
जिसका प्रयोग चीन ने किया है, शतान्दियों की पुरानी प्रयाश्रों का फल 
है श्रोर इस प्रकार परम्परागत शिक्षण और मानत्तिक प्रवृत्ति ग्रहण कर 
लेने पर तथा उनकी वर्तमान राष्ट्रायता--हिं॥20॥680४--से 
सामंजस्य हो जाने से झ्राजकल की वहिष्कार-प्रदृति को प्रोत्ताइन मिला 
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है । इस आन्दोलन का चीन-जापान-संबन्ध पर भौतिक और मनो- 
वज्ञानिक दृष्टि से श्रधिक प्रभाव पड़ा है | 

कमीशन का निश्चय है कि चीनी-वरिष्कार-आन्दोलन लोकप्रिय 
और सुसंगठित है। उसका आविर्भाव उग्र राष्ट्रीय भावना से हुआ है 
श्रौर उसी से आन्दोलन को समर्थन मिला है। उसका संचालन संस्था 
की ओर से होता है ; उसके संचालन में सहायता प्राप्त करने के लिए, 
जनता पर अनुचित प्रभाव भी डाला जाता है। इस वहिष्कार-आन्दो- 
लन का संचालन करनेवाल" प्रमुख सस्था रिप्रणाणांंणात्रा है । 
वहिष्कारों के प्रयोग में ग़ैर-कानूनी अनेकों कार्य किये गये हैं। कमीशन 
की सम्मति में इस प्रकार के काय का दमन न करने के जिए चीन- 
सरकार दोधी है। 


चीन-सरकार का यह दावा है कि शक्तिशाली देश के द्वारा किये 
गये सैनिक श्राक्रमण के विरुद्ध वहिष्कार ही एक वैध अद्न है। यहाँ 
एक प्रश्न उपस्थित होता है। यह कोई भी विद्वान्‌ अस्वीकार नहीं कर 
सकता कि प्रत्येक चीनी व्यक्ति को यह अधिकार प्राम्र है कि वह जापानी 
माल को मोल न ले, अथवा चीन राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह 
सामूहिक रूप से संगठित होकर इस भावना के समर्थन के लिए आनन्‍्दो- 
लन खड़ा करे ; परन्तु शर्त यह है कि उसे या संस्था को देश के कानून 
((.8ए 0 66 ,870) का पालन करना होगा। क्या किसी देश 
के व्यापार के विरुद्ध वहिष्कार का संगठित प्रयोग सन्धि के अनुसार 
है ! यह विषय अन्तरों '+-विधान से सम्बन्ध रखता है। समस्त राष्ट्रों 
के हित के लिए यही श्रेष्ठ है कि इस पर बहुत शीघ्र विचार किया जाय 
और अन्‍्तर्यट्रीय समझौते से इस समस्या का हल कर लिया जाय | 

८-मनन्‍्चूरिया मे आर्थिक हित--हस अध्याय में, मंचूरिया में 
चीन ओर जापान के श्राथिक हितों का विवेचन है। कमीशन की यह 
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धारणा है कि वतमान राजनीतिक घटनाओं को अलग छोड़कर विचार 
किया जाय, तो चीन और जापान के आर्थिक हित परस्पर सहकारिता 
ओर सद्भावना को प्रशस्त करेंगे--सघ्ष के पथ को नहीं। यदि 
मंचूरिया का आथिक अभ्युदय बांछनीय है, तो चीन और जापान 
का सहयोग आवश्यक है। 
६--निर्ण॑य के सिद्धान्त--इस अध्याय में कमीशन भविष्य पर 
विचार करता है। इन परष्ठों के अध्ययन से यह तो स्पष्ट हो जायगा कि 
समस्या इतनी सीधी नहीं है, जितनी समझी जाती है। यह सत्य है कि 
युद्ध की घोषणाएँ किये बिना, चीन का प्रदेश सशद्र सेना के 
बल-प्रदर्शन-द्वारा हथिया लिया गया। जापानी सरकार का कथन 
है कि उसका यह कृत्य श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतिशाओं और उस आश्वासन के 
अनुकूल है, जो जिनेवा में जापान के प्रतिनिधि ने दिया था | जापानी 
सरकार अपने सैनिक आक्रमणों को आत्मरक्षा का नाम देती है। 
भन्‍्चूखो के स्वतन्त्र राज्य के ओचित्य को सिद्ध करने के लिए 
जापानी सरकार का यह कथन है, कि स्वतन्त्र राज्य की स्थापना 
मन्चूरिया की प्रजा का कार है | 
जो स्थिति सितम्बर सन्‌ १६३१ के पूर्व थी, उस स्थिति को पुन- 
जीवित करना चीन-जापान की समस्या का समाधान नहीं कहा जा 
सकता ; क्योंकि यह सघर्ष ही उस पूर्व स्थिति से उत्पन्न हुआ है और 
पूव स्थिति का पुनर्जीवन ख़तरे से मुक्त न होगा। 
मन्वूरिया के वततमान शासन का सुरक्षित रखना भी सन्तोष॑जनक 
नहीं है। कमीशन की सम्मति में, यह शासन, वर्तमान श्रन्तर्राष्रीय प्रति- 
ज्ञाओं के मौलिक सिद्धान्तों से सामंजस्य नहीं रखता और न इससे दोनों 
देशों के बीच अ्रच्छा सम्बन्ध और सदूभाव ही स्थापित हो सकता है। 
मन्चूरिया का वर्तमान शासन चीन के हितों के खिलाफ़ है। श्रव चीन 
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के लाखों किसान स्थायी रूप से मन्चूरिया में बस गये हैं। इस प्रकार 
उन कृषकों ने मन्‍्चूरिया को चीन का प्रमुख अंग बना लियां है। 
तीन पूर्वीय प्रान्त ((७॥0॥प्"9) जाति, संस्कृति ओर राष्ट्रीय भावना 
में अपने निकटवर्ती प्रदेश होपी श्रोर शांटड्ड की भाँति चीनी बन गये हैं।- 

इसके अतिरिक्त प्राचीन श्रनुभव यह बतज़ाता है कि जिन्होंने 
मंचूरिया पर नियन्त्रण किया है, उन्होंने शेष चीन के राजकार्यों पर भी 
विशेष प्रभाव डाला है | वे सैनिक नाकेबन्दी तथा राजनीतिक लाभों 
का उपयोग करते रहे हैं; इसलिए चीन को मचूरिया से अ्रलग करने 
का अ्रथ॑ यह होगा कि भविष्य में चीन जापान का और भी अ्रधिक 
वहिष्कार करेगा और विश्व-शान्ति-भट्ढ की सम्भावना बनी रहेगी। 

कमीशन जापान के आथिक विकास में मंचूरिया के विशाल 
महत्त्व को स्वीकार करता है। वह जापान की मंचूरिया में दृढ़ शासन 
स्थापित करने की माँग को स्वीकार करता है; क्योंकि जापान के 
आर्थिक अभ्युदय के लिए ऐसा होना आवश्यक है ; परन्तु शासन 
उसी समय दृढ़ और स्थायी हो सकता है, जब कि वह वहाँ के लोकमत 
पर आश्रित हो। चीन और जापान की समस्या का सर्वश्रेष्ठ समाधान 
यही है, कि जापान और चीन सहयोग-पूर्वक काम करें । 

चीन-जापान के अतिरिक्त, संसार के दूसरे राष्ट्रों को भी इस संघर्ष 
से अपने हितों की रक्षा करनी है। कोई ऐसा स्थायी समाधान 
होना चाहिए, जो ससार में शान्ति-स्थापना कर सके। चीन के 
प्रदेशों का विच्छेद ( (8798780707 ) बहुत शीघ्र अन्त- 
राष्ट्रीय प्रतिस्पर्दाओं को जन्म देगा । विश्व के किसी भाग में राष्ट्र 
संघ के विधान ओर पेरिस-सन्धि के सिद्धान्तों के प्रयोग में विश्वास न 
रहने पर हर जगह उन सिद्धान्तों का मूल्य और उपयोगिता कम हो 
जायगी। 
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कमीशन को मंचूरिया में रूस के हितों का विशेष ज्ञान नहीं है । 
रूत, चीनी पूर्वीय रेलवे का स्वामी है और मंचूरिया में उसके महत्त्व- 
पूर् हित हैं। इस मंचूरिया की समस्या के समाधान में रूस को भी 
समुचित स्थान मिलना चाहिए। 

१०--कमीशन के प्रस्ताव--करमीशन की सम्मति है कि यदि 
उसकी रिपोर्ट पर जिनेवा में विचार करने से पूर्वा ही मंचूखो-राज्य' 
स्वीकृत कर लिया गया, तो भी उसका कार्य व्यर्थ न जायगा | यह 
कौंसिल का कत्तंव्य है कि वह विश्व-शांति के दित के लिए कमीशन के 
प्रस्ताव को कार्य में लावे। उसे सदेव जापान ओर चीन में स्थायी 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रयत्ञ करना चाहिए | 

यदि जापान और चीन नवें अ्रध्याय के तिद्धान्तों के अनुसार 
विवाद का निर्णय करने की सहमति प्रकट करे, "ो शीघ्र ही एक 
4.१ए807"ए 007/076708 बुलाई जाय, जो मंचूरिया के शासन 
के लिए मसविदा तैयार करे | 

कान्फ़े स में एक-एक प्रतिनिधि चीन और जापान का लिया जाना 
चाहिए। दो प्रतिनिधि मंचूरिया की प्रजा से लिये जायें। यदि यह 
कान्‍्क्रोंस किसी निर्णय पर न पहुँचे, तो वह अ्रपना मामला कोंतिल के 
सिपुर्द कर दे | 

इन सब सममभौतों का परिणाम चार पत्रों में प्रकाशित किया जाव-- 

१--चीन के शासन (जिसमें 30 07807ए 007/070760 की शर्तों 
के अनुसार मंचूरिया का विशेष राज्य-शासन भी सम्मिलित है) की घोषणा! 

२--चीन-जापान-सन्धि जिसमें जापान के हितों का उल्लेख हो । 

३--चीन-जापान-सन्धि जो सहयोग, निर्णय और श्राक्रमण न 
करने का उल्लेख करे | 

४--चीन-जापान-व्यापारिक-संधि | 
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कमीशन रिपाट और राष्ट्र-संघ 

सन्‌ १६३३ के प्रारम्म में राष्ट्रसंघ की अ्रसेम्बली के विशेषाधिवेशन 
की एक विशेष समिति (306९8)! (00776) जापान और 
चीन में समझौता कराने के लिए प्रयत्ञ कर रही थी | यह प्रयत्न श्रस- 
फल रहा ; इसलिए, असेम्बली ने धारा १९ के श्रन्तगंत रिपोर्ट तैयार 
करने का निश्चय किया, जिसमें विवाद का घटनाश्रों-सहित विवरण 
श्रौर सिफारिश भी हो । 

ड्राफ्ट रिपो जब तक तैयार हो रही थी, पुनः सहयोग भ्रौर सम: 
मौते के लिए प्रयत्ञ किया गया ; परन्तु इस बार जापान की सरकार ने 
जॉच-कमीशन के प्रस्तावों को समकोते का आधार मानने से अस्वी- 
कृति दे दी । । 

२४ फरवरी १६३३ ई० को असेम्बली ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली। 
जापान ने उसके विरुद्ध सम्मति दी। प्रधान ने बतलाया कि १५ धारा 
के अनुसार रिपोर्ट सर्व-सम्मति से स्वीकृत कर ली गई । 

राष्ट्रसघ के सदस्यों ने यह घोषित किया कि वे मंचूरिया के मामले 
में कोई पृथक भाग न लेंगे । वे सब सदस्यों एवं उन राष्ट्रों के सहयोग 
से काय करेंगे, जो राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं | श्रतः असेम्बली ने एक 
30ए80/"'9 0077770606 ( परामशं-समिति ) नियुक्त की, जिसमें 
संयुक्त-राज्य श्रमेरिका ओर रूस के प्रतिनिधि भी निमंत्रित किये गये । 

अमेरिका ने रिपोर्ट से सहमति प्रकट की और असेम्बली की समिति 
में अपना प्रतिनिधि भी भेज दिया ; परन्तु सोवियठ रूस ने अपना प्रति- 
निधि नहीं भेजा ।' जापानी सरकार ने २७ मार्च १६३३ ई० को राष्ट्र-संघ 
से त्याग-पत्र देकर सम्बन्ध-विच्छेद की सूचना दी ; इसलिए जापान का 
असेम्बली ओर कोंपिल में कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ । ७ जून 
१६३३ ६० को परामशं-समिति ने राष्ट्रसंघ के सदस्यों तथा अन्य राष्ट्र 
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की सरकारों के पास एक भ्रमणु-पत्निका भेजी, जिसमें उन बातों का वर्णन 
था; जो ॥(६00 7८7० की अस्वीकृति के फल-स्वरूप निश्चय हुई 
थीं--यथा, मंचूरिया के वर्तमान शासन का अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन में भाग 
नलेना, उस सरकार-द्वारा संचालित मुद्रा और पोस्टल सर्विस की अ्रस्वी- 
कृति, और मंचूरिया में विदेशियों की नियुक्ति की अस्वीकृति। समस्त 
सरकारों ने इसको स्वीकार कर लिया है। # 
आलोचना--हमने विस्तृत रूप से इन प्रूष्टों में चीन-जापान-संघर्ष 
पर विचार किया है| इस अध्याय फे लिखने का मूल उद्देश्य यही है कि 
पाठक यह भली प्रकार जान ले कि राष्ट्रसघ विश्व-शान्ति की समस्या 
का समाधान किस प्रकार करता है ! चीन-जापान-युद्ध को रोकने में 
राष्ट्रगसंघ की असेम्बली ओर कोसिल ने क्या-क्या प्रयत्ञ किये तथा शान्ति 
के चाटर पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर करनेवालों के श्रग्नगण्य नेता 
संयुक्त-राष्ट्र भ्मेरिका ने कहाँ तक राष्ट्र-संघ को अपने उद्देश्य की पूर्ति 
में महयोग और सहायता दी, इन सभी समस्थाओ्रों पर इस अ्रध्याय में 
ययेष्ट प्रकाश डाला गया है । विज्ञ पाठक स्वयं उससे अपने निष्कर्ष 
निकाल सकते हैं । 
राष्ट्रसंध के एक उग्र समर्थक का कथन है-- 
8 ॥9)0/8५ 0? 6॥॥6 00प7॥07) 80 »6॥06 476 6॥89769, 
0 ०गाए" जञ07698, 78 09 ॥0 70878 60608] ॥0 एए #07प- 
860 ॥0 पराएा]720९88 0॥ 6 एक 07 गी&॥ 0०089॥ | 4808 
प्र 60 ॥8 7687 0०087097]6₹8 ]॥ 987 #06 प॥707॥79 60 788/#787/ 
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जाएं) ॥९(ए:९३४ ॥0 809 80 जए8/॥ 890906878 $0 06 0द्राक- 
गा! 3227'688007 07 78807 00 शा 38 ९29॥)४ (शी०६0)6 
98 87७)! 

सारांश यह है कि चीन-जापान-विवाद का निर्णय करने में कोंतिल 
की असफलता का एक-मात्र कारण केवल यह नहीं है कि कोंसिल ने- 
अपने उत्तरदायित्व का पालन करने में अनिच्छा दिखलाई ; प्रत्युत्‌ 
विधान में भी कुछ दोष है, जिसके कारण यह निश्चय करना कठिन" 
था कि वास्तव में जापान ने युद्ध आरम्भ किया | 

कोई भी निष्पक्ष विद्वान्‌ इस प्रकार की तक के ओ्रौचित्य को स्वीकार 
नहीं कर सकता । ऐसे अनेकों प्रमाण मौजूद हैं, जिनसे यह सरलता से' 
पिद्ध किया जा सकता है कि कोंसिल को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया' 
था कि जापान चीन पर सैनिक आक्रमण कर रहा है। क्या इसका नाम 
]8080+ ६0 श्ञ9" नहीं है ! जाँच-कमीशन ने अ्रपनी रिपोर्ट में भी 
यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि-- 


जशल उछ80086 विचत 8 ट्वाशपाक-फाश्फश्ाल्त फ़ांधा ६0 
गध6९66 (6 ए2८0बघ&0 ० [0035370॥७ ॥030॥063 96ए९७॥० 
[॥67736ए6९5 & (गर०85७ 
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राष्ट्रसंघ के स्थायी सदस्यों की कूट-नीति और अपने राष्ट्रीय हितों की 
रक्षा की नीति ही राष्ट्रग्संघ की रत कलंकपू्ण असफलता का मूल कारण 
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है। राष्ट्रसंध के विधान पर इस शक्तिहीनता और विफलता का दोष 
मढ़ना न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता । विधान के विधाता तो संसार 
के सबल राष्ट्र ( 67086 ?0फ़08 ) ही हैं। यदि इन राष्ट्रों में विश्- 
शान्ति के लिए. स्वेच्छा और कामना होती, तो श्रकेले जापान का यह 
साइस नहीं था कि वह समस्त राष्ट्रों के विरोध के सामने ठहर सकता | 

महान्‌ राज्य राष्ट्रसंघ के दिद्धान्तों के उम्र समर्थक हैं | कब ! जब 
कि कोई शक्तिहीन दुर्बल राष्ट्र ऐसा अपराधी हो | यदि टोकियो 
(जापान) से राष्ट्र-संघ के समस्त सदस्य राष्ट्र अपने-अपने राजदूतों श्रोर 
सचिवो को वापस बुला लेते, तो जापानी सरकार तुरन्त ही अपने सैनिक 
शासन का दमन कर देती । यदि जापानी सेनिकवादियों को यह मालूम 
हो जाता कि युद्ध के लिए, उनको विदेशों से श्रस्न-शत्र और पेट्रोल 
आदि न मिलेंगे, तो वे कदापि रणु-भूमि मे पदापर्ण न करते। अगर 
जापान का माल विदेशों में न लिया जाता, तो जापान का 'येन? सिक्का 
इतनी जल्दी गिर जाता और यहाँ तक गिर जाता कि आशिक कारणों 
से जापान को शीघ्र ही युद्द बन्द कर देना पड़ता । इसमें थोडा भी 
सन्देह नहीं कि यदि ग्रेटब्रिटेन ने इम साधनों में से किसी को प्रयोग में 
लाया होता, तो संतार उसका अनुसरण करता |” # 

यथार्थ में विचार किया जाय तो अमेरिका ने जापान-चीन-विवाद 
को शान्त करने में कुछ भी सहायता नहीं की ; प्रत्युत्‌ श्रप्रत्यक्ष रूप से 
महान्‌ राष्ट्रों की कूटनीति को उत्तेजना दी है | राजनीति पर श्रधिकारी 
विद्वान लेखक जी० डी० एच्‌० कोल लिखते ईं-- 
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इस अवतरण का सारांश यह है कि राष्ट्र-संघ ने जिस ढंग से 
मंचूरिया के बिवाद में हस्तक्षेप किया, उससे जापान को यूरोप के लोक- 
मत के विरुद्ध प्रकट विद्रोह करने का प्रोत्साहन मिला | यहाँ तक कि 
उसने संघ से अपना सबन्ध त्याग कर दिया। यह यथार्थ में अधिक 
सभव है कि यूरोप के राष्ट्रों ने तत्तरता और निश्चय-पूर्वक अपनी शक्ति 
विवाद को तय करने में लगाई होती, तो उसका जापान पर बड़ा 
प्रभाव पड़ता | 


सत्य तो यह है कि पाश्चात्य राष्ट्र सम्मिलित होकर चीन के पक्ष 
में जापानी-आक्रमण के विरुद्ध कोई काय करना नहीं चाहते थे | यद्रपि 
जापान के झृत्य ने उन सिद्धान्तों का संहार कर दिया, जो संघ के विधान 
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में प्रतिपादित हैं। आवबे से अविक यूरोप के राजनीतिजञों ने जापान से 
सहानुभूति प्रकट की | दूसरी ओर जो राजनीतित्व राष्ट्र-संत्र के विचारों 

के समर्थक थे, वे जापान के विरुद्ध कोई कार्य करके अ्रपने राष्ट्र को 
संकट में डालना नहीं चाहते ये ; क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं था 
कि उनके अन्य साथी इस कार्य में उनका साथ देंगे | 

चीन जापान-युद्व के सम्बन्ध में राष्ट्रसव ने जिस नीति का अव- 
लम्बन कर शान्ति-रक्षा का प्रवत्त किया, उससे उसके गौरव का स्व- 
नाश हो गया । राष्ट्रों का अ्रत्र संघ पर विश्वास नहीं रहा है; क्योंकि 
राष्ट्रसंबर एक विश्व-संस्था होते हुए भी यूरोप की कूटनीतिपूर्य 
राजनीति का शिकार है । वह प्रत्येक कार्य संसार के हित की दृष्टि से 
नहीं करता ; प्रत्युत्‌ सबसे पूर्व उसे यूरोप के द्वित का ध्यान रहता है । 
जी० डी० एच० कोन्न की समति में 'राष्ट्र-संत्र यथार्थ में अधिकतर 
पश्चिमी यूरोप के बड़े राष्ट्रों की एक संस्था है, जिसमें दक्षिणी, पूर्वी 
ओर केन्द्रीय यूरोप के छोटे राष्ट्र भी एक ऐसे आबार पर प्रविष्ठ 
कर लिये गये हूँ, जिसमें समानता श्रोर विषमता का विचित्र मिलन 
हुआ है |? 

राप्ट्र-संब में बढ़े राष्ट्रों का आतंक उसके जीवन के लिए घातक 
और उन्कपं के लिए वाघक सिद्ध हो रहा है | भारत के विख्यात 
बम्बई के देनिक ऑंगरेजी-पत्र 70 8708 0 470& के विद्वान्‌ 
सम्पादक ने राष्ट्रगसत्र की महान्‌ शक्तियों (9764६ ?0फण7-) पर 
एक विचारपूर्ण सम्पादकीय अग्रलेख लिखा है । आप लिखते हँ-- 
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राष्ट्रसंघ श्रव बहुत ही शीम्रता से यूरोप की गुप्त-तमर का रूप 
धारण करता जा रहा है। वह संसार के मामलों से कुछ अलग-सा 
होता जाता है। संयुक्त-राज्य, रूस, जापान की नीतियो का भावी 
इतिहास पर राष्ट्र-संघ के बहुतेरे सदस्यों के प्रभाव से श्रेष्ठ नहीं तो 
समान प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब शीघ्र ही यूरोप के राष्ट्रों को अपनी 
संकुचित राष्ट्रीयता को त्यागकर सच्चे अ्रर्थों में विश्व-शान्ति-स्थापन के 
लिए प्रयत्न करना चाहिए | 
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विकास--शताब्दियों से संसार के राष्ट्र एक विश्व-न्यायालय की 
स्थापना का स्वप्त देखते श्राये हैं। राष्ट्रों के परस्पर विवादों का निर्णय 
करने के लिए विश्व-न्यायालय उतना ही आवश्यक और उपयोगी है, 
जितना किसी राष्ट्र के नागरिकों के विवादों को तय करने के लिए 


राष्ट्रीय न्यायालय | 
सर्वप्रथम सन्‌ १८६६ मे हेग-परिषद्‌ में स्वराष्ट्र-लचिव देग के इस 


श्ग्घ 


राष्टर-संघ्र 


सबन्ध में अपनी योजना रखी। योजना बड़ी उत्तम थी ; परन्तु वह 
साधारण विधान के रूप में बदल दी गई, जिसके अनुसार १३० 
न्यायाधीशों के मंडल से, राष्ट्रों की इच्छानुसार, पंचायत (&.0077&- 
#0०॥ 7४0एा७] ) की नियुक्ति हो सकती थी | 

सन्‌ १६०७ में स्वराष्ट्र-सचिव रूट ने द्वितीय हेग-परिषद्‌ के अ्रमे- 
रिकन प्रतिनिधि-मंडल को यह आदेश दिया कि इस योजना में परि- 
वर्तन किया जाय। पंचायत को स्थायी बना दिया जाय , जिसमे न्यायः 
ओर कानून के आचार्यों को स्थान मिलना चाहिए । वे और कोई व्यव- 
साय में अपने समय को न लगावे ; पर यह प्रयत्ञ विफल रह्दा। इस 
योजना में वाधक चुनाव की पहेली थी। ६० राष्ट्रों में से १२ न्याया- 
धीश किस प्रणाली से चुने जायें, यह एक विकट समस्या थी। शक्ति- 
शाली बड़े राज्य स्थायी प्रतिनिधित्व चाहते थे, जिसको छोटे राज्य पसन्द 
नहीं करते थे । 

जंब राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, तब विश्व-न्यायालय की स्थापना 
के लिए भी प्रयत्ञ किया गया । राष्ट्रसंध के विधान-घारा १४ में स्थायी 
न्यायालय का इस प्रकार उल्लेख है-- 

“अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय की स्थापना के निमित्त राष्ट्र-संघ की 
कोसिल योजनाएँ तैयार करेगी ओर उन्हे राष्टू-संध के सदस्यों को स्वीकृति 
के लिए सोप देगी । अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का जिन्हे विग्रही न्यायालय को 
सौप देंगे, निंय करने का अधिकार न्यायालय को होगा । न्यायालय 
कौसिल या श्रसेम्बली-द्वारा सॉपे हुए किसी विवाद या प्रश्न पर परासशं-- 
युक्त सम्मति देगा । 

कौंसिल ने अपने द्वितीय अधिवेशन में, जो फरवरी १६२० में 
लन्दन में हुआ था, एक कानून-विशेषज्ञों की समिति उपयुक्त धारा पर 
विचारार्थ नियुक्त की । 
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विशेषज्ञों की परामश-समिति 
सम्रिति का अधिवेशन १६ जून १६२० ई० को हेग नगर में हुआ्रा । 
वहाँ राष्ट्र-सघ की कौसिल की ओर से !४. [,७०॥ 8077४०7४७४ ने 
समिति का स्वायत किया। समिति के महत्त्वपूणं कार्य पर भी प्रकाश 
डाला गया । वेरन डासकेम्प समिति के अध्यक्ष चुने गये | ६ सप्ताह तक 
निरन्तर कार्य करने के पश्चात्‌ २४ जुलाई को समिति ने सर्व-सम्मति 
से मसविदे को स्वीकार क्रिया । मसविदे में न्यायालय - संगठन, कार्य 
और न्याय-प्रणाली का प्रतिपादन किया गया | यह मसविदा और रिपोर्ट 
अगस्त १६२० में कोत्रिल को सोप दिये गये | कोंसिल ने श्रपने श्रक्‍्टू- 
बर १६ ९० के ब्रुसेल्स-अधिवेशन में मसविदे में संशोधन किये| इस 
प्रकार यह संशोधित मसबिदा ओर रिपोर्ट अ्रसेम्बली की तृतीय समिति' 
को सोप दिये गये | इस समिति ने एक उप-समिति नियुक्त की, जो 
पूरी तरह मसविदे, रिपोट और संशोधन आदि की जॉच की | ८ दिसम्बर 
१६२० को उप-समिति ने अपना संशोधित मसविदा समिति को सोप 
दिया । समिति ने इसे स्वीकार कर लिया | पुनः अ्रपेम्बली की स्वीकृति 
के लिए पेश हुआ | असेम्बली ने भी इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर 
लिया । इस प्रकार न्यायालय का विधान (88867/6 0 ९०प्रा() तैयार 
हो गया । विधान की धारा १४ के अनेकार्थ किये जाने के कारण श्रसे- 
अली ने यह घोषणा कर दी कि फेवल सम्मति (7066) से ही न्याया- 
लय की स्थापना न हो सकेगी । प्रत्येक राज्य (3868) को श्रपनी निनी 
स्वीकृति देनी चाहिए । जब राष्ट्र-सत्र के सदस्य-राष्ट्र बहुमत से स्वीक्षत 
कर लेंगे, तब न्यायालय की स्थापना की जायगी। जो राष्ट्र न्यायालय 
के विधान को स्वीकार करते हैं, उन्हे प्रतिज्ञा-पत्र (?7'0000& ) पर 
इस्ताक्षर कर यह स्वीकार करना पड़ता है कि वे न्यायालय की श्रधीनता 
स्वीकार करते ईं | 
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राष्ट्रों में इस विषय में घोर मतमेद था कि न्यायालय की व्यवस्था 
अनिवायंतः राष्ट्रसंघ के सदस्यों को मान्य होगी ; इसलिए उन राष्ट्रों को 
जो स्थायी न्यायालय की अधीनता को अनिवाय रूप से स्वीकार करते 
थे, एक ओर प्रोटोकल पर हस्ताक्षर करने पड़े । यह प्रोटोकल 
0908078&) 0]9प86 के नाम से प्रसिद्ध है। 

मई १६३० ई० में ४२ राज्यों ने प्रोगटोकल को स्वीकार किया 
ओर २६ राज्यों ने अनिवाय रूप से उसकी अ्रधीनता स्वीकार करने- 
वाले (0790078! 0]&786) को स्वीकार किया । 

१४ सितम्बर १६३१ ई० को ध्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन 
कौंपिल और अ्रसेम्बली के सदस्यों ने किया। ६ न्यायाधीश और ४ 
उप-न्यायाधीश चुने गये । 

न्यायालय का भवन--परामर्श समिति ने स्वंसम्मति से_हेग 
नगर को श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय का केन्द्र स्वीकृत किया । कारनेगी 
ट्रस्ट की ओर से हेग में शान्ति-मन्दिर ( 2080० ?8]806 ) का 
निर्माण हुआ, जो बाद में न्यायालय को दान में दे दिया गया । इसी 
विश्व-विख्यात शान्ति-सन्दिर में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय है | ३० जनवरी 
१६२२ ई० को न्यायालय का प्रथम अधिवेशन इसी मन्दिर में सम्पन्न 
हुआ । इसी अधिवेशन में न्यायालय के नियमादि भी बनाये गये । 

स्यायाधीशों का निवांचन--न्यायाधीश प्रति नो वर्ष बाद 
चुने जाते हैं और नवीन निर्वाचन में भी वे पुनः चुने जा सकते हैं। 
निर्वाचन-प्रणाली राजनीतिक वातावरण से मुक्त है। प्रत्येक देश के 
कानूनाचार्यों को न्यायालय का न्यायाधीश बनने की सुविधा प्रास्त है। 
राष्ट्रों के सवश्रेष्ठ प्रतिभाशाली कानूनाचार्यों की .एक सूची तैयार कर 
कौसिल और अ्रसेम्बली के सामने पेश की जाती है। और दोनों-- 
संस्थाएँ मिलकर उस सूची मे से न्यायाधीशों का चुनाव करती हैं । 
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निर्वाचन मे बहुमत का नियम प्रयोग में लाया जाता है। न्याया- 
लय अपना श्रध्यज्ञ और उपाध्यक्ष तीन वर्ष के लिए चुनता है । रजिस्ट्रार 
श्र डिप्यी रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी न्यायालय-द्वारा ही होती है । 
अध्यक्ष ओर रजिस्ट्रार हेग में ही निवास करते हैं | 

श्रमिकों के प्रश्नों पर विचार करते समय न्यायाधीशों की सहायता 
के लिए चार असेपर चुने जाते हैं, जिन्हे सम्मति देने का अ्रधिकार 
नहीं होता | गमनागमन के सम्बन्ध में जो विवाद न्यायालय के सामने 
निणंय के लिए पेश किये जाते हैं, उनके विषय में भी यह नियम 
लागू होता है। 

स्थाधित्व--इस न्यायालय की सबसे महत्तपूर्ण विशेषता यह है 
कि यह न्याय के लिए स्ंदा तत्पर रहता है। हेग का प्राचीन पंचा- 
यती-न्यायालय किसी विवाद के उपत्थित होने पर ही नियुक्त किया 
जाता था| विवाद का निर्णय हो जाने पर न्यायालय की सत्ता मिट 
जाती है ; इसीलिए इस न्यायालय के लिए. स्थायी विशेषण का प्रयोग 
किया गया है। इस न्यायालय के न्यायाधीश जगत्‌ विख्यात, अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय-कानूनाचार्य ही नियुक्त किये जाते हैं | इस न्यायालय का वाषिक 
श्रधिवेशन प्रतिवर्ष १४ जून को होता है | 

न्यायाधीशों की संख्या एवं संगठन में कभी परिवर्तन नहीं 
होता । न्यायालय की कार्य-प्रणाली मे भी परिवर्तन नहीं किया 
जा सकता | न्यायालय के निर्णय केवल विवाद से सम्बन्ध रखनेवाले 
पक्षों पर दी लागू होते हैं। न्यायालय अपने पूर्व निणयों का खरडन 
भी नहीं करता | न्यायालय में कोई एक पक्ष भी अपना निर्णय कराने 
की प्रार्थना कर सकता है, श्र्थात्‌ न्यायालय विवादों का निणय था 
तो एक पक्ष की प्रार्थना पर करता है, अथवा दोनों पत्तों की उम्मति से | 

राष््रसंध में न्यायालय का स्थान-यहाँ हम संक्षेप में 
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न्यायालय का राष्ट्रसंघ में स्थान क्या है--इस पर विचार कर लेना 
चाहते हैं। न्‍्यायालय-विधान (00प्रा4?8 989) राष्ट्र-संघ द्वारा 
स्वीकृत हुआ्रा था ; परन्तु है वह एक स्वतन्त्र सममौता ; इसलिए राष्ट्र- 
संघ ओर न्यायालय का सम्पक मुख्यतः प्रबन्ध-सम्बन्धी ही है; परन्तु 
यह स्मरण रखना चाहिए, कि इस स्थायी न्यायालय की उत्पत्ति और 
विकास का पूरा श्रेय राष्ट्रसंघ को ही प्रात्त है। जैता कि ऊपर बतलाया 
गया है, न्यायालय के काय दो प्रकार के हैं--उपस्थित विवाद का 
निर्णय करना श्ोर राष्ट्र-संघ-द्वारा सौपे हुए विषय पर परामश देना | इन 
दोनों कार्यों का सम्पादन कर न्यायालय के अन्तर्राष्ट्रय विधान को 
क़ानून के रूप में बदलने का प्रशंसनीय काम किया है। न्यायालय के 
निर्णय अन्तिम होते हैं। इनको अपील नहीं होती । 
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झन्तरांष्ट्रीय श्रमिक-संघ 


अन्तरांद्रीय श्रमिक-संघ का विकास--अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक- 
संघ की भावना का प्रादुर्भाव वर्सेलीज की सन्धि से नहीं होता और न 
यूरोपीय महासमर के उपरान्त विश्व-आर्थिक संकट ने ही इसे जन्म 
दिया है। इस शताब्दी के प्रारम्भ में पेरिस में [॥077860॥8/ 
43.8802ं&70॥ 407 श्०७:०१8 ॥,028! 7070060॥07 नामक 
संस्था का जन्म हुआ | 

परन्तु यूरोपीय महायुद्ध ने इस संगठन को अर्त-व्यस्त कर दिया | 
एक श्रोर महासमर के संकटों से पीड़ित संसार स्थायी शांति का आवा- 
हन कर रहा (था। राजनीतिकन्त्तेत्र में शांति किस प्रकार स्थापित हो 
सकती हे--यह महासमर के बाद संसार के राजनीतिशों के सामने सबसे 
बड़ी पदेली थी | श्रनेकों परिषदों, सम्मेलनों और समितियों में विचार- 
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विनिमय के बाद इस समस्या का समाधान राष्ट्रसंघ ([,08200 0 
]९७॥४0॥8 ) के रूप में किया गया । 

विचारकों को यह समाधान सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हुआ है ; पर इससे 
सामाजिक-क्षेत्र के अन्याय कैसे दूर हो सकते थे ! विश्व में अशान्ति 
और युद्ध का मूल कारण राष्ट्रों की उपनिवेश-विजय की लालसा और 
लिप्सा है, जिसे आज साम्राज्यवाद के नाम से पुकारते हैं। श्रोर संक्षेप में 
साम्राज्यवाद की उपपत्ति पूंजीवाद से हुईं है ; इसलिए सामाजिक न्याय 
की समस्या को हल करना भी आवश्यक था। सन्‌ १६१६ ई० में 
रूस में बोलसिविज़््म का आन्दोलन बड़ी उग्ता से चल रहा था| राज- 
नीतिजशञों को यह भय था कि कहीं संसार के मजदूर रूस का अनुसरण 
न करने लग जायें। यदि इस बार मज़दूर बिगड़ गये, तो पूँजीवाद 
का भवन गिर जायगा ओर साम्राज्यवाद का संहार होने में कोई कसर 
न रहेगी। वर्सेलीज की सन्धि के निर्माता जिस समय अश्रमिक-संघ कौ 
योजना का विचार कर रहे थे, उस समय उनके सामने यह मय इसी 
रूप में उनके मस्तिष्क में विद्यमान था। # 

संघ की स्थापना का उद्दे श्य शायद यह है कि मजदूर मास्को 
की ओर आकर्षित न हों। उन्हे कुछ थोड़े से सुधार दे दिये जायें, 
जिससे वे संतुष्ट रहे और सामाजिक क्रान्ति का सुयोग उन्हें न मिलते | 

सन्‌ १६१६ ई० में बने नगर में [70"4078) 77806 


+ गण 8 0076७ ०९ 096 ०0'श्शाद9/707 78 >2शपा98 60 86- 
९प'8 8पथी 8 गरप॥7067 07 ॥९१07008 86 ६॥6 तै&20",07 800६8) 
ए6ए0]प0007 ज्ञात) 06 &ए०१060.,  * 

[00080078] ॥800॥7 078 ४ए|:४४०॥ 87 एफश्शालंह ध 
एग8070, 
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घछ्ंणा 007/97909  अ्नन्तरराष्ट्रीय वाणिज्य-संघ-परिषद्‌ हुईं, 
जिसमें यह निश्चय किया गया कि घनिकों ओर श्रमिकों में सहयोग की 
स्थापना के लिए प्रयत्न किया जाय | 

सन्‌ १६१६ ई० की २९५ जनवरी को जो शान्ति-परिषद्‌ पेरिस में 
हुई, उसमें श्रमिकों की स्थिति-सुधार के साधन खोजने के लिए एक 
जाँच-कमीशन नियुक्त किया गया | उस कमीशन को यह आदेश किया 
गया कि वह विविध राष्ट्रों के श्रमिकों की दशा का निरीक्षण एवं जाँच करे 
और उनकी दशा में सुधार करने के लिए ऐसे साधन बतलावे, जो सब 
देशों में प्रयोग में लाये जा सके | ओर वह एक ऐसी स्थायी संस्था 
की स्थापना के लिए, पिफारिश करे, जो इसी प्रकार की जाँच निरन्तर 
करती रहे । यह समस्त कार्य राष्ट्रसंधर के सहयोग से उसकी अध्यक्षता 
में होना चाहिए. | इस कमीशन में निम्न-लिखित देशों के पत्द्रह प्रतिनिधि 
थे । सयुक्तराज्य, ब्रिटिश-साम्राज्य, फ्रान्स, इटली, जापान, बेलजियम, 
क्यूबा, पोलेए्ड ओर जेकोस्लाविया । 

श्रमिक-संघ के उद्देशय--वर्सलीज के सन्धि-पत्र (4.7'9#&ए 0£ 
प०/४७7।]08) के भाग १३ में श्रमिक-संघ का विधान है। इसकी 
भूमिका बड़ी महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि उससे संघ के उद्दे श्यों पर ययथेष् 
प्रभाव पड़ता है | 

क्योंकि राष्ट्र-संघ का उद्दे श्य है--विश्व में शान्ति को स्थापना 
ओर शान्ति उसी समय स्थापित हो सकती है, जब वह सामाजिक 
न्याय पर शआ्रश्रित हो ; क्योंकि श्रमिकों की वर्तमान स्थिति ऐसी अन्याय- 
मूलक, क४-पूर्ण और विकट है कि बहुतेरे श्रमिकों के लिए म्रहताजी हो 
रही है ; जिससे संसार में अशान्ति इतनी बढ़ गई है कि विश्व की 
शान्ति और सामंजस्य संकट में हैं | इस परिस्थिति में शीत्र सुधार होना 
आवश्यक है | यथा श्रमिकों के दैनिक कार्य के घंटे कितने हों, कितने 
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घंटों का दिन माना जाय, कितने दिनों का एक सप्ताह माना 
जाय, श्रमिकों की भर्तीं का नियन्त्रण, बेकारी को रोकना, उचित 
वेतन नियत करना, जब श्रमिक काय करते समय आहत हों, रोगी हों, 
व्यथित हों, तो उस समय उनको रक्ना करना, बालकों, युवकों और ब्लियों 
का संरक्षण करना । वृद्धावरथा और अंगहीन होने पर उनक्री जीविका 
का प्रबन्ध, विदेशों में काम पर गये हुए श्रमिकों के हितों का संरक्षण, 
परस्पर सहयोग से संगठित कार्य करने को सुविधा, व्यावसायिक 
तथा विशिष्ट कौशल की शिक्षा की व्यवस्था तथा अ्रन्य सुविधाएँ ु 
देना आवश्यक है; क्योंकि यदि कोई राष्ट्र श्रमिकों के मानवोचित” 
सुधारों को अपनाने में अधफल रहे, तो यह उन राष्ट्रों के पथ में 
बड़ा वाधक होगा। जो अपने-अ्रपने देशों में श्रमिकों की स्थिति 
में सुधार करना चाहते हैं। 

इसलिए महान्‌ शक्तिशाली राज्य न्याय, मानवता, तथा विश्व में 
स्थायी शान्ति-स्थापन की भावना से प्रेरित होकर निम्नं-लिखित 
€ अन्तर्राष्ट्रीय भमिक-संघ ) की योजना को स्वीकार करते हैं । 

इस भूमिका से यह स्पष्ट व्यक्त होता है कि श्रमिक-सघ का उद्दे श्य 
विश्व में सामाजिक न्याय की स्थापना करना है| सामाजिक न्याय के 
बिना विश्व-शान्ति की आशा स्वप्न ; है इसलिए भूमिका में यह 
उल्लेख किया गया है--विश्व-शान्ति केवल उसी समय स्थापित हो 
सकती है, जब वह सामाजिक न्याय पर आश्रित हो ।! 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-संघ की कार्य-पद्धति पर विचार करने से 
पूर्व यह आवश्यक है कि हम उसके छिद्धान्तों को मल्ी प्रकार समझ 
लें ; क्‍योंकि किसी संस्था की काय-प्रणाली को समझने के लिए उसके 
सिद्धान्तों का पूर्व शान अ्निवाय है | यहाँ हम वर्सेलीज की सन्धि से 
उन सिद्धान्तों को उद्धुत करते हैं, जो श्रतीव महत्त्वपूर्ण हैं । 
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श्रम्िक-संघ के सिद्धान्त 

१--सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि मजदूरी को 
बाजार में क्रय-विक्रय की वस्तु न माना जाय | 

३--अ्रमिकों और एूँजीपतियों को वेध उद्दे यों के लिए. संगठित 
संस्थाओं-द्वारा काये करने का अधिकार है | 

३--अमिकों के पारिभ्रमिक की दर इतनी पर्याध् निश्चित की जाय, 
जो उनके देश-काल के अनुकूल और उचित हों। 

४--जिन देशों में श्रमिको के लिए. ८ घण्टे का दिन और 
४८ घण्टों का सप्ताह नहीं माना जाता, उन देशो में ऐसा माने जाने 
का प्रयज्ञ किया जाय | 

५-प्रतिसप्ताह में श्रमिकों को एक दिन का अवकाश दिया 
जाय और जिम देश में संभव हो, वहाँ वह दिन रविवार नियत कर 
दिया जाय | 

६--बालकों से परिश्रम के कार्य लेना स्वथा बन्द्र कर दिया 
जाय, जिससे उनकी शिक्षा-प्रात्ति और शारीरिक विकास में बाधा 
न पड़े। 

७--पुरुषों ओर ल्लियों को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक 
दिया जाय । 

८--जिन देशों में कानून-द्वारा श्रमिकों के कार्य का जो ढंग 
निश्रय किया गया हो, वह आधिक दृष्टि से न्याय-संगत होना 
चाहिए | 

६--प्रत्येक राष्ट्र अपने यहाँ ऐसा प्रबंध, कर दे कि उपर्युक्त 
सिद्धान्तों का ठीक प्रकार से प्रयोग किया जाता है या नहीं--उसको 
जाँच हुआ करे और उसमें स्लियाँ मी भाग लिया करें | 

राष्ट्रों का यह मत नहीं है कि उपयुक्त सिद्धान्त भर प्रणाली 
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पूर्ण ओर अन्तिम है; परन्तु उनकी सम्मति में वे राष्ट्रसंघ की नीति 
का संचालन करने के लिए स्ंधा अनुकूल हैं। यदि वे उन ओऔद्यो- 
गिक देशों-द्वारा स्वीकार कर लिये गये, जो राष्ट्र-संघ के सदस्य हैं 
ओर उनको क्रियात्मक रूप में लाने के लिए उचित संरक्षण स्थिर 
किये गये, तो विश्व के श्रमिकों के लिए. स्थायी रूप से उपकारी 
सिद्ध होंगे | 


अच्तर्राप्ट्रीय भ्रमिक-संघ की रचना 


सामान्यतया राष्ट्र-संघ के समस्त सदस्य-राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय भ्रमिक- 
संघ के सद्गस्य होते हैं। राष्ट्रससंध की सदस्यता स्वीकार करने पर 
राष्ट्र अमिक-संघ का स्वतः सदस्य बन जाता है; परन्तु ऐसा कोई नियम 
नहीं है, जिसके कारण राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त दूसरे राष्ट्रों 
को उसमें प्रतिनिधित्व न दिया जा सके। यद्यपि प्रारम्भ में जमनी 
राष्ट्रसंतर का सदस्य नहीं था ; परन्तु वह शुरू से हो श्रमिक-संघ का 
सदस्य रहा है। जब ब्राजील ने राष्ट्र-संध से अपना सम्बन्ध-विच्छेद 
कर दिया, तब भी वह अ्रमिक-संघ का सदस्य बना रहा। श्रमिक संघ 
ओर राष्ट्रसंघ में अनेकों समताएँ हैं; किन्तु उनकी विषमताएँ भी 
नगण्य नहीं हैं । राष्ट्र-संघ विशुद्ध रूप में राष्ट्रीय सरकारों की संस्था है ; 
परन्तु श्रमिक-संध में केवल राष्ट्रों के शासन के प्रतिनिधि ह्वी सम्मिलित 
नहीं हैं ; प्रत्युत्‌ प्रत्येक देश के श्रमिकों और घनिको की संस्थाओ' के 
प्रतिनिधि भी सम्मिलित होते हैं । इनमें से दो सरकार के अपने प्रतिनिधि 
होते है ओर दो श्रमिकों और धनिको की संस्थाओ्रों की श्रनुमति से 
सरकार-द्वारा नियुक्त होते हैं | इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र के ४ प्रतिनिधि 
रहते हैं । 

राष्ट्रसंध में जो असेम्बली का स्थान है, वही स्थान अन्तर्राष्ट्रीय 
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श्रमिक-संघ में अन्तराष्ट्रीय श्रमिक-परिषद्‌ (00॥/970॥00) का है। 
परिषद्‌ का अधिवेशन प्रतिवष जिनेवा में होता है| 

तर्राष्ट्रीय अ्मिक-संघ में ५६ राष्ट्‌ सम्मिलित हैं । वे अपने चार- 
चार प्रतिनिधि भेजते हैं । 


अन्तर्राष्ट्रीय भ्मिक-परिषदू ((. ॥,, 00॥/070॥00) 


परिषद्‌ का प्रमुख कार्य है, श्रमिकों के लिए नियम बनाना | परिषद्‌ 
के सामने जो विचारणीय विषय अथवा काय-क्रम उपस्थित होते हैं, 
उन पर विचार-विनिमय के पश्चात्‌ परिषद्‌ प्रतिशा ( 00070॥007॥ ) 
के द्वारा उनका निर्णय करती है | श्रमिक-परिषद्‌ में सामान्यतया किसी 
निर्ंय की स्वीकृति के लिए.बहुमत का नियम ही व्यवहार में लाया 
जाता है ; परन्तु ज , प्रतिज्ञा या तिफारिश का विषय उपत्यित किया 
जाता है, तब उसकी स्त्रीकृति के लिए दो-तिहाई सम्मति आवश्यक 
होती है । 

परिषद्‌ में राष्ट्रलघ की मॉति केवल दो भाषाएँ---अंग्रेजी और फ्रेंच 
ही प्रयोग में आतो हैं । 


अच्तर्राद्रीय प्रतिज्ञा ([्रांह40078] 0 077०॥॥00) 


ऐसा कहा जाता है कि अन्दर्राष्ट्रीय-परिषद्‌ एक व्यवस्थापिका है, 
जो श्रमिकों के लिए कानून ( ,4ज़8 ) बनाती है; परन्तु यथार्थ में 
श्रमिक-परिषद्‌ को व्यवस्थापिका ( 3,0278]80786 ) के अ्रधिकार 
प्राप्त नहीं हैं; क्‍योंकि जिस प्रकार राष्ट्र रजनीतिक विषयों में अपनी 
राष्ट्रीय प्रभुता और उसके अधिकारों की रक्षा का प्रयत्न करते हैं और 
इस प्रयत्न में उन्मत्त होकर राष्ट्रसंध के आदेशों की उपेक्षा करते हैं 
उसी प्रकार वे राष्ट्र श्रमिकों के विषय में भी अपने अ्रधिकारों को किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय-संस्था को सॉंपने के लिए तैयार नहीं हैं । 
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अन्तर्राष्ट्रीय अमिक-परिषद्‌ केवल प्रस्ताव स्वीकार कर सकती है, 
बह कानून नहीं बना सकती | वह सिफारिश पास कर सकती है आर 
विविध देशों से उनके पालन के लिए अनुरोध कर सकती है| वह 
कन्वेशन का डाफ्ट तैयार कर सकती है, जिसे सदस्यों की सरकारे अ्रपने 
राष्ट्रीय व्यवस्थापिका-द्वारा नियत अवधि के भीतर कानून के रुप में 
पास कराने का भार लेती हैं। 

परन्तु यदि किसी सरकार की व्यवस्थापिका 000ए7७7॥(007 
को स्वीकृत नहीं करती, वह उसे अस्वीकार कर सकती है। उस पर 
ऐसा कोई बन्धन नहीं है कि वह बाध्य होकर उसे स्वीकार कर ले | 

यदि किसी सरकार के प्रतिनिधि ने श्रमिक-परिषद्‌ में किसी प्रतिज्ञा 
के पक्त में सम्मति दी है, तो भी उस सरकार की व्यवस्थापक-सभा चाहे 
तो अस्वीकार कर सकती है | इसमें उसे पूरी स्वतंत्रता है | 


अन्तरांष्रीय-श्रमिक-कायोलय (], [+, 0 ) 


हम अ्रमिक-कार्यालय की तुलना राष्ट्र-संघ के स्थायी कार्यालय से 
कर सकते हैं। श्रमिक-कार्यालय जिनेवा में स्थायी रूप से स्थित है | 
यह कार्यालय एक ऐसे डायरेक्टर के नियंत्रण में कार्य-संचालन करता 
है, जो श्रमिक-संघ का प्रधान-मत्री मी होता है | इस सघ के सर्वप्रथम 
डायरेक्टर फ्रांत के भूतपूर्व सचिव अलवर्ट ठामस थे । खेद है कि आपका 
देहान्त हो गया । जो विषय परिषद्‌ मे स्वीकार किये जाते हैं, उनको 
कार्य-रूप में परिणत करना इस कार्यालय का मुख्य ध्येय है। 

कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति डायरेक्टर-द्वारा होती है। 
कार्यालय ऐसे विषयों की जाँच और खोज करता है, जिन्हे काय-समिति 
( 00ए०७/४॥४ 8009 ) विचारार्थ परिषद्‌ के कार्यक्रम की चूची 
में रख देती दै। कार्यालय उन विषयों के विशेषज्ञों की रिपोर्ट तैयार 
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कर तदनुसार सिफारिशों श्रौर प्रतिशाओं के मसबिदे तैयार करता है। 

श्रमिक-कार्यालय का यह भी कर्तव्य है कि वह संसार के समस्त 
देशों के श्रमिकों की परित्थिति की जॉच करे ओर उनको लेखबद्ध कर 
प्रकाशित करे । 

कार्यालय के निम्न-लिखित मुख्य कार्य हैं--- 

१--विविध सरकारों से पत्र-ब्यवह्र कर उन्हे परिपद्‌ में सम्मिलित 
होने के लिए प्रेरणा करना। सिफारिशों ओर प्रतिज्ञाओ्ों के मसविदे 
तैयार करना और बिना विलम्ब किये उनको विविध-सरकारों-द्वारा 
स्वीकृत करा लेना । 

२--अ्रमिक्रों श्रोर धनिको की अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय घामाजिक 
समस्याओं का निरीक्षण करना। 

कार्य-समिति ( 90ए७४।।8 9009 ) 

श्रमिक-संघ्र की कार्य-समिति ( 00707 9007 ) एक 
सबसे प्रमुख संस्था है। इसकी ठलना राष्ट्रसंघ की कोपिल से की जा 
सकती है। जिस प्रकार राष्ट्रगयंध की कौंसिल में, उसके मौलिक सिद्धान्तों 
के विपरीत, बड़े-बड़े राष्ट्रों को स्थायी सत्रायता प्रदान की गईं है, 
उसी प्रकार श्रमिक-संत्र की 00ए०"४78 3009 मे कुछ देशों 
को स्थायी सदस्य बनाया गया है | स्थायी सहायता प्रदान करते समय 
उन देशों के औद्योगिक मह्ख पर विचार किया गया है ; परन्तु कॉिल 
में स्थायी-सद्दायता प्रदान करते समय केवल राजनीतिक-महत्त को 
आश्रय दिया गया है। 

00ए०"॥7९ 00 में २४ सदस्य हें# १२ सदस्य | श्रमिक- 


८म अध्याय के समाप्त कर देने के वाद हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि भन्‍्त 
रांट्र य-अमिक-्सघ को कार्ब-समिति के सदस्य २४ से वंदाऊर ३२ कर दिये गा हद 
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संघ के श्रमिकों और धनिकों के वर्गो-दारा समान संख्या में चुने जाते 
हैं | शेष १२ सदस्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। इन पिछले १२ 
सदस्यों में से ८ स्थान श्रग्मगए्य औद्योगिक देशों के लिए सुरक्षित हैं। 
निम्न-लिखित ८ सदस्य स्थायी सदस्य हैं-- 

१--बेलज़ियम २--फ्रान्स ३--जर्मनी ४-प्रेंट-ब्रिठेन ५-इटली 
६--जापान ७--कनाडा ८--भारतवष्ष | 

कार्य-समिति अपने का्मकाल ( तीन वर्ष के लिए ) एक प्रधान 
. नियुक्त करती है। गवर्निंग बॉडी का अधिवेशन प्रतिमास होता है। 
यही संस्था श्रमिक-कार्यालय के डायरेक्टर की नियुक्ति करती है। डाय- 
रेक्टर अपनी रिपोर्ट कार्य-समिति के पास भेजता है । कार्य-समिति कार्या- 
लय के वजट को स्वीकार करती है। श्रमिक-संघ के कार्यों में सहायक 
कमीशनों की नियुक्ति भी कार्य-समिति-द्वारा होती है | 

इनके अतिरिक्त श्रमिक-कार्यालय में अनेको विभाग हैं। कतिपय 
स्थायी व अस्थायी कमीशन व समितियाँ भी हैं, जिनके विवरण की 
यहाँ आवश्यकता नहीं है। 

हमने यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय भरमिक-संघ की रूप-रेखा इस उद्देश्य से दी है 
कि हमारे पाठक राष्ट्रसंघ की विश्व-शांति के लिए, प्रयक्षशील संस्था का 
परिचय प्राप्त कर लें | 
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पहला अध्याय 


राष्ट्रीयणा ओर अन्‍्तर्राष्ट्रीयता 


१--राष्ट्र ओर राष्ट्रीयता क्‍या है ! 

इस भाग में हम अन्‍्तर्राष्ट्रीय-शान्ति पर विचार करना चाहते हैं। 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति क्या है ? क्‍या विश्व-शान्ति केवल-मात्र आदशश हे 
अथवा यथाथे तथ्य है ! विश्व-शान्ति की प्राप्ति में कौन-कौन-सी वाधाएँ 
हैं! वाधाओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है ! विश्व-शान्ति 
के साधन क्या हैं ! कया राष्ट्रससंघ अपने वतमान स्वरूप में, विश्व में 
शान्ति स्थापित करने योग्य है ! उसकी विफलता के मोलिक कारण 
क्या हैं! इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने का हम 
प्रयक्ञ करेंगे | 

विश्व-शान्ति, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की समस्या पर विचार करने से 
पूबे हमें राष्ट्र ओर राष्ट्रीयता के स्वरूप पर विचार कर लेना उचित 
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होगा | क्योंकि श्रन्तर्राष्ट्रीया की भावना में राष्ट्रीयता का सब्रिविश 
है | वर्तमान युग में राष्ट्र और राष्ट्रीयता, राजनीति के क्षेत्र में सबसे 
अधिक शक्तिप्रद तत्त हैं | 

जब हम राष्ट्र ( १६४07 ) शब्द का सम्बोधन करते हैं, तो हमारे 
अन्दर अनेकों भावों का एक साथ उदय होता है। राजनीति-विशारदों 
नेराष्ट्रका तात्विक विवेचन किया है। संक्षेप में राष्ट्र न जाति (१809) 
ही हे ओर न राज्य ( 89 ) ही। राष्ट्र, राज्य, और जाति 
इन तीनों में विशाल अन्तर है | हम इस स्थान पर इस अन्तर पर 
प्रकाश डालना उचित नहीं सममते | केवल राष्ट्र के स्वरूप को सममाना 
दी हमारा अ्रमिप्राय है । 

राष्ट्र उस जन-समूह का नाम है, जो अपने-आपको स्वाभाविक रूप 
से एक सूत्र में बेंधा हुआ अनुभूत करता है। जिन #ंखलाश्ों में वह 
बंधा होता' है, वे इतनी मजबूत होती हैं कि जिनके प्रभाव से वे 
परस्पर आनन्दपूर्वक अपना जीवन भोग सकते हैं| जब इन शड्लाश्ों 
को तोड़ दिया जाता है, तो वह समस्त जन-समूह घोर असन्तोष का 
अनुभव करता है। 

इस जन-समूह को एक सूत्र में बॉधनेवाले बन्धन कौनसे हैं। राष्ट्र 
का सबसे प्रमुख ओर आवश्यक तत्त्व है--जातीय एकता ( ॥६808| 
777 )। यत्रपि जातीय विशुद्धता ओर एकता को राष्ट्र का श्राव- 
श्यक अंग माना गया है ; परन्तु विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि 
विश्व में जातीय-पवित्रता ( ?प्रए ०१ 8808 ) का दावा स्वथा 
निर्मूल है । आज संसार की कोई जाति अपनी पवित्रता को तिद्ध नहीं 
कर सकती ; क्योंकि रक्त की विशुद्धता का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं 
है। हाँ, हमारे पास ऐसे अनेकों प्रमाण हैं, जिनसे यह तिद्ध होता है 
कि जातियों का मिश्रण प्राचीन समय से होता आया है | 


श्श्द् 


विद्त-शान्ति 


इस सत्य को स्वीकार कर लेने पर भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए 
जातीय-एकता को किसी अंश में मानना पड़ेगा । यदि अन्तर्जातीय 
विवाह एवं अन्य साधनों-द्वारा विभिन्न जातियों ने अपने भेद-भाव को 
दूर कर सामंजस्य और एकता स्थापित कर ली, तो यह निश्चय है, कि 
उनमे राष्ट्रीय-जाणशति का उदय हो जायगा | 

राष्ट्र का दूसरा आवश्यक तत्त्व है एक सीम्रित . भू-खंड 
(॥0१४४६०7ए) | आज इस तत्त्व ने विकसित होकर कैसा भयंकर रूप 
धारण कर लिया है | यह किसी से छिपा नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र इतना 
स्वार्थी बन गया है, कि वह अपने देश के हित के लिए संसार के अन्य 
राष्ट्रों का रक्तः.शोषण कर अपनी राज्य-विस्तार की लिप्सा के वशीभूत 
हो वाण्डव-दृत्य कर रहा है | मातृ-भूमि के प्रेम में मदमत्त बनकर,- 
देश-भक्ति के नाम पर संसार की अ्शक्त जातियों को कुचला जा रहा 
है। यहूदी संसार के किसी भू-खण्ड विशेष के स्वामी नहीं हैं, - 
वे समस्त राष्ट्रों में बिखरे हुए हैं। उनमें राष्ट्र के सब तत्तों का 
समावेश है ; पर श्राज वे किसी भूमि के स्वामी न होने के कारण 
राजनीतिक भाषा में राष्ट्र नहीं ; इसीलिए वे सबसे अधिक समृद्धिशाली- 
पूँजीपति होते हुए भी वन्य जातियों की भाँति संसार में ग्ह-हीन- 
अ्रमणकारी हैं | 

भाषा की एकता राष्ट्र-निर्माण में एक प्रबल साधन है। यह तत्त्व 
महत्त्वपूर्ण होने पर भी राष्ट्रीयता के लिए अनिवाय नहीं है। भाषा ही 
एक अमोध साधन है, जिसके द्वारा विभिन्न जातियों में एकता का 
उदय हो सकता है। राष्ट्र को संगठित करने में भाषा का स्थान श्रधिक 
महत्त्पूण रहा है ; परन्तु इसका तात्पय यह नहीं है, भाषा की एकता 
ही राष्ट्र को जन्म देती है अथवा भाषा-विविधता राष्ट्रीयता में बाधक 
है । श्रमेरिका-निवासी अँगरेजी-भाषा का प्रयोग करते हैं ; पर श्रमेरिका 
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एक प्रथक राष्ट्र हे। स्व्रीटज़रलैएड एक राष्ट्र है तथापे वहाँ उसकी 
कोई एक भाषा नहीं है | 

राष्ट्रगविभाग में घामिक-एकता भी एक तत्त्व है; पर यह आवश्यक 
नहीं है । समान आथिक हित ओर विदेशी शासन का नियंत्रण भी 
राष्ट्रननिर्माण में सहायक हैं | जब कोई जन-समुदाय विदेशी-शासन के 
श्रमानवीय ओर क्र श्रत्याचारों से उत्तीड़ित हो जाता है श्रौर अत्या- 
चार के सहने की शक्ति का विनाश हो जाता है, तब उसमें प्रतिक्रिपा 
के फल-स्वरूप एक मत से विदेशी-शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना 
प्रबलता से प्रादुभू त हो जाती है | भारत में राष्ट्रीय-जागरण का जो 
दृश्य दिखलाई पड़ता है, उसका कारण भी भारत में ब्रिटिश शासन 
की दमन नीति है | 

इन सब तस्तों में प्रमुख तत्व है--एक परम्परागत इतिहास | यह 
तत्त्व केवल महत्त्वपूर्ण ही नहीं, अनिवाय भी है | इसके अभाव में राष्ट्र 
की कल्पना संभव नहीं । श्रतीत की विजय की स्मृतियाँ, सावंजनिक 
संकट की अनुभूतियाँ अ्रमर शहदीदों ओर देशभक्तों की वीर-गाथाएँ 
जिस साहित्य में संग्रहीत होती हैं, उसके द्वारा समाज में श्रात्म-गौरव 
और आत्म-सम्मान के भाव पैदा होते हैं। ये ही राष्ट्र की मूल्यवान्‌ 
सम्पत्ति हैं 
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राष्ट्रीया एक भावना है, जिसकी कुछ शब्दों में परिभाषा करना 
कठिन है । राष्ट्रीय की भावना में कितना विकास और परिवतन हुआ 
है, यह जानना सहज है । राज्य (8[460 ) ने जातीयता को प्रश्नय 
देकर राष्ट्रीयवा को कितना दूषित और उग्र बना दिया है! जमनी का 
वर्तमान नाजी-आन्दोलन उग्र और दूषित राष्ट्रीय का मूर्तिमान 
उदाहरण है। आज वही देश राष्ट्र कहलाने का अधिकारी माना जाता 
है, जो अपने उप्र राष्ट्रीया के मद में उन्मत्त होकर दूसरे देश को 
हथियाने के लिए संसार में अपना आतंक जमा सकता है। आज 
राष्ट्रीय की भावना जातीयता में बदल गई है । यह विश्व-शान्ति के 
लिए बड़ा ख़तरा है ; इसलिए हम विशद्‌ रूप में वर्तमान्‌ युग की 
राष्ट्रेयता पर भी विचार कर लेना चाहते हैं। 
(२ ) वर्तमान संकुचित राष्ट्रीयता, ,/ 
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आज अखिल विश्व में राष्ट्रीयवा का भैरव नाद गूँज रहा है। 
राष्ट्रीयता ने संसार में ऐसा विकट संकट उपस्थित कर दिया है कि 
मानव अपने बन्धु के रक्त की पिपासा के लिए व्यग्न हो उठा है। देश- 
भक्ति के नाम पर दूसरों की स्वाधीनता का अपहरण राष्ट्रीयता माना 
जाता है। यंदि आपको संकुचित उम्र देश-भक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन 
करने हों, तो श्राप हिटलर, मुसोलिनी और जापान की साम्राज्यवादी 
मनोबृत्तियों का अध्ययन करें। जर्मनी सदैव जातीयता का कट्टर 
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पुजारी रहा है | वह अ्रतीत समय से विश्व-साम्राज्य के खप्न देखता 
रहा है | जमन अपने को सर्वश्रेष्ठ जाति मानता है। वह श्रन्य राष्ट्रों 
को अपने सामने श्रेष्ठ ओर समृद्धिशाली देख नहीं सकता | यही कारण 
है कि वह अ्रन्तर्राष्ट्रीया से दूर रहा है। जमनी के प्रतिद्ध नेता 
गणन08७॥)76 ने अपने 'पॉलीटिक! नामक निव्रन्ध में जिन राज- 
नीतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, वे महा दूषित ओर पाशविक 
प्रवृत्ति के सूचक हैं। 

'ट्रीट्स्के के अनुसार राज्य का तत्त न्याय नहीं, शक्ति है। ओर 
उसकी शक्ति का विस्तार ही राज्य का सब श्रेष्ठ नैतिक कत्तंव्य है | 
विश्व में राज्य ही सबसे महान चीज है। यही उचितानुचित का जनके 
है । राज्य पर कोई नेतिक नियन्त्रण नहीं। इस भूमि पर कोई ऐसी 
शक्ति नहीं है, जो राज्य को बन्धन में डाल सके । अन्तर्राष्ट्रीय नेतिकता 
कोई चीज नहीं है ; क्योंकि शक्ति के त्रिना नेतिकता का कोई मूल्य 
नहीं | और राज्य के बाहर शक्ति कहाँ है ! राज्यों में परस्पर निब्रयारे 
का साधन युद्ध है। युद्ध मानवता के लिए देवी उपचार है, जिसके 
द्वारा सवल और योग्य राज्य दूसरे पर अपनी उच्चता ओर श्रे्ठता की 
छाप लगा सकता है। राज्य का यह परम कर्तंव्य है कि वह युद्ध के 
प्रत्येक अवसर का उपयोग करे। अपनी शक्ति का विस्तार करे ।!# 

टॉल्ट्टाय ने लिखा है--हमारी याद की बात है कि जम॑नी 
के शासकों ने अ्रपनी प्रजा को संकुचित देश-भक्ति के मद 
से इतना मत्त कर दिया कि वहाँ अनिवाय सैनिक भरती 
का कानून जनता की हषष-ध्वनि के साथ पास हो गया । पुत्रों, पिताओं, 
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पतियों, विद्वानों और धर्मात्माओं को नर-संहार करने की विधिवत शिक्षाँ 
दी जाने लगी । ये सब अपने अफसरों के आशाकारी सेवक बन गये ओर 
उन्हे सदैव तैयार रहना पड़ा कि आज्ञा मिलते ही चाहे जो भी हो, उसे' 
मार डालें । वकौल उद्धत विल्हेम द्वितीय के उन्हे पीड़ित और दलित 
देशों के अधिवासियों, अपने स्वत्वों के लिए लड़नेवाल्ते स्वदेशी श्रमिकों 
इतना ही नहीं ; बल्कि अपने माता-पिताओं को गोली से मार देने में 
किन्तु--यदि न करनी चाहिए ।? 

निस्‍्संदेह इस प्रकार की सैनिकवादी राष्ट्रीयवा से कुछ अंश में 
विजेता राष्ट्र अपने को 'उन्‍नत” ओर शक्तिशाली बना सकता है; पर 
इससे संसार में अराजकता को पूर्ण विकास का अवसर मिलता है। 
उन्‍नीसवीं शताब्दी में यूरोप में इस अराजकता पूर्ण स्वार्थान्धी राष्ट्री- 
यता की बड़ी शक्तिशाली लहर आई , जिसने एशिया और अ्रक्रीका के राष्ट्रों 
को जलमग्न कर दिया | यथार्थ में यह यूरोपीय राष्ट्रीयता इन प्रायद्वीपों 
के लिए प्रलयंकर सिद्ध हुईं। विश्व-विख्यात्‌ दाशनिक 30/7800 
[४४80] ने यूरोप की इस वर्वरता का कैसा उपयुक्त चित्र खींचा है-- 

पाश्चात्य देशो में सब स्कूलों में यही बतलाया जाता है कि उनका' 
मुख्य धर्म उस राष्ट्र के प्रति क्या है, जिसके वे नागरिक हैं ओर यह राष्ट्र- 
धर्म राष्ट्र के नियमों के पालन करने में है। छात्र कभी इस विषय में 
शंका न कर बेठे ; इसलिए उन्हे भूठा इतिहास, असत्य राजनीति और 
अमपूर्ण श्रथंशासत्र पढ़ाया जाता है। उन्हे दूसरे राष्ट्रों के दोष बतलाये 
जाते हैं; पर उनका अपना राष्ट्र जितना अन्याय --श्रत्याचार करे, उसकी 
उन्हे लेश-मात्र सूचना नहीं दी जाती । उन्हे बहकाया जाता है कि स्वदेश” 
जिन-जिन युद्धों में भाग लेता है, वे श्रात्म-रक्षा के लिए लड़े जाते हैं 
और अन्य-राष्ट्रों के विषय में कहा जाता है कि वे अकारण आक्रमण 
करते हैं। जब उनका देश दूसरे देशों को जीत कर अपने में मिलाता 
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है, तो उन्हें बतलाया जाता है कि वहाँ हम अपनी उच्च संस्कृति का 
प्रचार करना चाहते हैं ; श्रथवा ईसाई-मत का प्रचार करना हमारा 
धम है | हम वहाँ शराबखोरी बन्द करना चाहते हैं, इत्यादि | स्कूलों 
के बालकों को सिखलाया जाता है कि अ्रन्य देश धर्म और नीति का 
निरादर करते हैं। सत्य बात यह है कि एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे 
ठुबल राष्ट्र पर अपनी सेना के बल्न पर अधिक्र-से-अधिक श्रत्याचार 
करता है |? 

यदि ऐसी दुनींति के कारण ससार में विश्वव्यापी अराजकता का 
उदय हो, तो आश्चयं ही क्या है ! अन्तर्राष्ट्रीय-जगत्‌ में यह भ्राजकता 
किसी राष्ट्र की अराजकता से कम भयंकर और विनाशकारी नहीं है। जिस 
प्रकार किसी राष्ट्र में अ्राजकता, विप्लव, या हिंसात्मक क्रान्ति 
के कारण नागरिकों का जीवन संकट में पड़ जाता है, उसी प्रकार 
इस नीति के फल्न-स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय-क्षेत्र में ऐसी उथल-पुथल मच 
जाती है कि कोई भी राष्ट्र सुख-समृद्धि से नहीं रह सकता ; पर श्रत्यन्त 
आश्रय की बात है कि जब किसी राष्ट्र की कोई शान्ति-प्रिय लोक-हित- 
कारी विभूत्ति राष्ट्रीयता के पापों का भंडाफोड़ करती है, तो उसे राज- 
द्रोही कहकर कारागार में बन्दी बना दिया जाता है ! विगत यूरोपीय 
महायुद्ध को रोकने में जिन-जिन मानवोपकारी महापुरुषों ने श्रपनी 
शक्ति लगाई, उन्हें राष्ट्रीयता के दीवाने पुजारियों के सैनेकवाद का 
शिकार बनना पड़ा | 

वर्तमान समय में यूरोप में हिटलर ने जर्मनी पर जैसा आतंक 
डाल रखा है, वह तो भयावह होने के साथ ही यूरोप की सम्यता के 
लिए घातक है | एक विद्वान लेखक ने हाल में जम॑नी में यात्रा की । 
हिटलर राज्य में अपनी आँखों से जो दशा देखी, उसका योग्य लेखक 
ने अपने एक लेख में वर्णन किया है-- 
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“जब कभी मैं हिठलर-वादी जमनों से मिलता था ; मुमे वे छोटे 

दिल के, तक रहित, बुद्धि-विहीन, बात-बात में हिचकनेवाले प्रतीत 
होते थे। ये ऐसे लोग हैं, जो देश के किसी दूसरे दल से सहयोग 
नहीं चाहते । इनके अ्रन्दर बीसवीं शताब्दी के विशान व विद्या के 
युग में जमन व नाडिक लोगों का भूठा अ्रभिमान, यहूदियों व विदे 
शियों--खासकर 'रंगीन अनायों? के प्रति कट्टर नफ़रत है। ये इतिहास 
के अनुभवों से सबक सीखने को तैयार नहीं | इसके अतिरिक्त जर्मनों 
में यह बड़ा दुगुण है कि वे चुपचाप हमारे राजाओं की प्रजा की तरह 
सब श्रन्यायों व सकटों को थैय॑-पूर्वक बिना किसी विरोध के बर्दाश्त 
करते रहते हैं | नात्तियों (१०४५) में श्रथ-विद्दीन उत्साह, और पाश 
विक्रता का विचित्र सम्मिलन हुआ है।? 
20536 जमन जानते हैं कि आक्रमण एवं युद्ध का रक्त उनकी 
नंसो में प्रवाहित हो रहा है। निरंकुश ताकत के ऐसे पुजारी जम॑नी 
में सदा रहते आये हैं|... ...हिटलर ने केवल भोजन और रोजगार का 
ही वादा नहीं किया है; बल्कि बड़ी चालाकी के साथ उसने अपने 
आन्दोलन को सैनिकपन का स्वांग भी दे दिया है। जरमनी की हर 
गली में किसी भी पंसारी की दृकान पर आप नाजी मंडे खिलौनों की 
नाज़ी सेना, पिस्तोल हेए्डल पर स्वस्तिका ४; चिह्न के साथ ऐसे-ऐसे 
युद्ध-कारी पोस्ट-काड, जिनपर--“जमन राजतंत्र की ओर” (ईश्वर सबसे 
बलवान फोज के साथ है?, 'सजीव मोरचा? आदि शब्द लिखे रहते 
हैं। वर्दीधारी, भोह चढ़ाये हुए, हथियारों, कण्डों व ढालों से लैस 
सैनिक्रों की तस्वीरों के नीचे छुपे हुए पायेंगे ।? # 





+ 'महायुद्ध के बाद जर्मन जाति ओर उस पर हिटलर का प्रभाव' लेखक, 
औ बालक्ृष्ण गुप्त 'विश्वमित्र' मासिक ( कलकत्ता ) फरवरी १६३४ ई० | 
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इस वर्णन से आप यह सहज अनुमान कर सकते हैं कि जर्मनी का 
अधिनायक राष्ट्रपति हिटलर राष्ट्रीयवा के नाम पर जमन-राष्ट्र की देश- 
भक्ति को जाग्रत कर किस तत्परता, एकाग्रता और आतंक के साथ 
सैनिकवाद का प्रचार कर रहा है। जर्मनी के सैनिकवाद को उसकी 
जातीयता से बड़ा प्रोत्साहन मिल' रहा है | हिटलर-राज में इस समय 
जातीयता के आधार पर जमन जाति को उत्तेजित कर उसे विदेशियों 
के प्रति घुणा की शिक्षा दो जा रही है | जमनो में रगीन जातियों के 
प्रति विद्रोह की श्रग्नि मड़कती जा रही है | जमनी के न्‍्याय-सचिव हर- 
केले ने 'नाजी दरडः विधान! (९४४ए ?0॥8] 0000) तैयार कर 
प्रकाशित कराया है | समस्त दश३ - व्धान का ताल, सक्तेप में, यह 
है कि जमन जाति की उन्नति का मूलमत्र है अपने जातीय रक्त की 
विशुद्धता है | इसी दण्ड-विधान की भूमिका में लिखा है-- 

“इतिहास बतलाता है कि मिन्‍न-मिन्‍न जातियों का सम्मिश्रण देश 
को अवनति की ओर ले जाता है |... ...पशु-जगत्‌ में दृश्पित करने 
से यह साफ मालूम होता है कि वे अपनी जाति की रद्या के लिए दूसरी 
जातिवालों से वेवाहिक सम्बन्ध नहीं करते ।॥ 

वर्णंसंकर जमन जाति आज विश्व में अपनी रक्त-विशुद्धता की 
घोषणा कर आतंक डालना चाहती है। क्या वह यह भूल गई कि उसकी 
उसत्ति फ्रेन्च, पोल, बोहैमिया आदि जातियों के मिश्रण से हुई है ! 
इसी दण्ड-विधान में आगे लिखा है-- 

'जाति-द्रोह का घोर दश्ड उस व्यक्ति को दिया जायगा, जो विजा- 
तियों से यौन-समबन्ध (99574) 77070077'86) स्थापित करेगा । 
' यह दण्ड नर-नारी दांनों को समान भाव से मिलेगा ।! 

“दि कोई दम्पति-युगल ऐसे उपायों को काम में लावे, जो गर्भ- 
धारण को रोकते हैं, तो भी पूरा दश्ड मिल्लेगा | जब कोई पक्ष विजातीय 
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होने पर जमन होने का दावा करेगा, तब यह अपराध और भी अधिक 
बढ़ जायगा |? 


“जो जम॑न निलंज्ज होकर रंगीन जातियों ((१०0]07"९0 ७९७६) 
से मिलेगा, उनसे अपनी घनिष्टता दिखलायेगा ओर इस प्रकार जनता 
के सुकुमार भावों को चोट पहुँचायेगा वह अपनी जाति की प्रतिश् में 
कलंक लगायेगा | उसको सबसे कठिन दण्ड दिया जायगा ।?# 

जर्मनी का वर्तमान नाजी-शासन अपनी राष्ट्रीयता के गवे में एशिया 
के राष्ट्रों को जंगली और असभ्य समझता है। वह नहीं चाहता कि 
एशियायी राष्ट्र स्वतन्त्र बने | कुछ समय पहले नाज्ञी-दल के नेता 
डॉ० सजेनवर्ग ने लन्दन में 'ग्रेट-ब्रिटेन, भारतवर्ष भर यहूदी अर्थचक्र” 
नामक अपनी एक पुस्तक वितरण की। उसमें भारत के प्रति नाजी- 
नीति का स्पष्ट उल्लेख मिलता है| डॉ० रुजेनवर्ग भारतीयों के अधः- 
पतन पर लिखते हैं-- 


अग्रेजों के भारत से संबन्ध-विच्छेद करने पर हिन्दू-मुसलमानों में 
रगड़ा शुरू हो जायगा ; अगर मान भी लें क्कि ब्रिटेन के प्रति भारत 
की कुछ शिकायतें ठीक हैं, तो भी उसके बिना भारत में वर्वर युग से 
भी अधिक रक्त-पात होने लगेगा। भारत को किसी बड़े शासक की 
आवश्यकता है ; इसलिए हमें जमनों को भारत में ब्रिटिश-शासन का 
समर्थन जातीय दृष्टिकोण से भी करना चाहिए ओर जम॑न दृष्टिकोण 
से भी | प्राचीन भारत और आधुनिक दाशंनिकों का आदर करते हुए 
भी हमें स्पष्टतः अंग्रेजों का साथ देना चाहिए । भारत को ओपनिवे,शक 
स्वराज्य (00707707 578) देकर ब्रिटिश-प्रातृत्व-मंडल 


# नाज़ी दण्ड-विषान के उपयुक्त अ्रवतरण श्री० डी० जीं० अगिदोन्नो के एक 
लेख से लिये गये हैं । 
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(छ708॥ 0077707ण्र०8॥0॥ 0/ ९०(7078) में मिलाने की 
योजना का हमें विरोध करना चाहिए ; क्योंकि इससे--गोरी जातियों 
का उन्मूलन हो जायगा | ब्रिटेन को स्वय अपने हित के लिए श्र 
गोरी जातियो' की भलाई के लिए भी हरगिज न मुकना चाहिए |? 

हाल में हिटलर के नाजी-शासन ने जमनी के प्रवासी यहूदियों 
का जम॑नी से निष्कासन कर अपनी नीति को व्यावहारिक्र रूप दिया 
है। जममनी में यहूदियों पर कैसे-केसे रोमाचकारी और वर्बरता-पूर्ण 
अत्याचार किये गये, यह पाठकों ने समाचार पत्रों में पढा हो 
होगा | संतार के सबसे बड़े वैज्ञानिक आइन्स्टाइन की सम्पत्ति जब्त कर 
उन्हें जम॑नी से देश-निकाला दिया गया । क्यों ! वह यहूदी हैं। आज 
जमंनी गवोंन्मत्त होकर कैसा अ्रनाचार कर रहा है| जमनी को अपने 
लोह-हृदय पर यह अंकित कर लेना चाहिए. कि इस हिटलर-शाही का 
अन्तिम परिणाम जमनी के लिए आत्मघाती होगा | यह 
हिटलर-शाही जमनी की रही-सही सभ्यता का नाश कर देगी ओर 
संसार के इतिहास से जमनी का नाम मिट जायगा | जर्मनी के नाजी 
यहूदियों की गणना रंगीन जातियों में करते हैं ; अतः वे अपने देश में 
इन रंगीन यहूदियों को क्‍यों बसने दें ! लन्दन के 8]ए ॥0507988 
पत्र के बलिन-स्थिति सवाददाता ने जर्मनी में घूम - फिरकर यहूदियों 
की स्थिति के विषय में एक लेख प्रकाशित किया हैे। उस लेख का 
सारांश यह है-- 

“अब जर्मनी में पाँच लाख यहूदी हैं ; एक लाख यहूदी जम॑नी से 
निकाल दिये गये | ५०००० यहूदी फिलिस्तान में श्रौर ४०००० यूरोप 
के दूसरे देशों मे बस गये हैं | नाजी की दृष्टि में यहूदी रंगीन जातियों 
में से हैं| उन्हें यह आजा है कि वे किसी जमन व ईसाई से विवाह या 
यौन-सम्बन्ध नहीं कर सकते | यदि कोई जर्मन नरनारी यहूदी से 
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विवाह-सम्बन्ध कर लेते हैं, तो उसकी सम्पत्ति जब्त कर लो जाती है। 
वेवेरिया में यहूदियों को साव॑जनिक स्थानों में स्नान करने का निषेध 
है | यहूदियों की दुकानों से कोई जर्मन कपड़े नहीं खरीदता। उनके 
सिनेमा-णहों में जमनों को जाने से रोका जाता है। श्रनेकों यहूदियों की 
प्रतिदिन हत्या के समाचार सुने जाते हैं| कोई व्यक्ति मय के कारण 
हत्याओ के समाचार ठीक-ठीक नहीं बतलाते ।? 


जमनी के अ्धिनायक हिटलर ने अपनी /४४॥ 4०777 (४पए 
9800) 'मेरा संघर्ष” नामक पुस्तक में अपने हधिद्धान्तों का प्रति- 
पादन किया है | पाठकों की ज्ञान-वृद्धि के लिए तथा उसके जातीयवाद 
को ठीक प्रकार समझने के लिए, यहाँ कुछ अवतरण देते हैं-- 

'पहले हमें युद्ध करना चाहिए, पीछे कदाचित्‌ शान्ति देखी 
जायगी ।१--( जम॑नी संस्करण पृ० ३१६ ) 

“जर्मनी में शक्ति-संस्थापन के लिए हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है 
कि जिस प्रकार शख्नाज्ज तैयार किये जायें, प्रश्न यह है कि लोगों में 
शत््रात धारण करने की भावना कैसे उत्पन्न की जाय । जब भावना 
लोगों मे प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेगी, तब इच्छा-शक्ति ऐसे अनेक 
तरीके निकाल लेती है जिससे हरएक विचार से हरएक श्रत्र हाथ में 
आ जाता है ।--( पृष्ठ ३६४ ) 

ऐसे राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन को घिक्कार है, जो केवल 
विरोध पर निर्भर रहता है। और लड़ाई की तैयारी नहीं करता ।? 
-(४० ७१२ ) 

इन अवतरणो से पाठक यह सहज ही जान सकते हैं क्लि जम॑नी 
का नाज़ी-शासन अपनी उग्र राष्ट्रीया के मद में युद्ध की ओर जा 
रहा है। 

फासिस्ट इटली भी जमनी से कम उम्र राष्ट्रीयता का पुनारी नही 
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है। आज यूरोप में इटली का सबसे अधिक आतंक है। मुसोलिनी ने 
उसे एक उग्र सैनिकवादी राष्ट्र बना दिया है | हाल में फासिस्टों की एक 
नवीन प्रार्थना तैयार की गई है। उस प्रार्थना के श्रवलञोकन से आप 
उनके सैनिकवाद का पूरा परिचय था सकेंगे | 

है परमात्मन्‌ ! तू सब श्रप्मि शिखाश्रो' का उद्दीपक है। मेरे 
हृदय में भी इठली की भक्ति की अ्रभ्े-शिखा प्रदीत्त कर | मेरी 
पुस्तकों में सदबुद्धि " पूर्ण विचार और मेरे श्र में अपनी प्रेरणा 
जागत कर | 

सड़क पर, समुद्र तट में, वनस्थली के बीच और लीबिया की ओर 
जो कभी रोम के अधीन था, मेरी तीत्र दृष्टि रहे ।? 

इटली के डिक्टेटर फिश॥0 (0880077 ने अंगरेजी पत्र 
70।008। 0४7९7 में 'इटली के जीवन के लिए नवीन पत्र! 
शीर्षक एक लेख में अपने सिद्धान्त फासिस्टवाद की व्याख्या की हे। 
आप लिखते हैं-- 

'फर्चइथशा॥ 6 708 7 007धवश"8 शा 00807768 606 
+परॉप/8 800 06 66ए९)०७एथ४॥॥ ० वपशक्याएत पृष्या॑8 4087 
/707 00॥#6॥] ७०7870078/0॥8 0 (6 7स्‍07९77006 06॥0768 
70067 पा 686 908श४70779 707 [76 प्रगाए 00 96"9४एक)ो 
70800. ,, ««« 

एह४ंशा। ॥शु)709॥68 क्ाए प्रताए87/88] ९777806, क्ा6 ॥ 
0706७ 0 ॥96 ए00व77 77 6 0णायगप्रधात 0ए॥75९ 
060000.. ज०९४ - 708. 0070॥9078770. जाग ९१878॥6 
6968, ५५०० 


ए07 [80870 ६6 270छ96 07 08709776, ६096 78 60 8897 
६76 ९<9शाहश07 07 7860॥, 38 87 6880॥8] 7॥/68/4607 
० शाधि।र धावे 8 0900800 8 श87 0 १60840॥06: ?00- 
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906 जाओ ब78 एंशाह 00 एंशाए 88शा। धा90' 8 90"00 0 
660800॥08, 878 ४] ए8ए8 79श"88698- * 

इन तीन श्रवतरणो में मुसोलिनी का तिद्धान्त बहुत ही स्पष्ट रूप 
से निहित है। 

फासिस्टवाद--(१) स्थायी शान्ति में विश्वास नहीं करता | 

(२) विश्व-सामंजस्थ और विश्व-सहयोग को स्वीकार नहीं करता। 

(३) स्वराष्ट्र के श्रभ्युदय के लिए साम्राज्य के विस्तार में विश्वास 
करता है। 

प्रत्येक उन्नति-शील राष्ट्र को साम्राब्यवादी बनना पड़ता है; 
इसलिए फासिस्टवाद में अन्तर्राष्ट्रीयीा के लिए कोई स्थान नहीं 
है । जो स्थायी शान्ति में आस्था नहीं रखता, वह राष्ट्रसंघ के विश्व- 
शान्ति के सिद्धान्त का कैसे समर्थन कर सऊता है ! यही कारण है कि 
इटली न्याय को त्यागकर शक्ति की पूजा में तन्‍्मय हो रहा है। वह 
निबल राष्ट्रों को हथिया कर साम्राज्य-विस्तार की चिंता में है । - 

दक्षिणी-अमेरिका में जमनी की भाँति उग्र देश-भक्ति अपनी चरम- 
सीमा को पहुँच चुकी है। दक्षिण अमेरिकावासी अपनी राष्ट्रीयवा को 
मानवता से बहुत उच्च स्थान देते हैं; इसलिए. आज अमेरिका मे 
हबसियों पर बड़े पाशविक ओर रोमांचकारी अत्याचार किये जाते हैं 

संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका भी संकुचित राष्ट्रीय का शिकार है | उसका 
'ुनरो सिद्धान्त” (१॥०॥7०08 ॥00000॥0) उग्र और संकुचित राष्ट्री- 
यता का ज्वलन्त नमूना हे | एशियावासियों के सम्बन्ध में उसके प्रवास- 
सम्बन्धी-कानून ([77778278007 48ए78) काले क़ानून हैं। सब 
... # जए१6 धरा प्ध्य्ठप० (धबाशकत) बा 77,988, 


+ देखिये 'विश्वमित्र मासिक-पत्र (कलकत्ता) नवम्बर १६३४ लेख “अमेरिका के 
सभ्य हृबसेयों पर अ्रस+्य गोरों का उत्पीडन ।' 
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राष्ट्रों को स्वतंत्र और जनतंत्रवादी देखनेवाला अमेरिका आज एशिया- 
वातियों को अन्‍्तराष्ट्रीय-संधार में अ्छुतः मानता है। फिलीपाइन 
द्वीप-समूह को परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े रखना कहाँ का जनतंत्रवाद 
का आदश है ! यद्यपि अमेरिका सैद्धांतिक रूप से अपने को विश्व- 
संस्कृति का समर्थक सिद्ध करता रहा है--संसार में शान्ति-स्थापन को 
अपना मन्तव्य विघोषित करता रहा है ; पर यथार्थ में, क्रियात्मक 
रूप से वह मुस्ोलिनी, हिटलर के पद-चिह्ों का अनुगामी रहा है । 


(३) अन्‍्तरोप्ट्रीय अराजकता (0097%6078] 787७॥ए) 


यदि हम अपने राष्ट्रीय या सामाजिक-जीवन पर दृष्टिपात करें, तो 

हमें ज्ञात द्ोगा कि हमारी खतंत्रता और जीवन का सम्मान-पूर्वक भोग 

उन नियमों के पूर्णरीत्या पालन करने पर निर्भर है, जिन्हे समाज या 

शष्ट्र निश्चित करता है। एक सामान्य उदाहरण से हमारा श्राशय स्पष्ट 
हो जायगा। यदि हम अपनी सुरक्षा ओर स्व्राधीनता की रक्षा करना 

चाहते हैं, तो हमें राज-पथ के नियम (#76 0/ ६6 080) को 
अपने जीवन में चरितार्थ करना होगा ; श्रगर चौराहे पर पुलिसमैन 

श्रपने हाथ के संकेतों से गमनागमन की व्यवस्था ओर नियत्रण न करे, 

तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक यात्री का जीवन सकट में पड़ने की आशंका 

रहे | उस अ्राजकता--व्यवस्था व नियम के श्रभाव में हम व्यक्तिगत 

-स्वाधीनता का निर्विष्न भोग नहीं कर सकते। यात्रियों और थात्रा के 
साधनों में मुठ-मेड़ स्वाभाविक है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर 

पहुँचते हैं कि हमें आत्मरक्ा और ख्तंत्रता के लिए केवल व्यक्तिगत 

प्रयक्ष ही आ्रावश्यक नहीं है । हमें इसके अतिरिक्त नियम और व्यवस्था 
के बंधन में वेंघने की श्रावश्यकता है | व्यक्तिगत आत्म-रक्षा के लिए 

-व्यक्तिगत-प्रयल्त के साथ साम्राजिक-प्रवत्न की भी श्रावश्यकता है। 
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जब व्यक्ति समाज को--एक सबको, अ्रपनी रक्षा का भार सौप देता है, 
तब उसकी सुरक्षा और स्वतंत्रता व्यापक अ्रथ में बढ़ जाती है | समाज 
के नियमों का पालन कर प्रत्येक व्यक्ति आत्म-रक्षा के मार्ग को प्रशस्त 
बना सकता है। 

हम अपने राष्ट्रीय-जीवन में, आ्रात्म-रक्ता और सुरक्षा के लिए 
नियम और व्यवस्था का आश्रय लेते हैं ; परन्तु आश्चय तो यह है कि 
अन्तर्राष्रीय-जीवन में हम इस तिद्धान्त की सर्वथा उपेक्षा कर बैठते हैं। 
फन्नतः प्रत्येक राष्ट्र अपने अधिकारों की रक्षा के लिए युद्ध-ज्षेत्र की ओर 
पदापंण करता है। इसे वह श्रात्म-रक्षा के नाम से पुकारता है; पर 
वास्तत्र में, अधिकार स्वयं-सिद्ध नहीं होते । विविध राज्यों के पारस्परिक 
सबंध ऐसे विकट और पेचीदा होते हैं कि उनके अधिकारों का सहज निश्रय 
कठिन ही नहीं, श्रस भव होता है। आप चीन-जापान युद्ध को देखिए। जापान 
का यह दावा था कि वह चीन के विरुद्ध आत्मरक्ञा कर रहा है, आक्रमण 
नहीं ; पर अ्रन्त में जापान ने चीन के 'तीन पूर्वीय प्रान्तों! को हड़प लिया | 
यह मान लिया जाय कि प्रत्येक राज्य आत्मरत्षा के लिए अपने स्वत्वों की 
सुरक्षा के लिए युद्ध करता है; परन्तु मूल प्रश्न तो यह है कि विग्रहदी 
राष्ट्रों को विवाद के आत्म-निर्णय का क्या श्रधिकार “है ? प्रत्येक सभ्य 
राष्ट्र में यह नियम प्रचलित है कि कोई नागरिक कानून को श्रपने 
हाथ में न ले, देश के कानून के अनुसार अपने अधिकारों के निर्णय 
के लिए राष्ट्रीय न्यायालय ( !(प्रा7098) (०प्४४ ) की शरण 
ले | जब न्यायालय किसी के पक्ष में अपना निर्य दे देता है, तो 


भी उस पक्ष को यह श्रधिकार नहीं है कि वह उसे स्वयं पर-पक्ष पर 
आरोपित करे। 


परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय-जगत्‌ में इस निम्रमम की बिलकुल अवददेलना की 
जाती है। विग्रही राष्ट्र स्वतः अपने अधिकारों कै निणयिक वन बेठते 
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हैं। वे स्वतः उन्हे व्यावहारिक रूप देते हैं। इसी कारण श्रराजकता 
ओ्रोर युद्ध होते हैं | 

राष्ट्र के राजनीतिश और राजदूत ससार के सामने यह बतलाते 
हैं कि उनके राष्ट्रों के शात्ञागार विशुद्ध आत्मरक्ञा फे लिए हैं। वे 
कदापि श्रपनी सैन्य-शक्ति का प्रयोग आक्रमणकारी युद्ध के लिए नहीं 
करेंगे ; परन्तु विकट पहेली यह है, जब कोई भीराष्ट्र श्राक्रमण के लिए 
अपनी सेना ओर शज््रागार संग्रह नहीं करता, तब श्रात्म-रक्षा की 
आवश्यकता ही नहीं | 

यदि अन्‍्तराष्ट्रीय जगत्‌ में स्थायी शान्ति वांड्ुनीय है, वो समस्त 
राष्ट्र को अ्रन्तर्राष्टीय-विधान ([7स्‍074707%) ,8ण) की शरण 
लेनी पड़ेगी | 

आजकल अन्तर्राष्ट्रीय-्षेत्र में जो श्रशान्ति, अ्रव्यवस्था और युद्ध 
का आतंक दीख पड़ता है, उसके लिए राजनीतिजशञ श्रोर राजदूत ही 
उत्तरदायी हैं। यह कूटनीति-कुशल राजदूत ही युद्ध के जनक हैं। 
गुद्वन्दी (3907'986 &]]8700) बनाकर सामरिक वातावरण तैयार 
करना उनका व्यवसाय बन गया है। यदि आप विगत यूरोपीय महायुद्ध 
का ठिद्ावलोकन करें, तो आपको इस कथन की सत्यता विदित हो 
जायगी | 

[,0ज़68 96 त807 ने अपने ग्रन्थ# में यह स्पष्ट उल्लेख 
किया है कि मित्र-राष्ट्रों का गुडडबन्दी में सम्मिलित होना जर्मनी के लिए 
एक भयानक खतरा प्रतीत हुआ । जमनी का यह विश्वास था कि 


मित्र-राष्ट्रों का यह गुट्ट उस पर आक्रमण करने के जिए बना है। 
5८328 2000 422 08% कक चेक आस की अनिय फट प कक 
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दूसरी ओर मित्र-राष्ट्रों को जमेनी एक स्वबनाशकारी खतरा प्रतीत होने 
लगा ; इसलिए उन्होंने गुद्बन्दी बनाई | इस प्रकार इस भय ओर 
अविश्वास के वातावरण में मित्र-राष्ट्रों और जमनी आदि राष्ट्रों के 
सम्बन्ध अधिकाधिक वैमनस्यपूर्ण होते गये। बलिन, लन्दन और 
पेरिस में बेलजियम के राजदूतों के खरीतों से यह सिद्ध हो जाता है कि 
मित्र-राष्ट्र जमंनी के खिलाफ एक शक्तिशाली गुट्द बना रहे थे। .- 

यूरोप में विगत शताब्दी में जितने युद्ध लड़े गये, वे सब शक्ति- 
सन्तुलन के लिए हुए थे | विगत यूरोपीय महायुद्ध भी शक्ति-सन्तुलन 
का संग्राम था । यूरोप में प्रत्येक राष्ट्र इस बात के लिए प्रयत्ू-शील 
रहा है कि दूसरा अधिक शक्तिशाली न बनने पाये। इस शक्ति- 
सतुलन के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है--इसका बहुत युक्तिपूर्ण 
कारण 97 '०॥&7 4726) ने बतलाया है -- 

'0प्राए 77876508 876 70॥ 8"668॥79 079 #6 ७07४0॥0॥6 8४ 
&], ॥06ए 8॥6 0ए7९7"'8४०४8, ४४७ ७६४७ ए9प7"87९ ॥096 ॥/0'68083 
प्रालाबोी]6॥2०९60 88 ]072 88 90ए९७ 07 87ए 078 80806 0॥ (06 
8076676 78 ७00॥667' 99]870९60 0ए [86 70 ज़0' 07 8704067', 
छ06 शा०्पोते 8 ७006000९7608] 5886-8 क।७70९ ए7067 ७ 00]60॥, 
8 धर€"एध्याए गाव 8 रिक्वा8ढ७ ऐ।॥60-80 एवं 7856 0 0 
९800677श॥9)] ॥.ए8)"ए 88 60 06 80]8 600 पाश ॥५ एछ॥0]6 
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हमारे हित केवल यूरोप महाद्वाप में ही नहीं हैं ; किन्त समुद्र-पार 
उपनिवेशों में भी हैं | उन हितों को हम उसी समय तक सुरक्षित रख 
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राष्ट्रसंध ओर विश्व-शान्ति 


सकते हैं, जब तक यूरोप की किसी राष्ट्र की शक्ति हमारे राष्ट्र की 
शक्ति के समान हो ; परन्तु यदि कोई यूरोपीय-राष्ट्र-नेपोलियन के 
अधीन फ्रान्स, कैसर विल्हैम के श्रधीन जरमनी--यूरोपीय प्रतिस्पर्दा से 
-इतना युक्त हो जाय कि वह अपनी समस्त शक्ति को निविष्न हमारे 
प्रतिकूल व्यवहार में लाने लगे, तो हमारे समुद्र-पार उपनिवेशों की 
आुरक्षा खतरे में हो जाय |! 
आगे योग्य लेखक लिखता है-- 
यदि यह ( शक्ति-ताम्य का सिद्धान्त ) स्पष्ट रूप से स्वीकार कर 
लिया जाय, तो श्रन्तर्राष्ट्रीय-स्थिति की श्रकृति को मलीमाँति समझने 
का सुयोग मिलेगा ; परन्तु जब-जब आकाश-मण्डल में युद्ध की काली 
घटाएँ मेंडराती हैं, तब-तब इसे कदापि स्वीकार नहीं किया जाता । 
हम इसलिए रण-भूमि में नहीं जाते कि विश्वव्यापी साम्राज्य को रक्षा 
करने के लिए हमारा श्रातंक छा जाय ; प्रत्युत्‌ इसलिए लड़ते हैं कि 
कोई दुष्ट विदेशी राष्ट्र हम पर आक्रमण के लिए प्रपंच रच रहा है| 
( यूरोपीय महायुद्ध से पूर्व हमारे लोक-प्रिय समाचार-पत्रों में इस 
प्रकार की गायाएँ छुपती थीं कि जम॑नी किस प्रकार ग्रेट-त्रिटेन पर 
आक्रमण करने का प्रपंच रच रहा है। श्रनेकों पुस्तक ओर नाठक 
इस विषय पर लिखे गये | ) श्रथवा इसलिए कि उस विदेशी राष्ट्र की 
संस्कृति या उसके भाव-विचार 'विश्व-स्वाधीनता के लिए. खतरा है ।! 
अथवा उसने किसी छोटे राष्ट्र पर आक्रमण किया है। 'छोटे बेलजियम! 
ने विगत रण-नाटक में जो पाठ लिया, उसे हम बिलकुल भूल गये हैं ।? 
पाठक उपयुक्त विवेचन से यह भलीभाँति जान सकते हैं कि इस 
अराजकता में अ्रन्तर्राष्ट्रीवा की कितनी श्रावश्यकता है। यदि इसी 
प्रकार श्रराजकता का दुःशासन जारी रहा, तो भविष्य में सभ्यता और 
संस्कृति का विनाश श्रवश्यम्भावी है। 
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संक्षेप में हमारे कथन का सार यह है कि जब तक संसार के राष्ट्रों 
से संकुचित राष्ट्रीयता, व्यापार-तंत्र की भावना और उम्र सैनिकवाद 
का संहार नहीं किया जायगा, तब तक सच्ची अन्तर्राष्ट्रीयवाी का उदय 
संभव नहीं | 
४--अन्तर्राष्ट्रीयता 

विश्व में अन्तराष्ट्रीयवा की स्थापना के लिए उन्नीतवीं शताब्दी 
से निरन्तर प्रयत्ञ होता रहा है; परन्तु इसमें सफलता नहीं मिली। 
वर्सेलीज्ञ की सन्धि के बाद श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए. जिस प्रकार 
उत्साह और लगन के साथ काम किया गया, उसके पीछे एक बड़ी 
दुर्भावना छिपी हुई थी। वह थी--विजित ओर निबंल राष्ट्री को अधीनता 
में रखने की उग्र भावना । यही कारण है कि राष्ट्रसंघ अपने लक्ष्य में 
सफल न हो सका | 2806 0! ?&7४8४ भी एक जाली हुकड़े से 
अधिक उपयोगी सिद्ध न हो सका। संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका ने, जो 
अपने आदशंवाद के लिए यूरोपीय युद्ध-काल में प्रख्यात था, राष्ट्रसंघ 
को जन्म देकर उसे यूरोप के स्वार्थों और साम्राज्य-विस्तार की कामना 
से व्यग्न कूटनीतिजञों के हाथों में सॉप दिया और स्वयं श्रलग रहा। 
अपने ही जन्मदाता-द्वारा राष्ट्रसंध का यह करुणाजनक विनाश, वास्तव 
में, एक बड़ी आश्चयंजनक घटना है। 

जिनेवा ( स्विठज़रलेण्ड, यूरोप ) में संसार के राष्ट्रों के कूटनीतिश, 
राजदूत, तथा पर-राष्ट्रसचिबर ( #070ं87 356070&५68 ) सम्मि- 
लित होते हैं। विराट परिषदों और सम्मेलनों का श्रायोजन किया जाता 
है, लाखों पौड जिनेवा को भेंट किये जाते हैं ; परन्तु अनन्त में परिणाम 
कुछ नहीं होता । शान्ति की समस्या सुलमकाने के लिए जितनी अधिक 
अन्तर्राष्ट्रीय परिषद की जाती हैं, उतनी ही अधिक यह समस्या विकट 
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श्रीर पेचीदा वनती जाती है | सयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के (087"0020 
प्रा700ज्ा707॥ 707" 77097६87079] 28६06 संस्था के 
अध्यक्ष, शान्ति के लिए नोबुल-प्राइज-प्राप्ि-कर्ता डॉक्टर निकोलस मरे 
वट्लर के शब्दों में--- 
नह 2780 00 78708 ॥80 92600 तए॥ए्ञत-प७ हा शरद 
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“पेरिस की सन्धि तय हो चुकी है ओर ६० राष्ट्रों ने उस पर हस्ता* 
क्षर कर दिये हैं | यदि राष्ट्र उसका पालन करे, तो वह संसार का सर्व- 
श्रेष्ठ कानून है। नवीन क़ानून बनाने की बात व्यर्थ है, हमें उनकी 
आवश्यकता नहीं । नवीन समझौतो से कोई हित नहीं है ; क्‍योंकि वे 
आवश्यक नहीं हैं। नवीन परिषद्‌ ओर सम्मेलनों के आयोजन की भी 
आवश्यकता नहीं हे | उनसे कोई लाम नहीं | 

६० राष्टों ने सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं| अब उनका 
एकमात्र कत्तंव्य तो यही है कि वे अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करें । 

पेरे मित्रो ! युद्ध-अवरोध का सरल भाग है, सच्चाई |! 

सत्य तो यह है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय परिषद युद्ध के मौलिक और 
यथार्थ कारणों पर कोई विचार नहीं करतीं | यह परिषद पाखणडता-पूर्य 
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अभिनय हैं # जिममें कूटनीतिजञ एकत्र होकेर संसार के विश्व-शान्ति 
के सच्चे हितैषियो को यह दिखलाते हैं कि वे संसार में युद्ध-अवरोध कर 
स्थायी शान्ति के लिए मगीरथ-प्रयत्ञ कर रहे हैं; परन्तु इस अमिनय 
के पीछे सैनिकवाद अ्रपने नितान्त नग्न रूप में रणभेरी का नाद कर 
रहा है। श्रन्तर्राष्ट्रीया! के इस सुन्दर भवन के पीछे एक विशाल, 
भयावह नरसंहारकारी नरमेध की तैयारी हो रही है । 
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दसरा अध्याय 
शान्ति-संघ 


१--अ्रमेरिका का आदर्शवाद्‌ 

विगत यूरोपीय-महासमर सन्‌ १६१४ ई० में शुरू हुआ | सन 
१६१७ ई० में वह अपनी चरम सीमा को पहुँच गया । इसी वर्ष श्रमे- 
रिका ( संयुक्त-राज्य ) के व्यवस्थापक-परिषद्‌ में 'अ्रन्तर्राष्ट्रीय-राजनीति 
में अमेरिका के स्थान! पर भाषण देते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति बुडरों- 
विल्सन ने अपने श्रादशवाद की व्याख्या करते हुए कहा-- 

(विगत्‌ १८ दिसम्बर को मैंने एक-एक पत्र उन सरकारों के लिए 
मेजा, जो इस समय युद्ध में भाग ले रही हैं श्रोर उनसे यह प्रार्थना की 
गई कि वे निश्चित रूप से श्रपनी उन शर्तों को बतलावें, जिनके द्वारा 
शान्ति की स्थापना हो सकती है ...मित्र-राष्ट्रों ने बहुत ही निश्चित-हूफ 
मै अपना उत्तर दिया... ... 
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“इसलिए हम शान्ति-समस्या पर अधिक निश्चय-पूवंक विचार करने 
के योग्य हैं, जिससे वतंमान युद्ध का श्रन्त हो जायगा | हम उस अन्त- 
रष्ट्रीय-संघ (00789) पर भी विचार करने के योग्य हैं, जो भविष्य 
में शान्ति की सुरक्षा करेगा । शान्ति के प्रत्येक विचार-विनिमय का, 
जिसके द्वारा इस युद्ध का अन्त किया जायगा, यह स्वाभाविक 
परिणाम होना चाहिए कि राष्ट्रों का एक ऐसा संघ स्थापित करना' 
चाहिए, जो भविष्य में ऐसे विश्व-संकद को यथाथ में असंभव बना 
सके | प्रत्येक मानवता-प्रेमी, बुद्धिमान ओर विचारशील व्यक्ति को 
ऐसी ही धारणा बना लेनी चाहिए | यह तो कल्पना के बाहर की बात 
है कि संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका उस महायश्ञ से अलग रहे। उस यज्ञ में 
' भाग लेना अमेरिका के लिए. सौमाग्य की बात होगी, जिसके लिए वह 
श्रपनी राजनीति ओर शासन-पद्धति के द्वारा अपने जन्म-काल से उन 
पिद्धान्तों ओर उद्दे श्यों की पूत्ति के लिए प्रयत्न करता रहा है । जिन्होंने 
संसार के मानवों को स्वाधीनता का पथ दिखलाया है श्रोर भविष्य में 
दिखलावंगे, वे उस सेवा से विमुख नहीं रह सकते, जिसके लिए, उन्हें 
चुनोती दी जानेवाली है। वे उससे पराड मुख नहीं हो सकते ; परन्तु 
यह उनका कतेव्य है कि वे संसार के अन्य राष्ट्रों को यह बतला दें कि 
' बे किन शर्तों पर यह सेवा कर सकेंगे ।! 

44 9९ 4 
शान्ति-सन्धियों ओर समसौतों में, जिनसे इस महासमर का अ्रन्त 
. रोगा,ऐथी शर्ते होनी चाहिए, जो ऐसी शान्ति को जन्म दें, जिसकी सुरक्षा 
उचित हो--शान्ति, जो केवल इन राष्ट्रों के निकट उद्देश्यों, अनेकों 
हितों को ही जन्म न देगी ; किन्तु अखिल मानव-समाज के हृदय को 
जीत लेगी | 

'सहकारिता-पूर्ण शान्ति का कोई भी समस्ौता, जिसमें श्रमेरिका 


१४५१ 


राष्ट्रसघ ओर विश्व-शान्ति 


सम्मिलित न होगा, भविष्य में संसार को युद्ध के खतरे से मुक्त करने के 
लिए पर्यात न होगा । तथापि एक प्रकार की शान्ति की गारंटी के लिए 
अमेरिका के नागरिक प्रयत्न कर सकते हैं। उस शान्ति के तत्त वही 
होने चाहिए, जिनमें अ्रभेरिका के शासन-पिद्धान्तो' का सन्निवेश हो । 

मेरे कथन का तालय यह नहीं है, कि कोई अमेरिकन शासक 
शान्ति की उन शर्तों में वाधा उपस्थित करेगा, जिन्हे वे राष्ट्र-अममौते 
से स्वीकार करेंगे, जो आज परस्पर लड़ रहे हैं | 

(प्रश्न, जिस पर संसार की भावी शान्ति ओर नीति निर्भर है, यह 
है--क्या यह वर्तमान संघ न्याय-पूर्ण और सुरक्षित शान्ति के लिए 
है या केवल नत्रीन शक्ति-सन्तुलन के निमित्त ! यदि यह सघप केवल 
नवीन शक्ति-सन्तुलन (38]8000 0/ ?0फ्ा७)9 के लिए है, तो 
विश्व-शान्ति की गारटी कौन दे सकता है ! केवल शान्त यूरोप ही 
स्थायी यूरोप हो सकेगा । शक्ति-सन्तुलन के स्थान पर शक्ति-संध होना 
चाहिए । सगठित प्रतियोगिताएँ नहीं | प्रत्युत्‌ सगठित शान्ति | 

(विजय का अर्थ होगा, पराजित पर लादी गई शान्ति। परामित 
पर विजेता की आरोपित शर्तें | वह भय ओर श्रपमान की दशा में बड़े 
बलिदान के साथ स्वीकार की जा सक्रेगी, जिससे एक कसक, रोप, 
घुणा ओर दुःखद स्मृति का प्रादुर्भाव होगा, जिस पर शान्ति का स्थाथी 
भवन खड़ा नहीं किया जा सकता | केवल समानो में ही स्थायी शान्ति 
रह सकती है | शान्ति--जिसके सिद्धान्त, हैं, समानता ओर सामान्य 
लाभ (0077707 26॥0970) में समान रूप से भाग | 

'ाष्ट्रों की समानता--जिस पर शान्ति निर्भर होनी चाहिए, अ्रधि- 
कांरों की समानता होनी चाहिए | गारटी मे बडे ओर छोटे राष्ट्रों के 
भेद-भाव को कोई स्थान न मिले । अ्रधिकार सम्मिलित शक्ति पर 
श्राश्नित द्ोने चाहिए, व्यक्तिगत शक्ति पर नहीं | 


(श्र 


विश्व-शान्ति 


(किसी राष्ट्र को अन्य राष्ट्र व प्रजा पर अपनी नीति का प्रभाव 
न डालना चाहिए और न उसको अपने अधीन करना चाहिए ; प्रत्युत्‌ 
प्रत्येक राष्ट्र और प्रजा को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह 
अ्रपनी शासन-प्रणाली का निणंय और विकास स्वतः किसी भय, 
वाधा व दवाव के बिना करे | 

मैं यह प्रस्ताव अपने सामने रख रहा हूँ कि अब समस्त राष्ट्रों 
को गुट्बन्दी से दूर रहना चाहिए ।,,, ...यही अमेरिका के सिद्धान्त 
और नीति हैं | हु 


उपयुक्त भाषण अमेरिका की सीनेट में जनवरी १६१७ में दिया 
गया था। २ अप्रेल १९१७ को विल्सन ने जमनी के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा करने के लिए अमेरिका की कांग्रेस को आग्रह करते हुए कहा-- 
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८ जनवरी १६१८ ई० को अमेरिका की 'काग्रेसः में भाषण करते 
हुए श्रमेरिका के राष्ट्रपति विल्लन ने युद्ध के निम्न-लिखित उद्देश्य 
बतलाये, जो 'चोदह सिद्धान्त? के नाम से प्रसिद्ध हैं--- 

१--शान्ति का प्रकाश्य रूप में किया गया समभौता हो तथा 
भविष्य में कोई गुप्त कूग्नीतिशता को प्रश्नय न दिया जाय | 

२--देशिक-तामुद्रिक सीमा (00708) ज्ञ३:०79) के 


श्श्रे 


राष्ट्रसंध और विश्व-शान्ति 


बाहर जलयानों के आवागमन की शान्ति ओर युद्ध-समय में समान रूप 
से निरपेज्ञ स्वाधीनता । 

३--श्रार्थिक प्रतिबन्धों का यथाशक्ति निवारण | 

४--राष्ट्रीय शत्रास्रों की न्यूनता के निमित्त यथेष्ट गारंटी | 

५--श्रौपनिवेशिक दावों का निष्पक्ष रीति से निर्णय । उपनिवेशो 
की प्रजा के हितों का उतना ही ध्यान दिया जाय, जितना उस सरकार 
का जिसका उस पर दावा स्वीकार किया जाय । 

६--समस्त रूसी प्रदेश खाली कर दिया जाय और रूस को अपने 
आत्म-विकास के लिए पूर्ण अवसर दिया जाय | 

७--बेलजियम को खाली कर दिया जाय | 

८--समस्त फ्रेन्च-प्रदेश स्वतंत्र कर दिया जाय और आक्रान्त भागों 
को वापस कर दिया जाय तथा १८७१ में प्रशा ने अल्सालौरेन को 
अधीन कर जो भूल की थी, उसको ठीक कर दिया जाय । 

९<--शटली की सीमा का पुननिरणय राष्ट्रीयता की दृष्टि से किया जाय।' 

१०--श्रास्ट्रिया-हगेरी की प्रजा को स्वायत्त-शासन के विकास का 
पूरा अवसर दिया जाय | 

११--रुमानिया, सर्विया, मान्टीनीगो खाली कर दिये जायें ; प्रदेशों 
को वापस कर दिया जाय । सर्विया को समुद्र तक श्रपनी सीमा बढ़ाने दी 
नाय | वालकन द्ोपों में ऐतिहासिक और राष्ट्रीय ृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय 
गारंटी के भ्रन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय-सबन्धों का निर्णय किया जाय। 

१२--आंयोमन साम्राज्य के ठुकीं मागो का प्रभुत्त सुरक्षित कर 
दिया जाय। जो माग तु नहीं हैं, उसमें स्वायत्त-शासन के विकास 
का आश्वासन दिया जाय और 087'0870]]08 समस्त जद्दाजों के 
लिए मुक्त कर दिया जाय । 

१३--एक स्वतंत्र पोलिश-राज्य स्थापित किया जाय, जिसमें वे सब 


१५४ 


विश्व-शान्ति 


प्रदेश सम्मिलित किये जाये, जो निविवाद रूप से पोलिश हैं। 

१४-राष्ट्रों की एक सीमा बनाई जाय, जो बड़े और छोटे राष्ट्रों 
के समान रूप से राजनीतिक स्वाधीनता और प्रादेशिक सीमा की 
सुरक्षा के लिए, परस्पर गारण्टी दे | 


२--शान्ति-सन्धि ओर चतुदंश खिद्धाग्त 


विल्सन के इन चतुदंश सिद्धान्तों का यथाशक्ति समस्त राष्ट्रों में 
प्रचार किया गया ; पराजित राष्ट्रों में विजेता शासनों को और से इनके 
लिए खूब आन्दोलन किया गया। इस आन्दोलन का मूल उद्देश्य था 
शत्रु-राष्टों को निबंल बनाकर उन्हें इन सिद्धान्तों के स्वीकार कर लेने 
के लिए बाध्य करना | ५ अक्टूबर १६१८ ई० को जमन-प्रजातंत्र 
शासन ने इन चतुदंश सिद्धान्तोी' के आधार पर शान्ति के लिए. 
प्रस्ताव किया | राष्ट्रपति विल्सन से यह प्रार्थना की गई कि वह अपने 
चतु्दश पिद्धान्तों और २७ सितम्बर १६१८ ई० की घोषणा के आधार 
पर शान्ति-स्थापना का कार्य अपने हाथ में ले । मित्र-राष्ट्र से भी पूछा 
जाय कि वे क्‍या इस काय को स्वीकार करते हैं ! मित्र-रा्टरों ने 
कुछ शर्तों पर चतुर्दश तिद्धान्तों के आधार पर जर्मनी से सन्धि करने 
का प्रस्ताव स्वीकार किया । 

मित्र-राष्ट्रों ने यह स्पष्ट कर दिया कि 'सामुद्रिक स्वतन्त्रता! का 
ग्रथ॑ निश्चित नहीं है ; इसलिए उनको शान्ति-परिषद्‌ में इस विषय 
पर संरक्षण निश्चय करने की स्वतंत्रता होगी । 

आक्रान्त प्रदेशों को वापस देने का अथ, मित्र-राष्ट्रों की दृष्टि में 
यह था कि जम॑नी उस समस्त ज्ञति के लिए हर्जाना देगा, जो 0॥ए- 
]8॥ नागरिक और उनकी सम्पत्ति को जम॑नी के आकाश, स्थल और 
शल से किये गये श्राक्रमणो से हुई है ।? 


श्र 


राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 


इस प्रकार स्वीकृति मिलने पर जमनी ने हथियार डाल दिये | जब 
'शान्ति-परिषद्‌ में शान्ति के लिए सन्धियाँ होने लगीं, तब यह चतुदंश 
सिद्धान्त ताक में रख दिये गये | सन्धि की शर्तें प्रकट रूप में नहीं की 
गईछ ; किन्तु गुप्त रूप से लूट का बठवारा पहले से ही सोच लिया गया 
था । शान्ति-परिषद्‌ का यह गहित काय प्रोफेसर गिल्वट मरे के शब्दों 
में भयकर विश्वासघात! ( |(0॥870प8 37080) 0 #क्वा) 
था। सन्धि में उपयुक्त सिद्धान्तों की उपेक्षा कर उनके सर्वथा विपरीत 
काय किया गया | ?70[, 00076 '(प्रा"४ए का कथन है कि-- 

“जिसने इस सम्बन्ध, के पत्रों का अध्ययन किया है, उसके सामने 
दो बाते स्पष्ट रूप में आती हैं। प्रथम वह सरकारे जिन्होंने चत॒दंश 
सिद्धान्तों के आधार पर जमनी से शान्ति-सघ करने का प्रस्ताव स्वीकार 
किया प्रारम्भ से ही विल्सन के आदर्शों के विरुद्ध थे। तब फिर 
उन्होंने क्यों उन सिद्धान्तों को स्वीकार किया ! उनके पास और 
कोई उपाय ही न था। उन्हे अस्वीकार करने का तात्पय॑ होता.है, 
चिर-काल से मनोवांछित शान्ति को अस्वीकार करना । ऐसा करने से 
विल्सन से शत्रता मोल लेनी पड़ती ; पर विल्सन की सहायता के 
बिना विजय संभव नहीं थी। बस, मित्र-राष्ट्र शान्ति के प्रस्ताव को 
स्वीकार करने के लिए विवश थे।? 

राष्ट्रपति विल्सन के सिद्धान्तों की भाषा स्पष्ट नहीं थी; इसलिए 
राजनीतिशों ने उसके मनमाने अर्थ अहण किये। वर्सेलीज्ञ की सन्धि 
के पीछे एक अतीव उम्र सामरिक भावना--प्रतिकार, घृणा, भय, सन्देह, 
लोभ तथा निब॑ल राष्ट्रों पर प्रभुष जमाकर उन्हे सदेव दासत्व के 
बन्धन में बाँवे रखने की मावना छिपी हुईं थी । इस दुर्भावना ने 
शान्ति-संघ को विषेले वातावरण से श्राच्छादित कर दिया | श्रशान 
जनता के हृदय में प्रतिकार की भावना बड़ी हलचल मचा रही थी। 
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जन-समुदाय-द्वारा उत्तेजित पत्रकार और पत्रकारों द्वारा उत्तेजित 
जनता शत्रुराष्ट्री से बदला लेनेवाली शान्ति के लिए अत्यन्त 
आपतुर थी । 

विल्सन के सिद्धान्तों में व्यापार की समान शर्तें! तथा आशिक 
प्रतिबन्धों का निवारण” यह दो बातें भी शामिल्र थीं। युद्धावसान के 
उपरान्त एक ऐसा प्रस्ताव किया गया कि मित्र-राष्ट्रों को तुरन्त ही 
केन्द्रिय यूरोप में दुभिक्ञ-पीड़ितो की सहायता करनी चाहिए एवं कच्चा 
माल भेजना चाहिए, जिससे यूरोप का व्यापार ठीक दशा में हो 
जाय । इससे संकट का फल बहुतांश में दूर हो जायगा, श्रोर अनेकों 
राष्ट्रों को पतन से बचा लेगा तथा शान्ति का मार्ग प्रशस्त कर देगा | 
जमनी अपना हर्जाना भी ढे' सकेगा ; परन्तु सामरिक - मनोवृत्ति के 
समर्थक राष्ट्र अपनी विजय के उन्माद में ऐसा क्‍यों करने लगे ! जर्मनी 
को मिन्र-राष्ट्रों की सदभावना में सन्देह होने लगा। मित्र-राष्ट्रों ने 
वेमनस्थता-पूर्वक जर्मनी के सर्वनाश का प्रपंच रचा | जब शान्ति हो गई 
तब उन्होंने जमनी के व्यापार को चौपट करने के लिए माल भेजना 
रोक दिया। यह भयंक्रर विश्वासघात और पाशविकता का हेय 
उदाहरण है | 

इस सन्धि में वैसे अनेकों दोष थे ; परन्तु सबसे बड़ा दोष यह 
था कि जब सन्धि के लिए शर्तों पर॒विचार-विनिसय क्रिया गया, तो 
उसमें जमनी को नहीं बुलाया गया । सन्धि एक प्रकार का समझौता 
ही है और सममोते में दोनों पक्नों को अपने-अपने विचार एक-दसरे 
के समच्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए ; परन्तु ऐथा नहीं किया 
गया। बड़े-बड़े राष्ट्रों ने अपनी गुहबन्दी में गुप्त-रीति से लूड का बट- 
वारा कर लिया | दूसरी रोषजनक और अन्याय-मूलक बात यह थी 
कि यूरोपीय महायुद्ध का सारा दोष जर्मनी के केसर के मत्ये मढ़ा गया। 
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कैसर को फाँसी! की गूँज से सारा यूरोप गुंजायमान हो गया । 
लायड जाज ने तो सप्राद पंचम जॉर्ज से यहाँ तक प्रार्थना की कि 
केसर के अपराध की जॉच लॉड-सभा (ब्रिटिश पालंमेंट ) मे की 
जाय ; परन्तु यह बात पंचम जॉज ने स्वीकार नहीं की। यथार्थ में 
युद्ध का उत्तरदायित्व केवल जमनी के कंधों पर लादना स्व॑था श्रन्याय 
था। यदि कोई थोग्य पंचायत इस अपराध की जाँच करके ऐसा 
निर्णय देती कि जमंनी अपराधी है, तो उससे श्रन्याय की भीषणता 
कुछ कम हो जाती; परन्ठ विजयोन्मत्त राष्ट्रों के हृदय से न्याय का 
शासन मिट चुका था और पशुतापूर्ण नग्न अन्याय अपनी बबब॑रता के 
साथ शतरु-राष्ट्रो को कुचलने के लिए उन्मच हो रहा था | ब्रिटिश, 
फ्रान्स, इगलेंड, इटली, सर्विया, श्रमेरिका के श्रपराषियों ने जो कृत्य 
किये थे, वे श्रपराघध नहीं ये | वे न्याय-संगत और उदारता कै काम 
थे। उनके लिए दण्ड देना श्रनुचित था !!! 

सन्धि की आर्थिक शर्तें जर्मनी के लिए घातक विद्ध हुईं। जमनी के 
लोहे और कोयले को मित्र-राष्ट्री ने अपने अधीन कर उसे निपट गरीब 
बना दिया । 

सार-प्रदेश श्रौर लोरेन के प्रान्त जमनी से छीन लिये गये । यह 
प्रदेश जमनी की समृद्धि और व्यापारिक अम्युदय के मूल सोत थे । 

इस प्रकार वर्सेलीज़ की सन्धि ने जमनी का सर्वनाश कर दिया 
और अमेरिका का श्रादर्शवाद बड़े-बड़े यूरोपीय-राष्ट्रों की राज्य-लिप्सा 
तथा विजयोन्माद के सामने नत-मस्तक हो गया। यह सन्धि शत्रु-राष्ट्रो 
की पराजय को सूचित करती है ; परन्द साथ-ही-साथ श्रमेरिका के 
सिद्धान्तों की विफलता की भी सूचक है | 
३--ज्ञम नी का सवनाश 

२८ जून १६१६ ई० को ४०7४४।)68 के सन्पि-पत्र पर हस्ताक्षर 
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'किये गये, ७ जुलाई को जमन-राष्ट्रीय-असेम्बली ने उसे स्वीकार कर 
लिया | जमनी ने अल्सेस लोरेन फ्रान्स को दे दिया, लिथोनिया को 
मेमल ( ॥(७॥9] ) पश्चिमी प्रशा और पोसेन प्रान्तों का अधिक भाग 
पोलेश्ड को दे दिया | जमनी ने पोलेश्ड को उत्तरीय सिल्लेसिया भी दे 
दिया और पूर्वी प्रशा ने दक्षिणी भाग को भी पोलेएड को देने का वादा 
किया । पोलेश्ड को वाल्टिक समुद्र - तट का उपयोग करने के लिए 
जमनी डेन्जिंग को स्वतंत्र नगर बनाने की अनुमति प्रकट की । 

80॥]68एं8 और 0!80ं।! जमनी ने डेन्माक को दे दिये | 
और पन्‍्द्रह वर्ष के लिए जमनी ने सार-प्रदेश को फ्रान्स के हित के 
लिए अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन के नियत्रण में उसे सौंप दिया। पत्द्रह वर्ष 
के बाद सार-प्रदेश के लोकमत से यह निणंय होगा कि सार का शासन 
जमनी को दे दिया जाय श्रथवा फ्रान्स के हाथ में रहे । 

इसके अतिरिक्त जम॑नी ने अपने समुद्र - पार सब उपनिवेश' और 
सरंक्ञण-राज्य ( 7/0000078(65$ ) भी मित्र-राष्ट्रों को सौंप दिये । 
कियाको ( [80[7॥0छ ) का पद्धा और शाहल्ञ प्रदेश में जमनी 
के हित एवं भूमध्य-रेखा के उत्तरीय प्रशान्त महासागर के द्वीप जापान 
को मिल्ने | समोआ्रा न्यूजीलैएड को मिला । जम॑नी के भू-मध्यरेखा के 
दक्षिणी द्वीप श्रास्ट्रेलिया को मिले । जमन-दक्तिणी-पश्चिमी अफ्रीका प्रेट- 
ब्रिटेन को मिला | उसके उत्तरीय और पश्चिमी कुछ भाग वेलजियम 
को मिले | केमेकनत ओ्रोर टोगोलैण्ड ग्रेट-ब्रिठेन तथा फ्रान्स को दिये 
गये । इनके श्रतिरिक्त चीन, मोरको और ट्की में जम॑नी ने श्रपने 
विशेष हित ओर विशेषाधिकार भी त्याग दिये। 

जमनी ने अपनी सेना एक लाख तक कर देने की प्रतिज्ञा की । 
राइन नदी के पूर्व में ९० किलोमीटर के आगे और पश्चिमी सीमा के 
बीच में जम॑नी ने अपने किलों को नष्ट कर दिया। उसकी नाविक 
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सेना में ६ हलके कूजर और १२ टारपीडो वोट रहने दिये गये । कील 
नहर सब राष्ट्रों के लिए खोल दी गई। हेलीगोलेण्ड में किले नष्ट कर 
दिये गये। श्रपने चौदह 5प्रोणणात्राएं॥9 08008 भी सौंप दिये। 
इस प्रकार जर्मनी को पूरा नपुंसक्र बना दिया गया। १६०० टन से 
अधिक समस्त व्यापारिक जहाज, १००० एवं १६०० टन के आधे 
व्यापारिक जहाज मित्र-राष्ट्रो को सोप दिये गये । इनके श्रतिरिक्त जम॑नी 
को मित्र राष्ट्रो के लिए २००००० ठन तक के जद्दाज & वर्ष तक बनाने 
के लिए विवश किया गया | इनका मूल्य हरजाना की रकम में शामिल 
कर लिया जायगा । जम॑नी से वाहर के राज्यों में जम॑न-प्रवासियों की 
११ )॥]]470 !(७॥)78 की सम्पत्ति जब्त कर ली गई। सार ओर 
रूर की घाटियो' के प्रथक्कीकरण से जमनी का उद्योग नष्ट हो गया। 


इ-शान्ति का पुरस्कार कलह 


शान्ति-परिषद्‌ (26809 00770/'9706) ने, जिसमें वर्सलीज 
के सन्धि-पत्र पर हस्तात्षर किये गये थे, विश्व में शान्ति की स्थापना नहीं 
की, प्रत्युत घोर अशान्ति ओर कलह का वीजारोप किया | एशियायी 
राष्ट्र राष्ट्रपति विल्‍्वन के आदशवादी सिद्धान्त को वेद-वाक्य की भाँति 
मानते थे | युद्ध काल में तथा युद्ध की शान्ति के उपरान्त राष्ट्रपति 
विल्मन ने जो घोपणाएँ और भाषण दिये, उनसे उसको सद्भावना में 
किंचित्‌ शका न रही ; परन्तु राजनीति का क्षेत्र इतना दूषित बन गया 
था, कि विल्पन को संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका एवं यूरोप के राजनीतिशों के 
सामने नीचे कुकना पड़ा। विल्सन का आदशंवाद शौत-कालीन 
मेघध-खण्ड की तरह विलीन हो गया। चीन, स्यास, भारत, फारस, 
अरब, ठुर्की आदि राष्ट्रों को शान्ति-परिषद्‌ से बहुत श्राशा थी | उनकी 
यह प्रूव धारणा थी, कि शान्ति-परिषद्‌ में धर्मावतार राष्ट्रपति विल्तन 
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जो निर्णय करेंगे, वह न्याय-संगत और सन्तोषजनक होगा। उससे 
हमारे अ्न्यायों का श्रन्त हो जायगा और हमोरा भविष्य समुज्ज्वल बन 
जायगा ; परन्तु इन राष्ट्रों की आशा-लता पर तुषरार पड़ गया। चीनी 
प्रतिनिधियों ने अपनी माँगो में शांडुज्ञ वापस दिलाये जाने की माँग 
पेश की ; परन्तु महाशक्तियो में, युद्ध-काल में, जो गुप्त सन्धियाँ हुईं, 
उनके अनुसार प्रशान्त महासागर के भूमध्य रेखा के उत्तरीय जमन द्वीप 
' जआञापान को दे देने का निश्चय हुआ | - 

शाहुग भी जापान को दे देने का वादा किया गया, तथा जमन- 
चीनी बन्दर कियोचाऊ भी जापान को देने का निश्चय हुश्ा। 
चीन में जमनी को जो आथिक और राजनीतिक विशिष्ट अधिकार 
: प्राप्त थे, वे भी जापान को दे दिये गये | यद्यपि चीन मित्र-राष्ट्रों की 
ओर से युद्ध में लड़ा; परन्तु फिर भी उसके साथ इस प्रकार का- 
श्रन्याय किया गया । इस प्रकार यह चीन के साथ एक भयंकर विश्वास- 
' घात था, जिसने चीन में घोर श्रतन्तोष और अ्रशान्ति पैदा कर-दी- 
अब चीन में पाश्चात्य राष्ट्रों की न्‍्याय-प्रियता ओर स्वाधीनता-प्रेम के 
भाव के प्रति श्रद्धा की लता मुर्का गई। प्रतिक्रिया-स्वरूप चीन में- चीन 
के राष्ट्रीय-आन्दोलन को उत्तेजना मिली। श्याम ने अपनी माँगें पेश 
की कि उसके साथ जो पहले सन्धियाँ हुईं थीं, वे विल्तन के १४ 
सिद्धान्तों के सामने श्रन्यायपूर्ण हैं। उन्हें रद कर देना चाहिए। और 
श्याम देश को विदेशियों के आतंक से मुक्त कर दिया जाय | जिससे 
वह ख्वतंत्र रूप से अपने देश का आथिक-सुधार कर सके। यह बात 
मित्र-राष्ट्री को कब पसन्द थी । इससे उनके अधिकार-प्रयोग में 
वाधा उपस्थित होती। 

शान्ति-परिषद्‌ में पराधीन भारत के प्रतिनिधि तत्कालीन भारत- 
सचिव ( 8९07/64/7ए 07 80809 /07 70 & ) मान्टेग्यू ये | 
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उनके साथ लॉ सिनहा तथा महाराजा बीकानेर भी प्रतिनिधि बन- 
कर गये | भारत के राजभक्ति के आवेश में आकर धन-जन से मित्र- 
राष्ट्रों की युद्ध में सहायता की । सहसों ने बड़ी वीरता से बलिदान किया। 
लाखों रुपये स्वाह्य किये | परन्तु इन सबके पुरस्कार में भारतीयों को 
रौलट कानून, और जलियानवाले बाग का रोमांचकारी हत्याकाण्ड 
मिला ! भारत में ऐसे-ऐसे भयावह और हृत्कंपनकारी अत्याचार ढाये गये 
और संसार के लोकमत को धोखा देने के लिए. उसके सामने श्रपनी 
त्यायप्रियता का शंखनाद बजाने के लिए ब्रिटिश-राज्य ने भारत को 
राष्ट्रससंघ ओर भ्रमिक-संघ में स्थान-प्राप्ति के लिए. प्रयत्ञ किया ; परन्तु इस 
दमन-नीति ओर अन्याय के फल-स्वरूप भारत में एक आश्चयजनक 
और श्रनोखे आन्दोलन का जन्म हुआ, जिससे समस्त जगत्‌ वित्मित है। 
अब ब्रिटिश-तसाम्राज्यवाद के सामने एक नवीन आपदा आई | 

फारस को शान्ति-परिषद्‌ से बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं। यद्यपि वह 
महायुद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ--तटस्थ रहा ; परन्ठु वह युद्ध के 
दुष्परिणामों से न बच सका। 

फारस के प्रतिनिधि शान्ति-परिषद्‌ में नहीं बुलाये गये ; परन्तु 
उन्होंने पेरिस में पहुँचकर शान्ति-परिषद्‌ से बाहर उसके प्रतिनिधियों 
को अपनी दुःखद गाथाएँ कहीं और अपनी दस माँगे पेश की । 
अंग्रेज़ और रूसवालों ने फारत में अपना यथेष्ट आतंक जमा रखा 
था | उनको फारस में ऐसे राजनीतिक ओर आरिक अधिकार प्राप्त 
थे, जिनसे फारस का अधिक अहित था, इसलिए फारस आ्रार्थिक और 
रॉजनीतिक क्षेत्र में स्वतन्त्र रहना चाहता था; परन्तु फारस को 
साम्राज्यवादी विजयोन्मत्त राष्ट्र ऐसी स्वाधीनता देकर श्रपने व्यापार को 
कैसे नष्ट कर सकते ये १ 

इसी प्रकार तर्क, अरब और सीरिया की लूट का आ्रायोजन किया 


रद 


विश्व-शान्ति 


गया । यूरोपीय राष्ट्रों की इस लूट से एशिया के राष्ट्रों में, जमनी की 
भाँति ही घोर असन्तोष को जन्म मिला। इससे ऐशिया पर जो प्रभाव 
पड़ा, उसका विवरण श्री डॉ० सत्यनारायणजी ? ., 0. ने स्वरचित 
पुस्तक एशिया की क्रान्ति? में बड़ी सुन्दरता से दिया है। आप 
लिखते हँ-- 

वास्तव में महायुद्ध के समय ओर उसके बाद यूरोपीय-शक्तियाँ 
एशियायी राष्ट्रों की दृष्टि में जितनी गिर गईं, उतनी और कभी नहीं 
गिरी थीं। अ्रपनी पूर्व इजत को प्राप्त करना उन लोगो' के लिए बहुत 
कठिन हो गया । जो लोग युद्धों में गोरो' के साथ लड़ने गये थे, 
उन लोगो ने देख लिया था कि यूरोपियन वीरता में उनसे श्रेष्ठ होने 
का दावा नहीं कर सकते | फिर भी उन लोगों को थूरोपियन सैनिकों 
की अ्रपेज्ञा कम तनख्वाह दी जाती है। पहली बात से उनके भीतर यह 
भाव दृढ़ जम गया कि यूरोपियन श्रेष्ठ नहीं हैं ओर दूसरी से उसमें 
असन्तोष फेल गया | उन लोगों ने अपने-अपने आ्रामों में जाकर उसी 
प्रकार असन्तोष फेलाना प्रारम्म किया | 

युद्धोपरान्त समस्त एशिया से एक ही बात, फेवल स्वभाग्य-निर्णय' 
(80 0600"7778007) के अधिकार प्राप्त करने की आवाज 
उठ रही थी । यूरोप में यदि स्वमाग्य-निर्णय की नीति बरती जाती है, 
तो वह एशिया में भी बरती जानी चाहिए। यूरोपीय लोगों ने उसकी 
पुकार पर ध्यान नहीं दिया | न्याय और सच्चाई के नाम पर दुह्ाई देने- 
वाले बड़े-से-बड़े राजनीतिश भी अपने साम्नाज्यान्तर्गत एशियायी देशों 
के साथ दूसरी नीति बरतने की सलाह देते रहे। फ्रान्स के एक राज 
नीतिज्ञ एम० रिवेध्ट का कथन है--शान्ति तमी स्थापित हो सकती है 
जब प्रत्येक राष्ट्र को स्वभाग्य-निणंय का अधिकार हो! ; परन्तु उन्हीं 
लोगों के कथनानुसार यदि फ्रान्स के साम्राज्यान्तगंत एशियायी राष्ट्रों 
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को वह अधिकार दिया जाने लगे, तो रिवेट्ट महाशय हो उसका विरोध 
करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जायेंगे । उस समय वे कहने लगेंगे 
कि उनका कहने का अ्रमिप्राय केवल यूरोपीय राष्ट्रों के विषय में था। 
थूरोपियन शक्तियाँ जब॒ तक एशियायी राष्ट्रों को श्रपनी ही तरह के 
अधिकार प्राप्त नहीं करने देतीं, तब तक शान्ति की समस्या की कल्पना 
को स्वप्न समझना चाहिए ।?# 

शान्ति-परिषद्‌ में राष्ट्रसंघ को स्थापना के लिए प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ | ओर उसका विधान (00ए०74) स्त्रीकार किया गया। 
राष्ट्रसंघ का आदर्श एक महान माननीय आदशश है, जिसकी प्राप्ति के 
लिए. विश्व को प्रयहशील होना अनिवार्य है। यह स्वीकार करते हैं कि 
विश्व में राष्ट्रसंघध की भावना नवीन और अनुपम है। इससे पूर्व 
हम ऐसी विश्व-संस्था किसी युग में नहीं पाते ;परन्तु जिन उच्च उद्दे श्यों 
को लेकर राष्ट्रसंघ ने जन्म लिया, वे यूरोपीय महाशक्तियों की 
साम्राज्यवादी नीति के मंम्रावात में पड़कर अपने ध्येय से पतित हो 
गई । राष्ट्रसंघ का विधांन किस हद तक संसार में शान्ति-स्थापन की 
ग्रारंटी देता है, इसका विवेचन आगामी श्रध्याय में किया जायगा | 


(पर नननननिनयीयनयन-ननन-न+न++++तनमनकननननआन ५ न कम ५ ७७ कक >५3०ननमन कक ५2५ +33ननकनन-म+ ५ नमन कनन-+4++ ५» 3०“ पनिनणनणणग लिन नीति ियीिीय।ख:०यीः।त?ीण;यतण?थणनत.37“+_“ 
#'एशिया की क्रान्ति--डॉ० सत्यनारायण पी० ०च० डी०, सस्ता-साहित्य- 
म्रण्डल, दिल्‍ली । 
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राष्ट्रसंघ का विधान ओर शान्ति-संधि 


१--राष्ट्रसंध का विधान (007०॥६॥/) 

युद्ध-शान्ति ओर युद्ध-अवरोध के लिए राष्ट्रसंघ का विधान किन- 
किन उपायों और साधनों का प्रतिपादन करता है--इस पर विचार 
करना । पाठक सम्पूर्ण विधान परिशिष्ट में देखें। यहाँ फेवल उसकी 
शान्ति-स्थापन-सम्बन्धी घाराओं पर ही विचार करना उचित है। 

धारा ८---शख्ास्त्र-नियंत्रण 

(१) प्रत्येक राष्ट्र को उतने ही शज्ात्ञ रखने चाहिए, जितने 
उसकी रक्षा और शान्ति के लिए आवश्यक हैं | और यह काय सब राष्ट्रों 
को समान रूप से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतित्ा समझकर करना चाहिए |? 
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प्रत्येक राष्ट्र की रक्षा के लिए शत्नात्रों की मर्यादा कितनी रक्खी 
जाय, इसका निणय राष्ट्रसंघ की कौसिल के अधीन होगा । गुप्त रीति से 
युद्धासत्र-निर्माण बहुत ही हानिकर है। इस तथ्य का श्ञान कराना भी 
राष्ट्रसंघ का उद्दे श्य है इस धारा का स्पष्ट भाव यह है कि विश्व में 
युद्ध ओर अ्रशान्ति का कारण शख्नासत्रों की वृद्धि है ; इसलिए जब तक 
शस्तरात्रों की प्रतिस्पर्धा का अ्रन्त नहीं किया जायगा, तब तक विश्व- 
शान्ति के लिए भयंकर खतरा बना रहेगा | विधान सम्पूर्ण रूप से 
युद्धाओं के परित्याग के लिए. आग्रह नहीं करता | वह अज्नों की संख्या 
को परिमित कर देना चाहता है। राष्ट्ररज्ञा के लिए जितने अ्रत्न- 
शत्त्रों को आवश्यकता हो, उतने ही रक्खे जायें | राष्ट्रसंघ के विधान 
की दृष्टि में गुप्त कम्पनियों-द्वारा युद्ध के श्रस्न-शत्रों का निर्माण 
आपत्ति-जनक है। 

इस धारा में तीन मूल सिद्धान्तों की स्थापना की गई है-- 

(१) अखिल राष्ट्रों में युद्धाञ्रों की न्यूनता | सबसे पूर्व पराजित 
राष्ट्र निःशस्रीकरण को स्वीकार करे। तहुपरान्त फिर समस्त राष्ट्र 
उसे अपनावे | 

(२) सेनाएँ इतनी कम कर दी जायें कि फेवल राष्टू के भीतर 
शान्ति-व्यवस्था और बाहरी आक्रमणों से रक्षा की जा सके । 

(३) राष्ट्र:संघ का यह उत्तरदायित्व है कि वह इन उिद्धान्तों 
को कार्य-रूप में परिणत करे | 

राष्ट्रति विल्सन के चोदह हछिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त यह था 
कि 'इस बात की यथेष्ट गारन्टी दी जाय एव ली जाय कि राष्ट्रीय 
युद्धास़् उतनी सीमा तक न्यून कर दिये जावेंगे, जितने राष्ट्रःरज्ञा के 
लिए. श्रावश्यक होंगे |!” इस सिद्धान्त का प्रयोग आरम्भ में केवल 
विजित राष्ट्रों के लिए किया गया ओर वर्सेलीज की सन्धि के श्रतुसार 
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जम॑नी, श्रास्ट्रिया आदि राष्ट्रों को निःशस्र कर दिया गया | जम॑नी 
पराजित राष्ट्र था, उसने विजेता राष्ट्रों के इस निर्णय को स्वीकार कर 
लिया | जमनी को यह आश्वासन दिया गया कि जर्मनी के निःशज्र 
हो जाने पर राष्ट्र-संघ के सदस्य भी अपने-अपने राष्ट्र के शज्नास्त्रों में 
कमी करने का प्रयत्न करेंगे | 


इसी उद्दे श्य को लेकर राष्ट्र-संध में निःशस्न्‍्रीकरण की समस्या 
खड़ी हो गई और उसके समाधान के लिए. निःशस््रीकरण - कमीशन 
( 8877787700॥/ 0077४ं8४043 ) नियुक्त किया गया एवं 
निःशस्रीकरण-सम्मेलनों का आयोजन किया गया। परन्तु यह सब 
प्रयत्न विफल रहा | सत्य तो यह है कि सबल राष्ट्र अपने श्रस्र-शत्रों 
' में कमी करना आत्मधातक समझते हैं। क्‍योंकि अस्तरों की कमी हो 
जाने से वे अपने विशाल साम्राज्यों की रक्षा कैसे कर सकेगे। जब- 
, जब निःशख््रीकरण-सम्मेलन हुआ, तब-तब साम्राज्यवादियों ने यह तक 
पेश की कि--सुरक्षा के बिना निःशस्त्रीकरण नहीं हो सकता |? 
€ १० 084770870॥6 ज्ञा॥0प/ 80९07860 86079.) 
जो राष्ट्र-सध के सिद्वान्तों के समर्थक थे, उनका यह कहना था कि-- 
'त्विना निःशस्रोकरण के सुरक्षा संभव नहीं ।? इस प्रकार के वितरण्डा- 
, बाद में उलमककर राजनीतिशञों ने यह प्रमाणित कर दिया कि यथाथ 
मे शस्नात्र युद्ध के मोलिक कारण नहीं हैं। यह युद्धात्र तो किसी हित 
की रक्षा के लिए हैं, जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और वह 
हे--पाप्राज्यवाद | एशिया में यूरोप के साम्राज्यों की रक्षा के लिए. 
यूरोप इस शखआस्त्रों की प्रतिस्पर्दा में उलक गया है। अतः जब तक 
युद्ध के मौलिक ओर यथार्थ कारणों को खोजकर उनके निवारण का 
प्रयक्ञ न किया जायगा, तब तक निःशज््ीकरण - सम्मेलन सफल ही 
नहीं हो सकते | और न राष्ट्रीय-शस््ीकरण में ही परिवर्तन हो सकता है। 
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धारा १०-राप्ट्रो की राजनीतिक - स्वतंत्रता कौ रक्षा 

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्त करने के लिए राष्ट-संघर को तीन 
प्रकार के अधिकार दिये गये हैं। सर्वप्रथम, राष्ट्र-तंघ की कौपित एक 
मध्यस्थ की हैसियत से, दोनों दलों की सम्मति से विवाद का निर्णय 
कर सकती है | 

द्वितीय, कॉपिल काय-कर्ता की हैतियत से सिफारिशें कर सकती 
है। अन्त में राष्ट्रसंध को यह अ्रधिकार दिया गया है कि वह शान्ति- 
भंग करनेवाले राष्ट्र को रोकने का प्रयत्न करे | विधान-घारा १० 
इस प्रकार है-- 


संघ के सदस्य स्वीकार करते हैं कि किसी राज्य की सीमा पर 
आक्रमण न किया जाय और उसके राजनीतिक-त्वाधीनता को आधात 
न पहुँचाया जाय | यदि इस सिद्धान्त के विपरीत कोई राष्ट्र किसी दुसरे 
राष्ट्र पर चढ़ाई करने की धमकी दे, चढ़ाई करे या आक्रमण का भय 
हो, तो कोततिल ऐसा परामश देगी, जिससे इस सिद्धान्त की रखा 
हो सके |? 

राष्ट्रपति विल्सन की दृष्टि में यह धारा विधान की आधार-स्तम्म 
थी। 'इसी घारा के कारण अमेरिकन सीनेट को विशाल बहुमत से 
विधान की स्वीकृति के विपरीत सम्मति देनी पड़ी |! # विगत चीन- 
जापान-युद्ध ने यह प्रमाणित कर दिया कि उपयुक्त सिद्धान्त कोई 
मूल्य नहीं रखता | इसका कारण यह हो सकता है कि इसमें राष्ट्रसंघ 
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के उत्तरदावित्व को स्पष्ट नहीं किया गया है, अथवा राष्ट्रसंध की 
कोंसिल अपनी अशक्ति के कारण सिद्धान्त का पालन नहीं कर सकी | 
वास्तव में आ्राक्रमणकारी राष्ट्र के प्रतिकूल कोई कार्य करने के लिए. उस 
कार्य में उस राष्ट्र की संम्मति लेना न्याय-संगत नहीं । 

आक्रमण से चीन की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करने में कोन्सिल ने 
जापान की सम्मति पाने की चेष्ठ की। इसी के फलस्वरूप स्थिति 
भयंकर बन गई । क्या फौन्सिल का यह कार्य अपराधी को न्यायकर्ता 
का आसन देने से कुछ कम था १ यदि राष्ट्रसंघ के समस्त सदस्यों के 
हृदय में शान्ति-स्थापन और चीन की रक्षा के लिए. कामना होती, वो 
क्या वे चीन और जापान की सम्मति के बिना उस कामना को क्रिया- 
त्मक रूप नहीं दे सकते ये ! बे जापान का विरोध करके चीन की 
रक्षा कर सकते थे ; पर सबल राष्ट्र से कोई बेर क्यों ले ! साम्राज्यवादी 
राष्ट्रों का यह मनोविज्ञान अपना काम कर रहा था | 


धारा ११--शान्ति - स्थापन फे लिए सदस्य एवं प्रधान-मन्जी 
का उत्तरदायित्व 


१--थदि कोई युद्ध छेड़े या युद्ध की धमकी दे, जिसका संब 
के किसी सदस्य-राष्ट्र पर तुरन्त ही प्रभाव पड़ना सम्भव हो, 
या न हो, संघ के लिए यह चिन्ता का कारण होगा। संध ऐसा कार्य 
करेगा, जो राष्ट्रों की शान्ति-रज्ञा के लिए विवेकपूर्ण और प्रभावशाली 
समम्ला जायगा । यदि किसी दशा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय, 
तो संघ के किसी सदस्य-राष्ट्र की प्रार्थना पर प्रधान-मंत्री तुरन्त कोंसिल 
का अधिवेशन निमन्त्रित करेगा ।? 

२--“ह प्रत्येक राष्ट्र का मित्रवत्‌ अधिकार विधोषित किया जाता 
है, कि कौंसिल या असेम्बली के सामने वह उन परिस्थितियों को उप« 
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स्थित करेगा, जिनका उन श्रन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों' पर प्रभाव पड़ता है |” 
युद्ध को रोकने के लिए समस्त विधान में केवल दो धाराएँ हैं-- 
धारा ११ एवं १९; परन्तु इन धाराओ्रो के अन्तर्गत कोई कार्य 
करने के लिए सबसे बड़ी वाधा है--सर्वेसम्मति-नियमा ((क07- 
777 33प6) ; परन्तु यदि शान्ति के इच्छुक शक्तिशाली राष्ट्र यह 
चाहँ कि युद्ध रक्त जाय, तो वे विग्नह्ी पक्ञों' को छोड़कर भी युद्धा- 
वसान का उपाय सोच सकते हैं ओर उसे काम में ला सकते हैं | 


चारा १३ 


राष्ट्र अपने विवादों का निर्णय कराने के लिए उन्हे स्थायी न्याया- 
लय ( ?07फक्षाधाई 60 07 वलॉशएक्षीणा। तेंप्र8706 ) 
को सौंप सकते हैं | न्यायालय को स॒पुर्द किये गये विवाद के निर्णय के 
सम्बन्ध में विधान-धारा १३ (४) में लिखा है-- 

धाषटर-संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि न्यायालय के निर्णय 
को पूरी सच्चाई के साथ कार्य-रूप में लायेगे और वे उन राष्ट्रों के 
विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़े गे, जिन्होंने न्यायालय के निर्णय को स्वीकार कर 
लिया हो । यदि किसी दशा में ऐसे निर्यय को कार्य रूप में परिखित न 
किया जा सके, तो कौसिल यह विचार करेगी कि किस उपाय से वह 
निर्णय काम में लाया जा सकता है |! 

यदि दो राष्ट्र अपने विवाद को निर्ण॑य के श्र न्यायालय को सौंप 
देंगे, तो उन्हे उसके निर्णय का पालन करना आवश्यक ही नहीं, स्वाभा- 
बिक भी है ; परन्तु यदि विवाद सबल राष्ट्रों में हुआ, तो निर्ंय को 
कोई भी राष्ट्र अस्वीकार कर सकता है ! ऐसी दशा में, उस निर्णय का 
कार्य-रूप में लाने का दायित्व कौतिल पर आ जाता है ; पर कौसिंश 
क्या है, यह थाप श्रव जान गये होंगे ! कोंतिल (00 प00/) स्थायी 
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सदस्यों ( सबल राष्ट्रों ) की एक गुप्त-संस्था है। तब यह कैसे सम्भव 
हो सकता है, कि सबल राष्ट्रों की समा एक सबल राष्ट्र के विरुद्ध कुछ 
कर सकेगी ! 
चारा १५ 

यदि किसी विवाद के निर्णय के लिए धारा १३ के अन्तर्गत कार्य 
नहीं किया गया हो भ्रौर भविष्य में, विवाद के युद्ध के रूप में बदल 
जाने की संभावना हो, तो संघ के सदस्य-राष्ट्र को उसे कौंतिल की जाँच, 
सममौता या रिपोर्ट के लिए सौंप देना चाहिए। यदि कॉंपिल कोई 
निर्णय करने में विफल रहे, तो दो उपाय हो सकते हैं। कोंसिल विवाद 
के पक्षों को छोड़कर, सब॑-सम्मति से रिपोर्ट तैयार करेगी या सब-सम्मति 
से रिपोर्ट तैयार न कर सकेगी। यदि रिपोर्ट सर्व-सम्मति है, तो 
संघका कोई भी सदस्य उस पक्त के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ सकता, 
जो उसकी रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार करता है | यदि 
कोंसिल स्ब-सम्मति से रिपोट स्वीकार नहीं करती, तो हे मास 
की श्रवधि के उपरान्त, सदस्य, जहाँ तक विधान का संबंध है, युद्ध 
कर सकते हैं। इस युद्ध को रोकने का राष्ट्र संघ पर कोई दायित्व नहीं 
है| विधान की यह सबसे बड़ी च्रुटि है। विधान-अन्तर्राष्ट्रीय-कानून 
([767080४078] ]&ए) की दृष्टि में युद्ध को अपराध घोषित 
नहीं करता । राष्ट्र-संघ युद्ध रोकने के लिए भी बहुत कम प्रभावशाली 
साधन प्रदान करता है | जो कुछ साधन उसके पास हैं, वे शक्तिशाली 
राष्ट्रों की सामरिक नीति के कारण व्यर्थ हैं । 

यदि रिपोर्ट के विरुद्ध एक भी राष्ट्र की सम्मति प्राप्त हो गई 
( जिसका प्राप्त होना, वतमान परिस्थिति में पूर्णतः संभव है ) तो 
युद्ध का मार्ग निष्क॑ंटक हो जायगा | फिर तो राष्ट्रसंघ के सदस्य संघ 
के सिद्धान्तानुसार युद्ध में भाग ले सकते हैं। 
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धारा १६--व्यापारिक और आर्थिक-पहिप्कार 

यदि राष्ट्रसंघ का कोई सदस्य धारा १ २, १३ या १९ की उपेक्षा 
कर युद्ध छेड़ दे, तो यह स्वभावतः समझता जायगा कि उसे अन्य 
सदस्यों के विदद्ध युद्ध ठान लिया है | अन्य सब सदस्य उस राष्ट्र के 
साथ अपने व्यापारिक श्रौर आर्थिक सवंध तुरन्त त्याग देंगे; राष्ट्रसंध 
के विधान का उल्लबन करनेवाले राष्ट्र और अन्य राष्ट्रों के सब्र सबंध- 
विच्छेद कर दिये जायेंगे | ,.. ...! 

यथार्थ में शान्ति-स्थापना की दृष्टि से यह धारा अधिक उपयोगी 
और श्रावश्यक है ; परन्तु इसकी उपयोगिता गुइबन्दियों के तथा 
शक्तिशाली राज्यों की कूटनीति के कारण कोई मूल्य नहीं रखती | 

साम्राज्यवादी जापान ने धारा ४४ के अन्तर्गत किये गये कौंसिल 
के कार्य की उपेज्ञा की। यही नहीं, उसने राष््रसंघ से सबंध-विच्छेद 
की सूचना दे दी ; परन्तु राष्ट्रस्संघ के समर्थक इस धारा का प्रयोग न 
कर सके | हमने अ्रन्यत्र बतलाया है कि आ्थिक-वहिष्कार एक विशाल 
शत्न है, जिसके सामने बडेजड़े राष्ट्रों को भी कुकना पड़ता है। 
भारत ने विदेशी-बस्-वहिष्कार-आन्दोलन से ससार को यह दिखला 
दिया कि कोई राष्ट्र रक्तपात किये बिना--जल, स्थल, श्राकाश-प्ेना 
के विना--किस प्रकार आदर्श श्रह्िताअत का पालन कर श्रपने राष्ट्र 
में स्वदेशी का प्रचार कर सकता है । 


हमारे कथन का सारांश यह है कि राष्ट्रसंघ का विधान स्पष्ट नहीं है । 
इसी स्पष्टता का बहाना लेकर संघ के सबल सदस्य अपने दागित्व का 
पालन नहीं करते | जहाँ राष्ट्र-संध कोंसिल श्रौर असेम्बली के कर्तव्य 
ओर दायित्व स्पष्ट हैं, वहाँ मह्शक्तियों की कूटनीति सध को न्याय- 
पूर्वक कार्य करने में वाघा उपस्थित करती है। इस प्रकार राष्ट्रन्सघ 
अपनी भ्रान्तरिक चुटियो' और कूटनीति-कुशल राजनीतिशों की श्रधि- 
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कार-लिप्सा तथा राज्य-विस्तार के लालसा के कारण पौरुष-हीन बन 
गया है। वह वतंमान स्थिति में, एक संगठित पाखण्ड' के अतिरिक्त 
. और कुछ नहीं है । 


२--पेरिस की सन्धि (800 ० 78 ) 


अगस्त २७ सन्‌ १६२८ ई० को विश्व-विख्यात पेरित की सन्धि- 
पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। यह सन्धि कैलोग-ब्रियान्ड-पैक्ट के नाम 
से भी प्रतिद्ध है। हम इसकी श्रालोचना करने से पूर्व पेरिस की सन्धि 
की प्रतिलिपि यहाँ देते हैं :-- 

धारा १--अ्रपने-अपने राष्ट्रों की प्रजा के नाम पर बड़े-बड़े प्रतिज्ञा 
करनेवाले राष्ट्र यह घोषित करते हैं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को 
तय करने के निमित्त युद्धावाइन की निन्‍्दा करते हैं और अपने 
पारस्परिक सम्बन्धों में युद्ध को राष्ट्रीय नीति का साधन स्वीकार 
. नहीं करते । का 

२--जड़े-बड़े प्रतिशा करनेवाले राष्ट्र यह स्वीकार करते हैं कि 
यदि उनमें किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाय, तो वे उसका 
निपटारा या निर्णय शान्तिमय साधनों के अतिरिक्त और किसी उपाय 
से नहीं करेगे। 

संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के स्वराष्ट्र सचिव (360"8087"ए) 8॥7- 
807 ने पेरिस-सन्धि पर एक वक्तव्य में अपने जो विचार व्यक्त किये 
हैं, वे विचारणीय हैं-- 
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सारांश यह है कि ब्रियान्ड-कैलोग-पैक्ट के कारण युद्ध गेरकानूती 
“बना दिया गया है। अब न यह स्वत्वों का आधार रहा, न अ्रषिकारों 
का जनक ही | सन्धि में बल-प्रयोग (70700) के लिए भी कोई स्थान 
नहीं दिया गया है | यदि इस सन्धि का कोई उल्लंघन करे, तो उसके 
विरुद्ध सैनिक-शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है । यह सन्धि 
तो अपनी शक्ति लोकमत से प्राप्त करती है; इसलिए लोकमत ही 
इसका एकमात्र संरक्षक है । 

इस सन्धि में यह तो स्पष्ट बतलाया गया है कि युद्ध राष्ट्रीय-नीति 
का साधन ([78077770॥/ 0 '७४०॥॥] /0!09) नहीं है-- 
वह गैरकानूनी है ; पर युद्ध क्या है ओर बल-प्रयोग क्या है /-इन 
पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया | यह सन्धि उस समय किस काम 
आयेगी, जब उस पर हस्ताक्षर करनेवाला कोई राष्ट्र युद्ध का शंखनाद 
हाथ में लेकर रंगभूमि की शरण लेगा ! वह कोनसा साधन है, जिससे 
ऐसे संकट के समय सन्धि की सम्मिलित रूप से रक्षा की जा सकती 
है! यह तो ऐता ही विधान हुआ है कि कोई राष्ट्रीय व्यवस्थापक 
कानून तो स्वीकृत कर ले ; परन्तु उसको प्रजा-द्वारा मनवाने के लिए 
॥2९०४ए७ (00ए०7/7770॥/ सरकार कोई प्रयत्न न करे | 

यह मान लिया गया कि युद्ध राष्ट्रीय-नीति का साधन नहीं है ; पर 


# [॥07960798 (00707900ग-7 शशप्॥ए 988 9, 22-28, 
(एब702० कि॥407ण्रथाए 407 [70707] 9०809 ]९०जए०७४ ऐं, 8, 2 « 
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कोई लड़ाकू राष्ट्र अपने स्वार्थ-साधन के लिए उसे श्रन्तरराष्ट्रीय राज- 
नीति का साधन बना सकंता है। ऐसा करने में उसे किसी वाधा कां 
सामना न करना पढ़ेगा। 

हम यह स्वीकार करते हैं कि पेरिस की सन्धि युद्ध को ग़ैर-कानूनी 
घोषित करती है | 

परन्तु प्रश्न तो यह है कि यदि कोई राष्ट्र ( जिसने पेरिस-सन्धि- 
पत्र पर हस्ताक्षर किये हुए हैं ) सन्धि का उल्लंघन कर युद्ध छेड़ता है; 
तो उस समय सन्धि-पत्र के हस्ताक्षर-कर्त्ाओं का कया कत्तंव्य होगा ! 
इसका कोई उत्तर सन्धि-पत्र में नहीं है! क्‍या शान्ति के देवदूत; 
पेरिस-सन्धि के जनक सयुक्त-राष्ट्र, अमेरिका को तरह जापान द्वारा 
चीन के अपहरण को तटस्थ भाव से देखते रहना ही इस सन्धि का 
अभिप्राय है ! ससार में ऐसे सन्धि-पत्रों के होते हुए भी उनके समर्थकों- 
द्वारा युद्धों का आयोजन यह सिद्ध करता है, कि इन सन्धियों के 
पीछे कोई शक्ति नहीं ; इसीलिए अ्रसफलता का सामना करना 
पड़ता है | 

जब पेरिस-पैक्ट पर हस्ताक्षर किये गये, तो सर्वप्रथम सयुक्तनराष्ट् 
अमेरिका के सचिव कैलोग ने इस सन्धि की स्वीकृति के साथ कुछ 
संरक्षण पेश किये। कैलोग ने घोषित किया कि-- 

हर समय प्रत्येक राष्ट्र को यह ख्तंत्रता प्राप्त है कि वह सन्धियों 
की शर्तों का विचार किये बिना विदेश के आक्रमण से अपने प्रदेशों 
की रक्षा करे | वह राष्ट्र हो यह निणय करने के योग्य है कि किन 
परिस्थितियों में आत्मरक्षा के शिए युद्ध किया जा सकता है |? 

इस प्रकार फ्रान्स की सरकार ने आत्मरक्ञा? का सरंक्षण उपस्थित 
किया | ब्रिटिश सरकार ने कैलौग के मन्तव्य का समर्थन किया ओर 
साथ ही यह भी कहा कि संसार के कुछ भागों में, जिनकी समृद्धि और 
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अभ्युदय त्रिटिश-शासन की शान्ति और सुरक्षा के लिए विशेष हित की 
बात है, ब्रिटिश-शासन को उन भागों में "कार्य की स्वतंत्रता 
(7790007 07 8०४07) होनी चाहिए | कहना न होगा कि 
यह संरक्षण स्वीकार कर लिये गये | जब जापान ने चीन पर श्राक्ममण 
किया, तो उसने बतलाया कि यह[कार्य पेरिस-सन्धि (28०६ 0! 748) 
के प्रतिकूल नहीं ठहराया जा सकता ; क्योंकि पेरिस-सन्धि 'श्ात्मा- 
रक्षा? के सिद्धान्त को स्वीकार करती है | जापान ने ओआत्मरक्षा” 
के लिए ही ऐसा किया है। वह चीन पर आक्रमण करना नहीं 
चाहता था | 

अब पाठक यह स्पष्टतः जान गये होंगे कि हन शान्ति-स्थापन के 
लिए, की गई सन्धियों का यथार्थ में क्या उद्दे श्य है, ओर इनसे कहाँ 
तक शान्ति-स्थापना हो सकती है ! यह ठीक है कि श्रमेरिका संसार 
को यह दिखला देना चाहता है कि वह शान्ति की स्थापना के लिए 
सबसे अधिक प्रयल्ञशील है; परन्तु चीन-जापान-युद्ध के पाठक क्‍या 
इस कथन को सत्य मान सकेंगे ! 
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युद्ध के मोलिक कारण 


१--आशिक कारण 


संसार में युद्ध सदैव से होते आ्राये हैं | राज-शक्ति के विकास से 
पूर्व भी मानव-समाज में सामरिक-प्रवृति के लक्षण विद्यमान थे। 
आज भी अरद्धं-सभ्य या वन्य जातियों में युद्ध बड़े भीषण रूप में 
मिलता है ; पर इसका यह निष्कर्ष नहीं कि युद्ध सभ्यता के लिए 
अनिवार्य है| जिस प्रकार आदिकाल से मानव-स्वास्थ्य के लिए रोग 
नामक शत्रु पीछे लग गया है, उसी प्रकार मानव-सम्यता के पीछे भी 
युद्ध का राजरोग लग गया है | युद्ध तो सभ्यता का रोग है। 

युद्ध मानव-प्रकृति का स्वाभाविक गुण नहीं कहां जा सकता। 
युद्ध अनेक मानवीय दूषणों और दुबंलताओं के समान ही एक महा- 
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दोष है | जब-जब संसार में भीषण महायुद्धों की सम्भावना प्रतीत हुई, 
तब-तब ससार के विचारकों ने एक-स्वर से उन्हें सभ्यता के लिए 
घातक बतलाया | हे 

यह आप जानते हैं कि मानव-प्रकृति परिवत्तनशील है। प्रत्येक 
युग में उसमें आश्व्य-जनक परिवत्तन होते रहे हैँ । समाज, व्यवस्था, 
आचार-विचार, शासन-पद्धति, नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध आदि 
ने प्रत्येक युग की मानवी-प्रकृति में बड़े-बड़े परिवत्तन किये हैं| श्राज 
हम जिन श्राचार-विचारों ओर संस्कृति को भ्रेष्ठ सममते हैं, उन्हे हमारे 
पूब॑ज असभ्यता का नाम देते थे। आज हम जिन विचारों श्रौर 
भावनाओं को युग-धर्म कहते हैं, सम्भव है, एक शताब्दी के बाद वे 
जगलीपन के भाव कहे जायें | क्या उन्‍नीसवीं शताब्दी का भारत यह 
कल्पना कर सकता था कि महात्मा गांधी के अहिंसात्मक-सत्याग्रह-द्वारा 
वह श्रपनी स्वाधीनता का युद्ध करेगा १ | 

यह बिलकुल सत्य है कि यदि उन भनुष्यों को, जो रणशभूमि में 
जाकर रक्तपात करते हैं, समुचित सैनिक-शिक्षण न दिया जाय, या 
उनको निन्यत्रण में रहना न सिखलाया जाय, तो वे कंदापि एक 
सैनिक के कर्चन्यों का पाशन न कर सकेगे | इससे प्रमाणित है कि 
मनुष्यों में सैनिक-प्रवृत्ति जन्म से उत्पन्न नहीं होती, |वह तो शिक्षण- 
द्वारा पैदा की जाती है | सैनिक-शिक्षणालय ( धीतक्षाए ॥7क॥- 
0९2 7789068 ).- मनुष्य की प्रकृति को कितना बदल देते हैं, 
यह इसी तथ्य से प्रकट हो जाता है | » 

प्राचीन युग में युद्ध शारीरिक-बल के प्रदर्शन के लिए होते यें। 
जिन भनुष्यों था राज्यों पर किसी राजा को अ्रपना श्रातंक फैलाना 
होता, उनके विरुद्ध युद्व ठान दिया जाता | 

नेपोलियन, सिकन्दर, मुहम्मद गोरी, बाबर आ्रादि गिवने विजेता 
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हुए, सभी ने अपने बल की संसार में घाक जमाने की कोशिश की ; 
परन्तु राज्य-संस्था के किसान के साथ युद्ध के उद्देश्यों में भी परिवर्तन 
होते रहे | बाद में राज-विस्तार की आकांज्ञा से प्रेरित होकर राजा 
अपनी सेनाओं को अद्न-शत्रों से सुस॒ज्ञित कर राज्यो पर आक्रमण करने 
लगे। जो देश जीते, उन पर शासन किया | इस प्रकार साम्राज्यवाद 
को जन्म मिला | 

वैप्ते तो युद्ध के अनेक प्रमुख और गौण कारण हैं। उनका 
* कोई एक कारण बतलाना अज्ञानता होगी ; परन्तु वर्तमान युग में, जब 
संसार के राष्ट्रो के शासन का आधार आधथिक है, राजनीतिक नही; युद्ध 
के प्रमुख कारण भी आशिक ही हैं। राष्ट्रों की यह धारण है कि अर्थ 
की अधिकाधिक प्राप्ति युद्ध-द्वारा ही संभव है| यदि स्थायी शान्ति 
रही, तो श्रर्थ प्राप्ति में वाधा उपस्थित होगी। यह ठीक है कि ऐसी 
सामरिक-मनोवृत्तिवाले राष्ट्र श्रपने इस मूल उद्देश्य को अपनी प्रजा पर 
प्रकट नहीं करते | प्रजा को यह बतला दिया जाता है कि यह राष्ट्र, 
स्वतन्त्रता, राष्ट्रीय-स्वत्तों, राष्ट्र-सम्मान-रक्षा या निर्बल राष्ट्रों की राज- 
नीतिक स्वतत्रता तथा हितों की रक्षा के लिए युद्ध में भाग ले रहा है। 
जब शान्ति-सन्धि की शर्तों पर विचार करने का अवसर आता है, तब 
युद्ध के वास्तविक कारणो का पता चलता है। 
२--ओद्यो गिक क्राग्ति-- 

आज से शताब्दियो पूर्व हमारा जीवन कैसा था ओर आज कैसा 
है (--इस पर विचार करने से हमें विशाल अन्तर प्रतीत होगा। प्राचीन 
युग में मनुष्य अपनी जिन्दगी के निर्वाह के लिए सामग्री जुटाने में 
इतना व्यग्र रहता था कि उसे भोजन-वस्र की समस्या के अतिरिक्त 
ओर किसी बात पर विचार करने का सम्रय बहुत कम मिलता था। 
पाठक यह ध्यान में रक्‍्खे कि में यह बात भारत के वैदिक-काल के विषय 
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में नहीं कह रहा हूँ ; क्योंकि वह तो भारत का सुवर्ण-युग था। वह युग 
तो इतना अधिक उन्‍नत और समृद्धिशाली था कि आर्य विद्वानों ने 
भौतिक उन्नति के साधन सोचने के अतिरिक्त आ्राध्यात्मिक-प्रयोग- 
शाला में ग्राश्रयं-जनक आविष्कार किये थे | यह बाव तो तीन या चार 
शताब्दी पूर्व की है| मानव-मस्तिष्क उतल्कषशील साधनों के सोचने ओर 
भौतिक श्रभ्युदय के साधन जुटाने में मग्न था । श्ञान-विज्ञान का सूर्यो- 
दय होनेवाला तथा यूरोप में वैज्ञानिक-शिक्षा के लिए विद्यालय और 
विद्यापीठ स्थापित होने लगे | जहाँ पहले चर्खे से सूत कातकर, करघे 
से कपड़े बुनकर यूरोपवासी अपने शरीर को ढॉपने की कोशिश करते 
ये, अ्रव वहाँ के नगरों में वेज्ञानिक-उन्नति के कारण मशीनों का उप 
थोग होने लगा। वाष्प-शक्ति से मशीनें चलाकर उद्योग में एक 
विचित्र क्रान्ति कर दी गई | इसका परिणाम यह हुआ कि कम मजदूरों 
के द्वारा अधिक परिमाण में माल तैयार होने लगा | कृपि में भी उन्नति 
हुई श्र भोजन की उपज भी बढ़ गई । ग्रामों के लोग अपने-अपने 
ग्रामों को छोड़-छोड़कर शहरों में बसने लगे | इस प्रकार यूरोप में 
बड़े-बड़े औद्योगिक नगरों का विकास होने लगा। जब यातायात के 
साधनों में वाष्प-शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा, तो बहुत बड़ा 
परिवर्तन हो गया। नाविक्र-शक्ति का भी विकास होने लगा। प्‌ 
१८१६ ६० में सबसे पहले जलयान पर स्टीम-इंजिन लगाकर यात्रा की 
गई | सन्‌ १८१८ ई० में व्रिस्टल और न्यूयाक के बीच में स्टीमर-गह्दांज 
श्राने-जाने लगे | सन्‌ १८४० ई० में रेलवे का आविष्फार हुश्रा ओर 
नई रेलवे लाइनें बनाई जाने लगीं। सन्‌ १८५० ई० में समस्त ससार 
में केवल २३००० हजार मील रेलवे लाइन थी । प्रारम्भ में काए के 
जलयान बनाये जाते थे, उन्हीं में स्टीम-इजिन लगा दिया जाता था ; 
परन्तु वाष्प के आविष्कार के बाद लकड़ी की जगह लोहे के जहाज 
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बनाये जाने लगे | विद्युत्‌ के आविष्कार ने तो आश्रय-जनक भौतिक 
उन्नति करके दिखला दी | आज भोतिक-जीवन में विद्युत्‌ का स्थान 
बहुत ही महवचूर्ण है। 

सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्म में यूरोपवातियों ने नवीन-संसार 
. ( अमेरिका ) की खोज की | इसी समय एशिया में प्रवेश के जल-मार्गों 
की खोज हुई । इन खोजों के कारण स्टीम से चलनेवात्ले जहाजों के 
निर्माण में विशेष सहायता मिली । नवीन संसार से जो बहुमूल्य सम्पत्ति 
ओर खनिज-पदार्थ यूरोप में आये , उनसे यूरोप की व्यावसायिक तथा 
व्यापारिक उन्नति में अधिक सहायता मिली। इन आविष्कारों ओर 
खोजों के परिणाम-स्वरूप उद्योगवाद का जन्म हुआ । सबसे पूर्व इसका 
प्रवेश यूलेए्ड में हुआ । तत्यश्चात्‌ फ्रान्स, जमनी, केन्द्रिय यूरोप 
और रूस में भी उद्योगवाद ने प्रवेश किया । 
३-पू जीवाद 

जब यूरोप में उद्योगवाद का विकास होने लगा, तो पूँजीका 
महत्त अधिक बढ़ गया। 0. ॥).[7, 00!0 के कथनानुसार-- पूँजी 
बाद का अर्थ है--लाम के लिए. माल तैयार करने की वह विकसित 
उन्नत-प्रणाली, जिसमें माल तैयार करने के साधनों पर (सरकार का नहीं) 
व्यक्ति-विशेष का स्वामित्व अधिकार स्थापित हो जाता है । इस प्रणाली 
से अकाल ही होता है, सुकाल नहीं ; यत्रपि पूँजीपति बहुधा इसकी चेष्ट 
करते हैं कि खास-खास माल सस्ता पड़े । पूँजीवाद के लिए माल तैयार 
करने का मुख्य उद्देश्य है, लाभ उठाना | वह चाहता है कि मजूरी का 
. खच बढ़ने न पावे, जिससे साधारण जनता की क्रम-शक्ति बढ़ने में 
वाधा पडती है |? # 

# पूंजीवाद को परिभाषा -लेखक, प० जवाहरलाल नेहरु, आज काशी 
२३ नवम्वर १६२३३ ६० 
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मजदूर पूँजीपतियों के लिए धनोत्त्ति का एक उपयोगी साधन है। 
उसके परिश्रम के फल-स्वरूप उसकी एूजी में बृद्धि होती है । मजदूरों को 
मिल ओर कारखानों में इसलिए काम पर लगाया जाता है कि वे पूँजी- 
प्रति को अ्धिकाधिक सम्पत्ति प्रदान करें | अतः जब मजदूरों के द्वारा 
पूँजी में वृद्धि होना रुक जाता है, तब उन्हे काम नहीं दिया जाता। इस 
प्रकार वे बेकार होकर संसार में अशान्ति का कारण बनते हैं मजदूर 
पूँजी को बढ़ाने में कब श्रसफल होते है, यह प्रश्न विचित्र-सा प्रतीत 
होता है; पर है यह विचारणीय | इस प्रश्न पर आगे विचार किया 
जायगा | 

जब यूरोप के राष्ट्रों में उद्योग की उन्नति के साथ-साथ पूँजीवाद 
का अ्रधिक जोर बढ़ गया, तब एक नवीन समस्या पैदा हो गई | माल 
की पैदावार इतनी अधिक हो गई कि श्रपने राष्ट्र की आरवश्यकताएँ 
पूरी होने के अतिरिक्त माल अधिक बचने लगा | उसकी खपत के लिए, 
उपाय सोचे जाने लगे | यूरोप के राष्ट्रों में अब व्यापारिक प्रतिस्पर्डा 
का आविर्भाव हुआ | अब प्रत्येक यूरोपीय देश अपने माल की खपत के 
लिए यूरोप से बाइर नवीन बाजारों की खोज करने लगा | जब तक 
यूरोप के राष्ट्र अपने समान राष्ट्रों की उन्नति के लिए पूँजी लगाते रहे, 
तब तक उन्हे विशेष लाभ नहीं हुआ । यथा, जब श्रग्रेजों ने श्रमेरिका 
में अमेरिकन रेलवे के बनवाने में अ्रपनी पूँजी लगाई, इससे उन्हे 
विशेष लाभ नहीं हुआ । यह तो प्रोफेसर हेराल्डलस्फ़ी के शब्दों मैं-- 
ल्ाभों का पारस्परिक विनिमय! ( “+९७]07008] [787'0॥488 
0/ 09॥6/708 ) ही कहा जा सकता है| 

नेपोलियन युद्धों के उपरान्त ही वतमान उद्योगवाद का प्रारम्भ 
होता है | अपने जन्म-काल से अरद्ध-शताब्दी तक यह खूब उन्नत 
हुआ । विज्ञान के आ्राश्य॑जनक विकास ने मशीन की शक्ति को श्रधिक 
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बढ़ा दिया। जब अधिक उत्पादन होने लगा, तब नवीन बाजारों के 
लिए. खोज होने लगी। नवीन देश अपनी व्यापारिक उन्नति में अग्रसर 
होने लगे | उन्होंने अपने-अपने बाजारों में अन्य प्रतिदवन्द्दी राष्ट्रों के 
माल का वहिष्कार करना शुरू कर दिया | इसमें उन्हे खूंब सफलता 
मिली ; परन्तु यूरोपीय राष्ट्र इससे निराश न हुए । उनकी नवीन बाजारों 
की खोज निरन्तर होती रही । इस प्रकार निरन्तर प्रयत्न के उपरान्त 
पूर्व अफ्रीका, ओर एशिया का द्वार खुल गया। उनकी मनोकामना 
पूर्ण हुई। उनके हाथ ऐसे बाजार लगे, जो उन्हें न केवल मालामाल 
ही कर सकते थे ; किन्तु उन्हे राजशक्ति प्राप्त करने के लिए भी सुयोग 
दे सकते थे | पूंजीवाद ने यूरोपीय देशों की सरकारों को एशिया पर 
अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए साधन प्रदान किये। 

व्यापार सदैव पताका ( राज्य ) के पीछे पीछे चला ; परन्तु अब 
व्यापार पूँजी के पीछे-पीछे चलने लगा। राज्य और पूँजी एक हो 
गये । कूटनीतिशता और व्यवसाय ने मिलकर काम क्रिया ।?* 

इस प्रणाली के अनुप्तरण से पूँजीपति की शक्ति बढ़ गई और 
एशिया, अफ्रीका श्रादि में लूट करने का पूरा सुयोग मिल गया । 
पूँजीपतियों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपनी-अपनी राष्ट्रीय 
सरकारों से सुसज्जित सेनाएँ उन-उन देशों से मेंगवाईं, जहाँ-जहाँ वे 
श्रपने बाजारों को तलाश में प्रवेश करते गये | इस प्रकार पूर्वी बाजारों 
पर पूर्ण अधिकार स्थापित करने के लिए. सैनिक श्रातंकवाद का आश्रय 
लिया गया। बस, इस समय से पूँजीवाद ने एक नवीन रूप धारण 
किया । यह नवीन रूप आध्िक-साम्राज्यवाद? के नाम से प्रसिद्ध है। 


+ ए66 700 फ़0्जते छपश8 870 ॥06 97079700 0? 20808 
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४--आशि क-ज्ञाप्राज्यवाद 


वर्तमान शासन और राजनीति का मूलाधार 'श्रथ! है ; अतः इस 
युग के साम्राज्यवाद की भावना में भी विशाल अ्रन्तर हो गया | 
उसका 'अ्रथ” से ही अधिक संबंध होने के कारण वह 'शर्थिक- 
साम्राज्यवाद! (8/00॥0770 ॥77/008&]87) के नाम से प्रसिद्ध 
है | इस युग में आशिक साम्राज्यवाद! भी एक नवीन श्राविष्कार है | 
यह पूं जीवाद का निखरा हुआ स्वरूप आर्थिक-साम्राज्यवाद ही संसार 
में युद्ध और अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता का एक मोलिक कारण है ; 
इसलिए हमें इसके स्वरूप को ठीक प्रकार जान लेना उचित होगा । 

आशधिक-साम्राज्यवाद! एक नवीन पद है, जिसे हम बीसवीं सदी 
से पहले के शब्द-कोषों में नहीं पाते । इसका विकास' अपने वर्तमान 
रूप में 800" ए४० के बाद ही हुआ है | 

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तर भाग में उद्योगवाद ओर राजनीतिक- 
क्रान्ति श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच चुके थे। अब वे साम्राज्यवाद की 
नवीन श्रात्मा को ग्रहण कर उन्नति करना चाहते थे। इंगलेण्ड ही 
व्यवसाय ओर उद्योग में अ्ग्रगएय था ; इसलिए, उसे सबसे प्रथम 
अपना बाजार हूँढ़ने के लिए उपनिवेशों की श्रावश्यकता पड़ी | 

सन्‌ १८७५ ई० में इ गलैण्ड में डिजरेली ने सबसे पहले १७६, ६०२ 
सैकड़े डालर का, अंग्रेज़ी सरकार के लिए, स्वेज्ञ नहर में हिस्सा 
खरीदकर ओर “महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञीर घोषित 
कर-आयिक साम्राज्यवाद की नींव डाली। १८८०-६० में मलाया, बर्मा 
श्रोर विलोचिस्तान भी शथ्रेंग्रेजी साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिये गये | 
इसके बाद ००४०७) 0०४७४87॥09"9४॥ डिजरेली की नीति का 
समर्थन करते हुए श्रपने को एक दल का नेता बनाकर ब्रिविश-साम्राज्य 


१८७ 


विद्वव-शान्ति 


की जड़ मजबूत करने के लिए चेश करने लगा। इसी बीच फ्रान्स के 
तृतीय प्रजातन्त्र-शासन ने, अल्सेसलोरेन के हाथ से निकल जाने पर 
बड़े उत्साह श्रौर जोश के साथ राज्य-विस्तार के लिए प्रयज्ञ किया | 
केवल बीस वर्षों में ३९ लाख वर्ग मील के प्रदेश को, जिसमें २६० 
लाख मनुष्य रहते ये, फ्रान्स के साम्राज्य के अन्तर्गत किया गया। 
साम्राज्यवादी हमवर्ग के व्यापारियों ने विस्माक को अपने विचारों का 
अनुयायी बना लिया और जर्मन-साम्राज्य ने बहुत शीघ्र अफ्रीका में 
१० लाख वर्ग मील के प्रदेश पर अपना आधिपत्य जमा लिया। रूस, 
जापान, स्पेन, पुत्तंगाल, और सयुक्तराष्ट्र अमेरिका इस प्रतिस्पर्दधा में 
पीछे न रहे । उन्होंने भी अ्रपने साम्राज्यों में खूब वृद्धि की; यहाँ तक 
कि वेलज़ियम-जैसे छोटे राष्ट्र ने भी अपनी मातृभूमि से अस्सी गुना 
अधिक भू-खण्ड पर अपना उपनिवेश स्थापित किया। उन्नीसवीं शताब्दी 
के अन्तिम और बीसवी शताब्दी के प्रारम्भिक भाग मे यूरोप के राष्ट्रों ने 
समस्त ससार का बेंटवारा कर लिया था। जब शुरू-शुरू में उपनिवेश 
हथियाये गये, तब सममोते और सहयोग से काम लिया मया | यदि क्रान्स 
इन्डोचीन पर अपना अधिकार स्थापित करता, तो इग्लैंड शान्त रहता ; 
यदि इग्लेंड शिंगापूर पर कब्जा करता, तो फ्रास चुप रहता , परन्तु 
जब सब देश अधिकृत हो चुके और वेंटवारे के लिए श्रधिक प्रदेश न 
रहे, तब उपनिवेशों के लिए यूरोपीय राष्टों में संघर्ष होने लगा। 


प्रतिस्पर्दा का यथार्थ उद्देश्य 


जैमा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, एूँजीवाद को अ्रपनी सफलता 
के लिए बाजार की आवश्यकता थी । राष्ट्रीय बाजार, अनेकों पूँजी- 
पतियों के कारण, यथेष्ट लाभ-प्रद सिद्ध नहीं हुआ। अतः अपने देश 
से बाइर नवीन बाजारों की खोज हुई। इस प्रकार उपनिवेशों की 


श्र 


राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शान्ति 


स्थापना हुई । यह बतज्ञाने की आवश्यकता नहीं कि इन उपनिवेशों 
पर श्रघिकार जमाने का मूल उद्देश्य आर्थिक था। उनमें यूरोप में 
उत्पन्न तथा निर्मित वस्त॒ुएँ अधिक मूल्य पर बेची जा सकती थीं ओर 
इन उपनिवेशो से खाद्य-सामग्री और कच्चा माल श्रघिक सस्ता मिल 
सकता था । 

उपनिवेशों पर अधिकार जमाने से ही कोई देश कच्चे माल कौ प्रति- 
इद्धिता में अपने प्रतिदृद्ी देश को हरा सकता है। उपनिवेश यदि 
स्वतंत्र रहे, तो वे कच्चे माल्न पर एकाधिकार कर श्रपने देश के लिए 
अधिक-से-अधिक लाभ प्रात करने की चेश कर सकते हैं ज्यों-ज्यों 
पूँनीवाद बढ़ता गया, कच्चे माल की माँग भी बढ़ती गई | कच्चे माल 
की प्रतियोगिता ज्यों-ज्यों बढती गई, त्यों-त्यों उपनिवेशों पर आधिपत्य 
जमाने के लिए रूगड़ा बढ़ता गया | प्रत्येक यूरोपीय राष्ट्र यह चाहता 
है कि अधिक-से-अधिक उपनिवेश उसके निज के अधिकार में रहे; 
क्योंकि वैसी श्रवस्था में ही वह अपने प्रतिद्वन्द्री को परास्त करने श्रोर 
कम मूल्य में कच्चा माल प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है | # 


पूजीपति के पीछे सेना 
जब व्यापारिक-प्रतिद्वन्द्िता विकट रूप धारण कर लेती है और 
पूँजीपति को अपने माल की खपत करने में अ्रसफलता मिलती है, तब 
विभिन्‍न देशों के पूँजीपतियों में संघर्ष होने लगता है। उनकी सहायता 
के लिए उनके राष्ट्रों की सश्ल सेनाएँ रणभूमि में आ जाती हैं । यहें 


कोई अस्वीकार नहीं कर सकता ऊक्रि ब्रिटिश ने मिश्र देश पर अधिकार 
इसलिए जमाया क्रि ब्रिटिश-पूँगीपति वहाँ अपनी पूँजी लगा सके। 





# देखिए एशिया की क्रान्ति ले० डॉ०सत्यनारायण शा, पी० ९ च्‌+ ड०,३५ ६ 


रैंप 


घिश्व-शान्ति 


दक्षिणी अफ्रीका का युद्ध केवल सुवर्श-खानों को अधिकृत करने के- 
लिए ही हुआ था। फ्रान्स ने नेपोलियन तृतीय के अधीन मेक्सिको पर 
इसलिए, आक्रमण किया था कि मेक्सिको में एँजी लगानेवाल्े फ्रेश्न 
पूंजीपतियों की रक्षा हो सके | श्रमेरिका ने पूँजीपतियों के हित के लिए 
ही निकारागुश्रा, हेटी, प्रेमिकों को अमेरिका के समान बना दिया। 
रूस-जापान का युद्ध मंचूरिया में लकड़ी की रियायतों की रक्षा के लिए 
ही किया गया था। कोड़ो के बबंरतापूर्ण आतंककारी अत्याचार, 
मेक्सिको के तेल के लिए ब्रिटिश ओर अमेरिका के पूँजीपतियों की 
लड़ाई, स्यूनिस को फ्रेश का पराधीन राज्य बनाना ; जापान-द्वारा 
कोरिया की राष्ट्रीयवा का विनाश । इन सब युद्धों का ध्येय एक ही था । 
यद्यपि युद्ध-घोषणा करते समय अपने-अपने विविध मानवीय लद्षयो की 
ओर ध्यान आकष्ट किया था। एूँजीपतियो' ने बड़ी सफलता-पुवंक अपने 
हितो की रक्षा के लिए; अपनी-अपनी सरकारों को आग्रइ किया कि 
वे राष्ट्रीय हितों के लिए लड़े | एक प्रकार से सरकार और पूँजीपति 
में अमिन्न सम्बन्ध स्थापित हो गया | यहाँ तक कि पूँजीवादी के हितों 
पर आक्रमण राष्ट्रीय अपमान माना जाने लगा। 

ऐसी स्थिति में राज्य के पास सेना के अ्रतिरिक्त रक्षा का श्रोर 
क्या साधन रह जाता है। राजों ने अपने-अपने पूँजीपतियों की रक्षा के 
लिए सशज्र सेनाएँ भेजकर युद्ध किये | 

पूंजीवाद के इस विकास को भली-माँति हृदयंगम कर लेना 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जब आर्थिक-साम्राज्यवाद ने ऐसा स्वरूप 
धारण किया ओर राज्य के ऊपर पूँजीवादियों-द्वारा लगाई गई एँजी 
के व्याज-संग्रह करने का भार सोंव्रा गया, तो व्यापारिक सम्बन्धो' में 
बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया। इसके लिए शक्तिशाली राज्य 
अपेक्षित था श्रौर इसका स्पष्ट श्रर्थ यह था कि राज्य की भोतिक शक्ति 
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यवैष्ट होनी चाहिए | इन बाहर लगाई गई पएूँजियों की रक्षा के लिए 
स्थल-सेना और नौ-सेना में अधिक वृद्धि की गई; पर इस सैनिक- 
व्यय की वृद्धि का अर्थ यह था कि पूँजीपति नवीन जन-संह्वारी अस्र- 
शत्नरों का निर्माण करने में श्रपनो पूँजी लगावें। इस प्रकार श्र" 
निर्माता कारखाने और कम्पनियों की राज्य के परराष्ट्रविभाग 
€(+#0"/शं१॥ 720%॥४7097 ) की नीति पर प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक ही था | 

इस प्रकार श्रस्र-शत््र-निर्माता कम्पनियों के हितों की रक्षा करना 
राज्य का एक विशेष कतंव्य बन गया | “जब पूँजीपतियों की सहायता 
के लिए राज्य श्रत्न-शत्रों से सुत॒जित तैनात र[ने लगे, तो स्वाभाविक 
रूप से राष्ट्र किसी युद्ध के लिए अपने राष्ट्र को सबल बनाने के निमित्त 
गुट (9))909) बनाने लगे | फ्रान्स से अपने मतभेदों को तय करने 
के लिए हमें १६०७ में रूस से गुटबन्दी करनी पड़ी ।?# 


आधिक-सांप्राज्यवाद के पक्ष में 


क्या वास्तव में आथिक साम्राज्यवाद राष्ट्रीय ओर अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों को शान्तिमय बनाये रखने के लिए श्रावश्यक है (--हस प्रइन 
पर विचार करने से पूर्व हमें आधिक-साम्राज्यवाद के समर्थकों की तर्को 
पर विचार कर लेना चाहिए। श्रार्थिक-साम्राज्यवादी का यह कथन है 
कि हम अपना माल और एँजी विदेशों में भेजकर ही अपनी जीविका 
उपाज॑न करते हैं ; इसलिए यदि हमें जीवन धारण करना है, तो हमें 
विदेशों में बाजारों की आवद्यकता पड़ेगी। वैज्ञानिक-आविष्कारों के 
कारण उद्योग-क्षेत्र में आश्चयं-जनक उन्नति हुई है| माल इतना 

+ गुण ह60॥स्‍0ग0 #0प70॥86079 0१ ?68९8 ए9 ?7र्ण मे व 
8णत (7शीाए्शा। शा? 8 ज8ए 60 2700 फ़्क') 0- 009 

श्य्द 


विश्व-शान्ति 


अधिक पैयार होने लगा है कि उसे बाहर बेचने के लिए वाध्य होना 
पड़ता है। यदि हम बाहर अपना माल न बेचें, तो इसका श्रथे यह 
होगा कि हमारे राष्ट्र के नागरिक अपने जीवन के वर्तमान मापदण्ड 
( 8(870870 ) को कायम न रख सकेंगे। दूसरा तक यह है कि 
समस्त आधुनिक राज्य इसी काम में लगे हुए हैं| यदि हम इस प्रति- 
स्पर्दा में दूसरों से पीछे रह जाये, तो हम अपनी अ्रतिरिक्त पूँजी और 
तैयार माल की बिक्री के सुश्रवसर से वंचित रह जायेंगे । इस प्रति- 
स्र्दधा में आगे बढ़ने से हम अपनी राष्ट्रीय-सम्भत्ति को बढ़ाते हैं,, 
आर हमारे जीवन का आदश भी इस प्रकार ऊँचा बनता है। 
इसमें सन्देह नही कि इन तकी में सत्यता का कुछ अंश है।' 

साम्राज्यवाद ने अन्य प्रदेशों और पिछड़े हुए प्रदेशों की स्थिति सुधारने 

बड़ा योग दिया है। यह हो सकता है कि पूँजीपतियों ने अपने स्वार्थ 
के लिए ऐसा किया और उग्से उन पिछड़े हुए देशों का भी कुछ हित 
साधन हुआ । वर्तमान आशिक-संगठन में प्रत्येक साम्राज्यवादी राष्ट्र 
के सामने आशिक साम्राज्यवाद की एक विकट पहली है। इसका सुल- 
माना उनके लिए टेढ़ी खीर है। राजनीतिज्ञ इस पहेली को सुलमाने 
में असमर्थ हैं ; क्योंकि वे पूँगीवादियों के आतंक में हैं | पूँजीपति उनसे 
यह कहते हैं कि हमारे हितो की रक्षा न करने का अथथ यह होगा कि 
आप अपने देश को समृद्धिशाली बनाना नहीं चाहते। श्राप उनकी 
आधिक उन्नति में बाघा डालते हैं। 


क्या संयुक्तराज्य अमेरिका साप्राज्यवादी है ९ 


आधिक-साम्राज्यवाद अब इतना विकसित हो गया है कि वह 
भली-माति नहीं पहचाना जा सकता । इस साम्राज्यवाद के विक्रेसित 
रूप को शान्तिमय सांम्राज्यवाद का नाम दिया गया है | इस साम्राज्य- 


१८६ 
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वाद के अ्रधीन जो देश होते हैं, उनका रक्त-शोषण कर श्रपने पूँजी- 
पतियों की पूँजी की वृद्धि करना इसका ध्येय है | इस साप्राज्यवाद के 
संमर्थंक शान्तिमय उपायो से कलह को रोककर, विजित राष्ट्र की 
सम्पत्ति ओर धन को लूट ले जाते हैं | उन विजित राष्ट्रों को यह शान 
भी नहीं होता कि उनका धन लूटा जा रहा है। ऐसे शान्तिमय श्रार्थिक- 
साम्राज्यवादियों का शिरोमणि अमेरिका है।सन्‌ १८६७ ई० से 
संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका में उद्योगवाद उन्नति कर रह है | इस बीच में 
अमेरिका का निर्यात ( 50070 ) ३३ करोड़ ६० लाख डालर 
का हो गया | इसी समय वहाँ 8000। ॥7ए४॥ और ७॥00॥॥९ 
47078 आदि बनाये गये। उसके उद्योगों में ऐसी आश्रयंजनक 
उन्नति तथा तैयार माल की आय-बृद्धि से यूरोप चकित रह गया। 
उसके हृदय में स्पर्द्धा जाग्रतू हो गई। अमेरिका अपना तैयार माल 
यूरोप में भी भेजने लगा। उसकी सम्पत्ति खूब बढ़ने लगी। यूरोप के 
राष्ट्रों की भाँति वह भी अपनी पूँजी बाहर लगाने लगा | 

अमेरिका अपने इस आिक-श्रभ्युदय से उन्मत्त हो >ठा। सन्‌ 
शै८६८ में अमेरिकन बैकर एसोसिएशन के श्रध्यज्ञ ने अपने एक 
भाषण में विजयोन्मत्त भावना में प्रेरित होकर कहा-- 

9० ४०4 ॥70ए9 ॥४॥7०७ 0? (॥6 ए77772 0868 77 #॥6 
89706 [07 007707/00) 870867688 60 जा "00॥, 8600] & ००४)- 


9४6 087९ 0॥8 0007 ६06 879787"ए7 0/ 006 ज्ञ0700, ज्ञ6 ॥0फ 


88978 ॥0 968 ३8 जञ0ेरश09, गाशा जञ0 छत्मा। 0 08 ॥8 
0९872 70 प्र86 ” 


स्पेन-अमेरिका-युद्ध के बाद अमेरिका एक ओऔपनिवेशिक-शक्ति 


कि नम मत जप मत अर 8 22 3 22020 2 2 6 मम न 
# ए09 ०१ ९0878 & ६89 ?70ोथा 00 ए९४०७ 89 8, 9 0080 
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बन गया। साम्राज्यवादी प्रवृतियों का विकास होने लगा। अमेरिका 
ने हवाई में सबसे पूर्व शक्कर का व्यवसाय ओर उसकी उपज शुरू की | 
बाद में हवाई को अमेरिका में मिलाने का प्रयत्ञ किया गया। प्रशांत- 
महासागर के दूसरे द्वीप--अरब सागर में पोर्टोरीलो भी श्रमेरिका मे 
मिला लिये गये ; अतः श्रमेरिका की उद्योग-वृद्धि और ओपनिवेशिक 
साम्राज्य-विस्तार के साथ संयुक्तराष्ट्र की सम्पत्ति में काफ़ी वृद्धि हुई | 
जिससे न्यूयाक विश्व का आथिक केन्द्र बन गया। किसी सभय यह 
स्थिति लन्दन को प्राप्त थी ; परन्तु अब न्यूयाक ने संसार के अर्थ पर 
अपना अधिकार जमा लिया । 

चीन और इंडोनेसिया एशियायी व्यापार के दो बड़े क्षेत्र हैं। 
चीन एक विशाल राज्य है, जिसकी-राष्ट्रीय सरकार अत्यन्त हीन दशा 
में है | अशक्त राष्ट्र तथा ग़ह-कलह के लिए उबंरा भूमि होने के कारण 
चीन साम्राज्यवादी नीति का शिकार है, जापान अपने 880 
] 7706 00000॥8 का प्रयोग कर एशिया से बाहर की शक्तियों को 
उसमें हस्तक्षेप करने से रोकना चाहता है। उसका सिद्धान्त है-- एशिया 
एशिया-वासियों के लिए है ।! इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और रूस श्रादि 
शक्तियों को बड़ा भय है। इस परिस्थिति मे जब तक चीन पूर्ण रूप से 
जाग्रत्‌ नहीं होता, साम्राज्यवादी राष्ट्र चीन और इन्डोनेशिया में शांति- 
पूवंक अपनी लूट को कायम रखना चाहते हैं। अ्रमेरिका इस लूट में 
सबसे आगे है। इन्डोनेशिया में अमित सम्पत्ति है, अब सब राष्ट्रों में 
इन्डोनेशिया के लिए प्रतिस्पर्धा का चक्र चल रह्य है। इन्डोनेशिया के 
घन का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सन्‌ १६२४ में डच- 
ईस्ट-ईन्डीज का पूरा निर्यात ( ४5५0४) चीन के दो-तिहाई 
ओर भारत के एक-तिहाई निर्यात के बराबर था | अभी वहाँ व्यापारिक- 
क्षेत्र में उन्नति फे लिए बहुत क्षेत्र है | वहाँ खानों की बहुतायत है। 
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एशिया में तेल की खानें केवल यहीं पर हैं| यहाँ लोहे की उत्पत्ति 
जापान से दस गुनी है | संसार में जितना टिन पैदा होता है, उसका 
एक चौथाई इसी देश में है। श्रमेरिका ने इंडोनेशिया में समस्त 
विदेशी पूँजी का १९ प्रतिशत हिस्ता लगा दिया है और अ्रमी इस 
दिशा में उन्‍नति कर रहा है | यही कारण है कि वह इंडोनेशिया पर 
अपने आध्िक-साम्राज्यवाद का चक्र चलाने के लिए फिलीपाइन दवीपों 
को स्वतन्त्रता देना नहीं चाहता । ये द्वीप-समूह प्रशान्त महासागर में 
इंडोनेशिया के निकट ही हैं। इस प्रकार अ्रमेरिका एशिया से ब्रिटेन 
आर जापानी शक्तियों का विनाश कर अपना आतंक जमाने में लगा 
हुआ्रा है | इसके लिए वह युद्ध करना नहीं चाहता। एक अमेरिकन 
लेखक ने लिखा है कि प्राचीन समय का साम्राज्यवाद विजित राष्ट्र 
की प्रजा को छोड़कर भूमि पर अ्रधिकार जमांता था , लेकिन इस युग 
का साम्राज्यवाद प्रजा और भूमि को छोड़कर केवल सम्पत्ति के साधनों 
पर अधिकार जमा कर ही सन्त॒ष्ट होता है | साम्राज्यवाद का यह श्रन्तिम 
स्वरूप ही शान्तिमय आ्राथिक-साम्राज्यवाद के नाम से प्रतिद्ध है | 

इतिहासज्ञ 700, ॥)7%0५। ने अ्रपनी उनन्‍नीसवीं शताब्दी के 
अन्त में 'सामाजिक ओर राजनोतिक समस्‍्याएँ? ( 8008) का 
700॥009] 7'.00078 86 076 ॥0 0# 9 ६0. 007प्र'7) 
में साम्राज्य-विस्तार की इस प्रतिस्पर्शा की आलोचना करते हुए 
लिखा है-- 

थयूरोप औ्रौर अमेरिका ने हाल के कुछ वर्षों में चीन के श्रतिरिक्त 
संसार के सभी स्वतन्त्र प्रदेशों (7:98 ॥0777607798) पर अपना अधि- 
कार जमा लिया है | इन प्रदेशों के लिए बड़े संघ्रप॑ हुए हैं ।|भविष्य 
में, हितों की अधिक अस्त-व्यस्त और अव्यवस्थित होने की संभावना 
है ; तथा यह स्पर्द्धा की अग्नि बड़े उत्तेजित रूप से भड़केगी। सभी 
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राष्ट्र जल्दी कर रहे हैं। जिन राष्ट्रों के पास उपनिवेश नहीं हैं, उन्हें 
भविष्य में मी मिलने की आशा नहीं है। यदि वे उपनिवेश प्राप्त न 
कर सके, तो बीसवीं शताब्दी में होनेवाली समतत्ति की लूट में वे भाग 
न ले सकेगे | यही कारण है कि अखलि यूरोप ओर अमेरिका ओऔप- 
निवेशिक राज्य-विस्तार और साम्राज्यवाद के पद से उत्पन्न हो गये हैं |-- 
यह उननीसर्वी सदी की अत्यन्त निंदनीय प्रवृत्ति हे |# 


राष्ट्रसंघ अशक्त है ! 


इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्र-संध युद्ध के प्रति युद्ध का एक उत्कृष्ट 
साधन है | राष्ट्रटसंघ का आदर्श माननीय है और शान्ति-ह्थापन के 
लिए उसका जन्म हुआ है | उसका लक्ष्य ओर उसका कार्य प्रशंसनीय 
होने पर भी आज उत्तका गौरव ओर प्रभाव क्यो धठ्ता जा रहा है ! 
सब ओर से ॥,08276 8 &॥ 0/४॥790 ७ए ॥ए7०0७४०पए 
की आवाजें क्यों आ रही हैं ! इसका मूल कारण यह है कि राष्ट्रसंघ 
विश्व में शान्ति स्थापित करने में श्रशक्त सिद्ध हुआ है। उसका 
शासन-सूत्र उन राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के हाथ में है, जो विश्व 
की सबसे बडी साम्राज्यवादी शक्तियाँ मानी जाती हैं। जब कोई ऐसी 
समस्या उपस्थित होती है, जिसका आशिक-साम्राज्यवाद के हितों 
से संघर्ष होता है, तो यह महान राष्ट्र श्रपने साम्राज्यवाद की रक्षा के 
लिए. उस समस्या को खठाई में डाल देते हैं। जिन्होंने श्रोटावा की 
विश्व-आधिक-परिषद्‌ ( "0०)0 ॥00॥०॥7)०७ 007/070906 ) 
ओर जिनेवा के निःशस्त्रीकरण-सम्मेलन की कार्य-पद्धति श्रौर संसार के 
बड़े राष्ट्रों की कूटनीति का गंभीरता-से श्रध्ययन किया है ; वे हमारी 


+ [शांत 8 907987॥, 
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बात की सत्यता को स्वीकार करेंगे | प्रोफेसर हेराल्ड जे० लासकी का 
यह कथन सर्वोश में सत्य है कि-- 

“जब तक राष्ट्रों का श्राथिक अभ्युदय अ्रतिरिक्त पूँजी और तैयार 
माल के लिए बाजारों की खोज के ऊपर निमर होता माना जायगा, 
तब तक वे बाजारों तक पहुँचने के लिए प्रयत्ञ करेंगे। श्रोर जैसा कि 
जापान की प्रवृत्तियों से यह सुम्पष्ट है, राष्ट्र बाजारों को शान्ति पूर्वक 
प्रात्त नकर सकेंगे, तो वे उन्हें यह युद्ध-द्वारा प्राप्त करने का प्रयत् करेंगे।'# 

जब तक संसार का आशिक संग्रठन साम्राज्यवादी नीति पर 
आश्रित रहेगा, तब तक संसार में 'चीन-जापान-युद्ध/ के नवीन संस्करण 
होते रहेंगे | राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों ओर आ्रार्थिक-साम्राज्यवाद के मनो- 
विज्ञान में पूर-पच्छिम की-सी विपरीतता है ; पर राष्ट्र संध का संगठन 
ऐसे ढड् से किया गया है, कि इन दोनों में मेल-सा हो गया प्रतीत 
होता है ; इसलिए यदि राष्ट्र-संघ के सिद्धान्तों की संसार में विजय-पताका 
फहराती है, तो श्राथिक-साम्राज्यवाद पर बम वर्षा कर उसे नष्ट-भ्रष्ट कर 
देना होगा । आथिक-साम्राज्यवाद की छत्न-छाया में विश्व-शान्ति का 
जीवन सदेव संकट में रहेगा | 


नखिचनल 


+ ए]06 7007907्रा७४ ए0प्रातेक्षा078 00 76806 9६ 989- 
8₹ प्रह॥"0)0 7. ॥8४ट्रा- 
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आर्िक-साम्राज्यवाद बनाम साम्यवाद 


आर्थिक-साम्राज्यवाद के चक्र से संसार हा-हाकार कर रह्य है। 
संसार की विचित्र दशा है । एक ओर साम्राज्यवादी राष्ट्र अपनी उन्नति 
के लिए श्रघिक्षत परतत्र उपनिवेशों श्रोर साम्राज्यों की रक्षा के लिए 
चिंतित हो रहे हैं, दूसरी ओर पूँजीवाद की जड़े हिल रही हैं--ठीक 
ऐसे, जैसे भारत में विगत भूकम्प ने बिहार को हिला दिया। जिस पूँली- 
वाद के प्रताप से अपार सम्पत्ति श्रौर धन का उत्पादन हुआ, वही 
सम्पत्ति आज पूँजीवाद के नाश का साधन बन गई है। आज इस 
विचित्र दृश्य को देखकर पूँनीपतियों के होश-हवास गुम हो गये हैं। 

इसका कारण यह नहीं हे कि श्रब उपनिवेशों या साम्राज्यों से 
यूरोपीय राष्ट्रों का प्रभाव नष्ट हो गया है। प्रत्युत्‌ इसका कारण कुछ - 
श्रौर ही है | संसार में अपार सम्पत्ति है, अपरिमित धन है; श्राज संसार 
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पूर्व की अपेज्ञा अधिक धनवान है--समृद्धिशाली है; परन्तु दरि- 
द्रता भी उससे कहीं अधिक भयकर रूप में है। अमेरिका सबसे बड़ा 
धन-पति देश हे ; परन्तु वहाँ भी करोड़ो की संख्या में बेकार मनुष्य 
मौजूद हैं। द्वाल में, बत्तमान युवक” (४०१७० ए०प)) नामक 
त्यूयाक के पत्र की सम्पादिका !(88 ए॥0]& ॥]॥78 ने लन्दन में 
अमेरिका की बेकारी का बड़ा रोमांचकारी बृत्तान्त प्रकाशित कराया है। 
सम्पादिका ने लिखा है--अमेरिका में उद्योगवाद के पतन से एक बड़ी 
भयंकर समस्या पैदा हो गई है । दो लाख से अधिक बेकार श्रोर बे- 
धर-बार के नवयुवक और युवतियाँ छोटे-छोटे समूहों में एकत्र होकर 
देश के कोने-कोने में घूम रहे हैं | उनमें से कोई भी २५ वर्ष की आ्रायु 
से अधिक नहीं हे ; परन्तु सभी यौवन की आशावादिता से हाथ धो 
बेंठे हैं। वे भूखे हैं । उन्हे अपनी मौत-ज़िन्दगी की चिंता नहीं है। वे 
जंगली लोगों के गिरोह नहीं हैं, वे मध्य श्रेणी के कुटम्तरों में पैदा हुए हैं, 
जो आर्थिक-सं कट से पूर्व काफी घनी थे | इनमें से दो-तिहाई घुम्मकड़ 
युनिवसिदियों में पढ़कर डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। बहुतेरे क़ानून, चिकित्सा 
ओर इज्जिनियरी में भो निपुण हैं । वे नौकरियों की तलाश में एक 
शहर से दूसरे शहर में घूमते रहते हैं। वे मोजनालयों, कृषकों के घरों 
तथा .दूकानों से भोजन माँगे लेते हैं । वे पार्क की बेंचों पर सो रहते हैं, 
वैसे वे' छोटे-छोटे कुएड बनाकर घूमते हैं; परन्तु रात को सोने के 
समय, ठंड से बचने के लिए, इकछ्े ही सोते हैं |? 

सम्पादिका श्रागे लिखती हैं--- 

वे न्यूयाक में मेरे दफ़्तर में श्राये ओर फ़श पर सोने के लिए 
आशा माँगी। उनके जूते फटे हुए ये | उनके बच्नों में श्रनेकों छिद्र मे । 
युवतियाँ चपल प्रतीत होती थीं ; पर यथार्थ में वे बुढ़िया-जैती बन 
गईं थीं | 
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“उनमें से श्रधिकतर अ्रपने विद्यार्थी-जीवन में प्रतिदिन एक डालर 
जेब-खर्च के लिए. लेती थीं। उन्होंने सम्मानपू्वक स्नातिका-पद प्राप्त 
किया। कुछुएक युवतियाँ प्रेम-चक्र में फैंस गई। वे विवाह नहीं कर 
सकतीं ; पर साथ-साथ रहती हैं। वे नोकरियों को खोज में) लगे.. रहते 
हैं। पिछले शीत में उनकी संख्या ७४००० थी ; अब वह २ लाख 
पहुँच गई है | धर्मादा संस्थाश्रों'से उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती । 
७५ » *< >< यह दशा बड़ी तीत्र गति से बढ़ती जा रही 
है। पाँच वर्ष के बाद अपराधियों की एक भयंकर श्रेणी से सामना 
करना पड़ेगा ।? 

--[ प्रा॥078887 7घ768 ( 00॥ ) ॥ /0९0९77067 988 ) 

यह स्थिति उस देश की है, जो आज संसार के पूजीपति 
देशों का शिरोमणि माना जाता है ; पर दूसरी ओर करोड़ों मन खाद्य 
पदार्थ इसलिए अग्नि की भेट किया जाता है--समुद्र में फंक दिया 
जाता है कि वस्तुओं का मूल्य बढ़े ओर बेकारों को मिलें काम | हाल' 
में लिवरपुल की नदी में डेढ़ करोड़ सन्तरे भाव घट जाने के कारण 
फेक दिये गये ; यद्यपि लाखों मनुष्य उस नदी के किनारे पर थे। आज 
प्रत्येक चीन कम पैदा करने की योजना सोची जा रही है | ब्राज़ील में 
क़हवा श्रधिक होता है ; माल अधिक तैयार हो गया | खपत कम थी | 
इसलिए कहवा बेहद सस्ती हो गई । फिर लाखों मन कहवा समुद्र के 
उदर में डाल दिया गया, जिससे क्हवे का मूल्य बढ़े | मनुष्य हमेशा 
महँगी की शिकायत करता शआआराया है | सदेव अधिक उत्तन्न करने की 
कोशिश की गई है ; पर अत्र विपरीत दशा है, श्रधिक उत्पादन होने 
पर भी अधिक लोग भूखों मरते हैं। पूँजीवादियों का मूल्य बढ़ाने का 
उपाय बड़ा विचित्र है ; पर वह विफल सिद्ध हो रहा है ; क्योंकि इस 
हास्यास्द उपाय से न तो मूल्य में ही वृद्धि हुई और न बेकारों को 
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रोजगार ही मिला | यह आथिक-साम्राज्यवाद का प्रसाद है। सोवियट 
रूस ने जन-समाज को इस महामारी से बचाने के लिए एक उपाय 
सोच निकाला है और उसका वह परीक्षण भी कर रहा है| वह है-- 
साम्यवाद ( 8008॥[87॥ )। 


सम्पत्ति-विभाजन में समता 


साम्यवादियों के सिद्धान्तानुसार बत्तमान ग्राथिक-संकट का कारण 
है--सम्पत्तिविभाजन की आर्थिक विषमता | व्यक्ति-द्वारा व्यक्ति और 
समूह-द्वारा समूह का रक्त-शोषण ही इसका परिणाम है ; इसलिए काल॑- 
माक्स ने इस लूट को बचाकर आर्थिक समता स्थापित करने के लिए 
साम्यवाद के सिद्धान्तों का विकास किया। विचारकों ने यह निश्चय 
किया कि आर्थिक समता स्थापित करना हमारा ध्येय होना चाहिए और 
इस ध्येय की पूर्ति के लिए उन्होंने यह प्रयत्ञ किया कि माल तैयार 
करने के साधनों पर राष्ट्र का समाज या नियंत्रण हो और व्यक्तिगत 
सम्पत्ति की सीमा परिमित कर दी जाय | 

भारत में साम्यवाद के प्रमुख समर्थक श्रीयुत सम्पूर्णानन्‍्दजी ने 
विगतहवर्ष ( नवम्बर १६३३ ई० ) काशी में 'व्यावह्यरिक साम्यवाद/ 
पर एक व्याख्यान दिया। आपने उसमें बतलाया-- 

व्यापार का काम मिन्न-मिन्न लोगों के हाथ में रहने से हरणएक 
व्यक्ति यह समझता है कि सारी दुनिया का बाजार मेरा है; परन्तु 
रूस में उपज का हिसाब लगा लिया गया है कि इस वर्ष में इस मेल 
की इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी ओर इतना माल तैयार किया जाय | 
संभव है, पहले एक-दो वर्षों में चीज्ञ घट-बढ़ जाय ; परन्तु वे बराबर 
हर तीसरे-छठे महीने हिसाब लगाते रहते हैं। व्यापारी तो खपत होने पर, 
माँग ज्यादे होने पर मूल्य बढ़ावेंगे ; पर रूस में सरकारी प्रबन्ध होने 
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से, उसी के श्रनुसार अ्रगल्ले वर्ष प्रबन्ध करते हैं। वहाँ दाम घटाने- 
बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता ; उनका आदर्श तो रुपये को उठा देता 
है। प्रजा की पैदा की हुई चीज है। राष्ट्र की चीज में से राष्ट्र के 
व्यक्ति चाहे जितना ले ले, जमा करने की जरूरत न होगी। अभी तक 
आदश का पूरा पालन नहीं हुआ ... ... .. ««« वहाँ ऐसा नहीं है कि 
सब लोगों को बराबर-बराबर जायदाद बाँट दें। कल, कारखानों, 
बैंक, रेल, जितनी व्यापारिक वस्तुएँ हैं, सब निजी नहीं सरकारी सममी- 
जाती हैं। इसका फल यह होता है, कि जो लाभ होता है, वह राज्य 
का होता है| ...... रूस में किसी का निज का मकान नहीं है। बड़े-' 
बड़े महल भी साधारण रीति से किसानों के काम में लाये गये हैं। 
योजना के अनुसार हर वर्ष नियत संख्या में मकान बनते हैं।! # 

इससे आपको साम्यवाद के सिद्धान्त की सूक्र्म रूपरेखा का 
ज्ञान हो गया होगा |सिम्यवाद साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के विपरीत है। 
साम्राज्यवाद पूँजीपतियों की पूँजीकी रक्षा करता है, उनके लिए 
सैनिकों और अख्नर-शत्त्रों, जलयानों तथा आकाश-सेना को जुठाता है, 
तथा संसार में युद्ध के लिए पूरा वातावरण पैदा करता है ||दूसरी ओर 
साम्यवाद निजी सम्पत्ति का विनाश कर पूँजीवाद पर कुठाराघात करता 
है । सम्पत्ति के उत्तादक साधनों पर समाज का पूरा नियंत्रण होने के 
कारण व्यक्तिगत व्यापारिक प्रतियोगिता को भी अवसर नहीं मिलता । 

रूस में साम्यवाद का परीक्षण सन्‌ १६१७ ६० की राज्यक्रांति के 
बाद से शुरू हुआ है। रूती साम्यवाद को विश्वव्यापी सिद्धान्त बना 
देना चाहते है; इसीलिए थे उसका प्रयोग न केवल अपने देश में 
ही करते हैं, प्रत्युत्‌ समस्त ससार में करने का प्रयत्न करते हैं। 

# व्यावहारिक साम्यवाइ--ले० भी सम्पूर्णानन्दजी ( 'आज' ) दैनिकन्पत्र २३ 
नवम्बर १६३३ काशी । 
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उनका आदश हे--अखिल संसार में साम्यवादी शासन 
( 800ं8/8 60ए8श॥076 ) की स्थापना | यह उद्दैश्य महान्‌ 
है| इस समय जब कि, साम्यवाद का प्रयोगशाला में परीक्षण हो रहा 
है, उस पर कोई निश्चयात्मक अन्तिम सम्मति देना न्यायसंग्त नहीं 
हो सकता ; इसलिए साम्यवाद के सम्बन्ध में इम अगले परृष्ठों में जो 
कुछ लिखेंगे, वह वर्तमान युग की स्थिति के आ्राधार पर ही होगा। 
प्रकृति की भाँति राजनीति भी परिवर्तनशील है ; भ्रतः यह भविष्य- 
वाणी करना उचित न होगा, कि साम्यवाद विश्व-शान्ति की स्थापना 
में सफल होगा ; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि साम्यवाद आर्थिक 
साम्नाज्यवाद के लिए एक ख़तरा है। 


अतिरिक्त पूंजी और थुद्ध 


अधिक शक्तिशाली राष्ट्रों में आवश्यकता से श्रधिक पूँजी उलन्र 
हो जाती है। इस पूँजी का स्वदेश में कोई उपयोग नहीं होता। इसी- 
लिए उसे निबल और पिछड़े राष्ट्रों में [77080 किया जाता है | इस 
प्रकार उसके व्याज से खूब लाभ उठाना ही उस पूँजी की उपयोगिता 
है। पूँजीपति अपनी पूँजी से इस प्रकार का लाभ उठाने के लिए क्यों 
प्रयत्वशील रहते हैं ! 

इस विशाल पूँजी की बचत का मूल कारण है, आथिक विषमता | 
पूंजी के उत्तादक श्रमिकों को इतना वेतन नहीं मिलता कि वे इस 
अतिरिक्त पूँजी का उचित बेंटवारा कर, उसे समाज के ' लिए उपयोगी 
बना सके । स्वदेश में ठीक उपयोग न होने के कारण, पूँजी विदेशों में 
जाती है। पिछड़े राज्यों में पूं जी लगाने से बहुत बड़ा लाम है | वहाँ 
मजदूर बहुत सस्ते मिल सकते हैं | उनसे श्रधिक घण्टे काम लिया 
जा सकता है। कम वेतन दिया जाता है ; उनके स्वास्थ्य ओर सफाई 
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के लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं करना पड़ता । सुसंगठित व्यापार-संघों 
( ]7806 एं70॥8 ) की कमी के कारण प्ँजीपतियों को अधिक 
लाभ का सुयोग मिलता है | इस तरह लूट के लिए मार्ग खुला हुआ 
है| यदि आप अपने देश ओर अफ्रीका के भारती मजूरों की दशा का 
कदणाजनक वर्णन पढ़ें, तो यह सब आपको मलीमाँति मालूम हो 
जायगा | लाभ--अमित लाभ की प्राप्ति में यदि कोई संकट उपस्थित 
होता है | श्रथवा संकट की सम्भावना होती है, तो कूटनीतिज्ञता और 
सैनिऊ-शक्ति उस संक्रठ को दूर करने के लिए आगे बढ़ते हैं । 

साम्राज्ववाद का एक और भयकर परिणाम है | ब्यापार के लिए 
शान्तिपूर्ण देश की आवश्यकता होती है और शान्ति-स्थापन के लिए. 
सिविल ओर फौजी प्रबन्ध की आवश्यकता पड़ती है। 

इन सिविल ओर फोजी नौकरियों में उन प्रदेशों के मध्य व 
उच्च श्रेणी के लोग बहुसख्या में शामिल होते हैं। इन नौकरियों से 
उन्हे काफी बड़ी-बड़ी तनख्वाहे मिलती हैं | भारत, मिश्र तथा अफ्रीका 
के बहुतेरे प्रदेशों में इसी प्रकार की सिविल-सर्विस आर्थिक-साम्राज्य- 
वाद की रक्षा क लिये मौजूद हैं। भारत पर इन सर्विसों का एक बड़ा 
गहरा प्रभाव पड़ा है। एक ओर इन सिविल और सैनिक नोकरशाही 
ने भारत में स्वराज्य के पति विरोध का बीजारोपण कर दिया है ; 
क्योंकि राष्ट्रीय आन्दोलन इस नौफरशाही पर ही आक्रमण करता है। 
दुपरी ओर इन प्रदेशों की रक्षा के लिए बड़ी-बड़ी फौजें रक्खी जाती 
हैं। इस प्रकार सैनिकवाद को अधिक पुष्टि मिलती है । 


आधिक-संकट 
आधिक-साम्राज्यवाद का एक और भयंकर परिणाम है | जब तक 
श्रौद्योगिक प्रतियोगिता पश्चिमी देशों में ही सीमित रही, तब तक तो 
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वह उन देशों में चलती रही जिनमें जीवन के श्रौद्योगिक माप-दण्ड 
(3(&70&708) तमान थे। जब प्राच्य राष्ट्रों ने श्रोद्योगिक ज्षेत्र में 
पदापंण किया, तो स्थिति में बड़ा परिवर्तन हो गया । जापान, चीन, 
भारत आदि देशों में मजदूरों का वेतन बहुत ही कम है । पश्चिमी 
मजदूरों की तुलना में प्राच्य मजदूर का जीवन बहुत सादा है; उनके 
जीवन की श्रावश्यकताएँ बहुत थोड़ी हैं ; इसलिए पाश्चात्य देशों को 
जापानादि से प्रतिस्पर्धा करने में बहुत ह्वानि उठानी पड़ती है। भारत 
आदि में उग्र राष्ट्रीयया के कारण जकात की बड़ी-बड़ी दीवार भी खड़ी 
होने की सम्भावना है। स्वदेशी आन्दोलन का उत्कष भी स्वाभाविक 
ही है। ऐसी स्थिति में भारत तथा जापान पाश्रात्य देशों के प्रतिदवन्द्द 
व्यापारियों को सफलता-पूवंक हरा सकते हैं | इस सबका परिणाम वही 
हुआ, जो स्वाभाविक था | सन्‌ १६२५ ई० से संसार के बाजार में 
मन्दी शुरू हुईं | सन्‌ १६२५ में जिस चीज को कीमत १००) थी, वह 
सन्‌ १६२८ ई० में ७९) और सन्‌ १६३२ ई० में २६) रह गई। जो 
मूल्य १०० वर्ष में बढ़ा था, वह १० व में चौथाई रह गया | आर्थिक 
संकट को दूर करने के लिए सरकारों ने अपने सिक्‍क्रों कौ कीमत घठाना 
शुरू किया | सबसे पहले जमनी ने अपने सिक्कों की कीमत गिराना 
शुरू किया। 'माक” का सिक्का गिराकर कागजी सिक्का चलाया गया। 
इड्शलैएड ने कागजी नोद ( 07७0५ ॥0608) और सोने को 
मिला दिया, जैसे एक पौरड का करेन्‍्सी नोट है, तो उसके बदले २० 
शिलिड्धभ सोना देना निश्चय किया | 

इसके पूर्व कागजी पौर्ड और सोने का भाव अलग-अलग था | 
इससे इंगलैर्ड को घाटा हुआ | तब इस क्षति को पूरा करने के लिए 
सन्‌ १६९८ ई० में भारतीय रुपये की दर एक शिलिंग ४ पेंस से १ 
शिलिंग ६ पेंस कर दी गई | इस्त विनिमय से इगलेर्ड को लाभ हुश्रा 
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और भारत के किसानों को बड़ा नुकसान पहुँचा । सभी देशों ने अपने- 
अपने व्यापार का संरक्षण करने के लिए विदेश से आनेवालें माल पर 
अधिक कर लगाकर जकात की ऊँची दीवार खड़ी करने लगे। इससे 
भी काम न चला, तो सिक्कों की दर गिराना शुरू किया गया। इसमें 
जापान सबसे आगे बढ़ा । जापानी सिक्के येन की दर हृद से क़्यादे 
धटने के कारण भारत में जापानी माल खूब सस्ता बिकने लगा। अ्रव 
इंगलैण्ड को भी चिन्ता हुई | जापान ने इंगलेर्ड के व्यापार को नष्ट 
कर दिया । इंगलैए्ड ने पौरड को सोने से अ्रलग कर उसे भारतीय 
रुपये से बॉध दिया | इसके परिणाम-स्वरूप भारत का दो अरब का 
सोना विदेश को चला गया। इस प्रकार व्यापार और उद्योग स्वयं 
अपने-आप अपने विनाश के साधन तैयार कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति 
में सुधार होना कठिन ही है | 

अतः शान्ति के इच्छुक के सामने एक बड़ी विकट पहैली है./जब 
तक राष्ट्रों का आ्िक-संगठन साम्राज्यवाद की नींव पर आश्रित रहेगा 
और जब तक पूँजी की रक्षा के लिए राष्ट्र सशस्त्र सेना से तैनात रहेगा, 
तब तक पूँजीवाद का अन्त नहीं हो सकता | जब तक आर्थिक साम्राज्य- 
वाद निविष्न रूप से चक्र चलाता रहेगा, तब तक कोई भी संस्था 
संसार में शान्ति की स्थापना नहीं कर सकती । यदि राष्ट्र इस आर्थिक 
साम्राज्यवाद से अपना नाता तोड़ दे, तो शान्ति की समस्या का समा- 
घान बहुत अधिक संभव हो जाय | / 

राष्ट्रसंध के द्वारा आथिक-साम्राज्यवाद का नाश असंभव है; 
क्योंकि संघ का संगठन ही उस पर आश्रित है। राष्ट्र-संघ से साम्राज्य- 
वादी राष्ट्रों को विशेषाधिकार प्रदान किया जाना, यह तसिद्ध करता है 
कि वह आशथिक-साम्राज्यवाद के विरुद्ध कोई आ्रान्दोलन न खड़ा करे | 
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आर्थिक शान्ति-पथ 


ब्रिटिश विद्वान्‌ राजनीति-के पंडित &700-07. ॥,8४४ की 
सम्मति में युद्धावरोध का सच्चा मार्ग है--आशिक साम्राज्यवाद पर 
आक्रमण ; क्योंकि यह हमने देख लिया है कि युद्धों का कारण एशिया, 
अफ्रीका और दक्षिणी श्रमेरिका की लूट भी है । 

यदि यह बात सत्य है ( जिसके सत्य होने में किंचित्‌ सन्देह नहीं), 
तो इसका अर्थ यह है कि संसार के आथिक-संगठन में परिषतंन 
होना चाहिए। पूँजीपति जिस पूँजी का स्वदेश के बाजार में प्रयोग 
नहीं कर सकता, वह यथार्थ में मजदूर-वर्ग की दृषित क्रव-शक्ति का 
फल है। समत्ति का कुप्रबन्ध और विषम-विभाजन ही इस बिक्रार-पूँजी' 
(9िप'0] 08 ८७])98) ) का कारण है। पूँजीपतियों का एक छोटा- 
सा समूह इतना अ्रधिक माल तैयार करता है कि जन-समाज उसे नहीं 
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खरीद सकता | विद्वान लेखक ने श्रपने विचार बहुत ही उत्तम ढंग से 
व्यक्त किये हैं । प्रत्येक विचारशील पुरुष को इन पंक्तियों पर मनन 
करना चाहिए-- 

“06 प्रापा'.8 0९ 96800 6000048 प्र00॥ ॥09 7.79॥86 067७- 
]097076 07 96 ॥०76-ए8'९९६ 8 8 70878 07 ए97९एश/|/ए( 
096 ७०77907000 707 78॥07068 807'080 079 ७४79४ ए0 
पर86 ॥68 9788877'6 ० त007809, ज्ञ 8)) ॥॥86 ॥6 77 9व8, 60 
शी९९ 070 ९॥78706 8४6 ॥6  6४४980)7897006 86 #78 
6&00786 07 07 ॥१ए8]8. ! 

इसलिए मज़दूरों के वेतनो में यथेष्ट वृद्धि करने से उनकी क्रय 
करने की शक्ति बढ़ेगी । दूसरी ओर पूँजीपतियों की बड़ी आय पर बड़े- 
बड़े कर लगाये जाये, जिसका धन, शिक्षा, मातृत्व, शिशुरक्षा, पाक, 
उद्यान तथा आमोद-प्रमोद के साधनों में व्यय किया जाय | इस प्रकार 
सम्पत्ति का विभाजन अ्रधिक समता से हो सकेगा। इस दृष्टि से साम्य- 
वाद और “७806 थ70 संसार में शान्ति स्थापना के शिए बहुत 
उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं | 


ब्ण्य 


सातवाँ अध्याय 
सुरचा 


फए847"704870॥/ 78 06 07)ए 8 076४607 0 शां80, [7007"- 
49706 77 7 8 06 80 (66४ 07 $96 9680९. ॥760097॥07॥8 
07 ॥860078, 800 77086 06 7॥0प7660 870702 06 6880688 
07 8 (००४७०१९ 96806. 

--4760% 26866#80॥ 
437 8॥6886, 320867906॥86%/ 00#/8"6॥08 
निःशत्नीकरण-परिषद्‌ के अध्यक्ष श्रार्थर हेन्डरसन के स्मरणीय 
शब्दों में 'निःशसत्रीकरण फेवल-मात्र श्रत्यन्त मह्तपूर्ण प्रश्न ही नहीं 
है ; किन्द राष्ट्रों के शान्तिमय मनोभावों की सच्ची कसोटी है श्रौर स्थायी 
शान्ति के प्रमुख तत्वों में इसे भी स्थान मिलना चाहिए |? 
यथार्थ में जैता कि बहुतेरे लोगों का विचार है--विश्वास है, 
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शस््रीकरण संसार में श्रन्तराष्ट्रीय युद्ध मौलिक कारण नहीं है। श्रसत्र- 
शत्र तो किसी उद्दे श्य की पूर्ति के लिए साधन हैं और वह उद्देद्रय 
है आथिक-साम्राज्यवाद | इसी उद्दे श्य के हेतु विशाल संहारक स्थल- 
सेना, नाविक सेना ओर आकाश-सेना का निर्माण किया गया है। 
रासायनिक युद्ध-प्रणाली तथा वैज्ञानिक प्रयोगो' के कारण युद्ध की 
भोषणता अत्यधिक बढ़ गई है; पर यह तो स्पष्ट ही है कि यह 
सब किया जाता है पूंजीवाद की रक्षा के लिए | राष्ट्रसंघ ने युद्ध 
के निदान को ठीक प्रकार से जानने का ।प्रयत्ञ नहीं किया। यदि 
युद्ध के मौलिक कारणों को जानकर उन्हे समूल नष्ट करने के लिए 
सबल राष्ट्र ( 9708 00फ़ञ०78) सद्भावना से प्रयत्शील हो जायें, 
तो इन निःशस््नीकरण-सम्मेलनों की श्रावश्यकता ही न रहे | यही कारण 
है कि थ्राज इतने वर्षों के निरन्तर परिश्रम के बाद इन (सम्मेलनों से 
कोई लाभ नहीं हुआ। ज्यों-ज्यो इन सम्मेलनों के काय की प्रगति 
बढ़ती जाती है, त्यो-त्यों' यह समस्या और भी उलमती जाती 
है और संसार के बड़े-बड़े राष्ट्र शत्नीकरण की प्रतिस्पद्धा में आगे 
बढ़ने के लिए प्रयक्ञशील देख पड़ते हैं । 

यदि निःशस््रीकरण की समस्या का सफलता-पूवंक समाधान हो 
जाता, तो यह सिद्ध हो जाता कि श्र राष्ट्र युद्ध की कामना नहीं 
करते । श्रव वे शान्ति के लिए इच्छुक हैं ; परन्तु इन निःशस्नीकरण 
सम्मेलनों को विफलता इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राष्ट्र श्रभी 
शान्ति नहीं चाहते। अभी वे किसी बड़े महाभारत की तैयारी में 
लगे हैं । 

निःशस्त्रीकरण की समस्या पर विचार करने से पूद हम विवादों के 
शान्ति-पूर्ण निपारे, शान्ति-पूर्ण परिवत्तन, और सुरक्षा पर विचार कर 
लेना उचित सममते हैं ;|क्योंकि इनका हमारे विषय से संबंध है । 
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विवादों का शान्ति-पूर्ण निर्णय 

केवल युद्ध को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध घोषित करने से संसार 
में शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती। इसके लिए सबसे पूर्व विवादों 
का शान्ति-पूर्ण निर्णय श्रत्यन्त आवश्यक है। विवादों की पचायती- 
निर्णय-द्वारा निपटारे की प्रणाली उनन्‍नीसवीं सदी के अन्तिम भाग से 
स्थापित है ; परन्तु उसमें अनेक दोष थे ; इसलिए यूरोपीय महासमर 
के बाद जब राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, तब अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी 
न्यायालय की स्थापना के लिए भी प्रस्ताव रखा गया | न्यायालय की 
स्थापना हो गई | उसी समय से यह न्यायालय बड़ी कुशलत्ा-पूर्वक 
अपना कार्य-तम्पादन कर रहा है। 


राष्ट्रसंध के सदस्यों को अपने विवादों का निपटारा शान्ति-पूवक 
करना चाहिए। इसके लिए तीन मार्ग हें--( १) कानूनी निर्णय 
(२) जाँच ( ३ ) सममोता । यह आवश्यक है कि जब किसी विवाद 
पर निर्णय दे दिया जाय, या जाँच की जाय अथवा सममोता कर लिया 
जाय, तत्र उसके तीन मास बाद तक वे युद्ध नही कर सकते। यदि 
राष्ट्रसध के सदस्य प्रथम मार्ग को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें निणंय की 
शर्तों का पालन करना अनिवाय है। यह निर्णय चाहे स्थायी-न्यायालय- 
द्वारा दिया गया हो, चाहे विशेष पंचायत-द्वारा। यदि सदस्य निर्णय 
के अनुसार कार्य नहीं करते, तो कॉंसिल को ऐसे उपाय सोचने पढ़ेंगे, 
जिनसे वे उसे मानने के लिए बाध्य हों । 

यदि विवाद के पक्ष कानूनी निर्णय के स्थान में समझौते (00/) - 
७479) के द्वारा अपना फैसला करना चाहते हैं, तो कॉपिल को 
विवाद की जॉच कर अपना निर्ण॑य देना चादिए। कॉंसिल जिस पद्धति 
से जाँच करती है, यह हम अन्यत्र बतला चुके हैं| श्रथ्॒ संक्षेप में हम 

र०्द 


विश्व-शान्ति 


उन सन्धियों का उल्लेख करना चाहते हैं, जिनके अनुसार राष्ट्रों ने 
अपने विवादों का निर्णय करना स्वीकर किया है । 


१--०0॥४07047 0॥8780 


जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी-न्यायालय के विधान की तैयारी की जा 
रही थी, उस समय ऐसा सोचा गया, कि कानूनी विवादों में कानूनी 
निर्णय अनिवायंतः स्वीकार किया जाना चाहिए। 
संसार के बड़े-बड़े कानून-बिशारदों श्रोर विशेषज्ञों की एक समिति 
नियुक्त की गई, जिसको यह कार्य सौपा गया । समिति ने यह प्रस्ताव 
रखा कि जो राष्ट्र स्थायी न्यायालय के विधान ( 3॥80069 ) को 
स्वीकार करेंगे, वे अनिवायतः न्यायालय के कानूनी निर्णय को स्वीकार 
करेंगे ; परन्तु राष्ट्रससंघ की कोंसिल ने ब्रिटेन ओर फ्रान्स के आग्रह पर 
इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अपेम्बली में इस प्रस्ताव का 
जोरदार समर्थन हुआ | अन्त में न्यायालय के विधान में इस आशय 
का संशोधन कर दिया गया क्ि प्रत्येक विवाद में प्रत्येक राष्ट्र अपनी 
इच्छानुसार ही न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने के लिए श्रपनी 
स्वीकृति दे सकता है ; परन्तु जो राष्ट्र 008078&] (0780 पर 
हस्ताक्षर कर देंगे, उन्हें अनिवायंतः न्यायालय का निर्णय मानना 
पड़ेगा । साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने बड़े सोच-विचार के साथ इस पर हस्ताक्षर 
तो किये ; परन्तु उसके साथ, अपने साम्राज्यों की रक्षा के लिए,कुछ महतत्व- 
पूर्ण संरक्षण भी जोड़ दिये | यह बात कानूनी-विवाद में क्रानूनी-निर्णय 
की रही | इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे सममोते भी हुए, जिनके अ्रनुसार 
समस्त प्रकार के विवादों का शान्ति-पू्वंक निर्णय स्वीकार किया गया । 


२--जिनेवा भोयोकल 
'जिनेवा प्रोगोकल! जिनेवा की एक श्रत्यन्त प्रसिद्ध सन्धि है ; 
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परन्तु ब्रिटिश-साम्राज्य-द्वारा अस्वीकृत हो जाने के कारण मार्च १६२५ 
ई० में इसका गर्भ में ही विनाश हो गया ; परन्तु इसके सिद्धान्तों का 
भविष्य पर प्रभाव पड़ा ; इसलिए संक्षेप में इसके सिद्धान्तों के उल्लेख 
वांछनीय हैं | प्रोयोकल का मूल उद्देश्य निर्णय, सुरक्षा, और निःशस््री- 
करण की साथ-साथ प्राप्ति था । 

(१ ) प्रोटोकल ने उन राष्ट्रों में, जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किये, 
आक्रमणका री युद्ध को कानून के विरुद्ध बतलाया | 

(२ ) उसने आक्रमण की परिमाषा की । सामान्यतया जो राष्ट्र 
शान्तिपूर्ण निणंय को ठुकराकर युद्ध की तैयारी करता है, वही श्राक्रमण- 
कारी मानना चाहिए । 

(३ ) यदि कोंसिल आक्रमणकारी का निश्चय नहीं कर सकती, तो 
उसे शान्ति की घोषणा (॥)060878४0॥ 07 478॥06 ) 
करनी चाहिए, जिसको राष्ट्र अनिवायतः मानेंगे | 

(४ ) समस्त अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निर्णय के लिए साधन 
निश्चय किये जाये । 

(8४ ) दण्डाशाओं (89॥0॥0॥8) के बारे में राष्ट्रसंघ के सदस्यों 
के क्या कर्तव्य हैं, आर्थिक बहिष्कार के साधनों को प्रयोग में लाने के 
स्पाय आदि का निश्चय | प्रोयोकल ने यह भी अधिकार दे दिया कि 
राष्ट्र विशेष सन्धियाँ कर सकते हैं । 

(६ ) निःशस्लीकरण परिषद्‌ के लिए निश्चय किया गया । 


३ई--लोकार्ना-सब्धि (,000770 77"69॥08) 
विशेष आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए विशेष सन्धियों की चर्चा 


होने लगी । बड़े राष्ट्रों को मय था कि कहीं यह भेद-भाव संपष्त में घृता- 
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हुति का काम न करे। इस बात से जननी भी सहमत था। फलतः 
जर्मनी, बेलजियम, फ्रांस, ग्रेट-ब्रिटेन, इटली, जेकोस्लावेकिया और 
पोलेरड में परस्पर लोकारनों की संधियाँ हुईं। इनमें से पहले पाँच राष्ट्रों 
ने जम॑नी, वेजजियम या फ्रास-द्वारा जमनी की पश्चिमी सीमा पर आक्र* 
मण से रक्षा के लिए गारंटी दी। जमनी, फ्रांत ओर वेज्लजियम ने 
स्वीकार किया कि--“जो कोई समस्या उनके बीच में पैदा होगी, उसका 
निर्णय शान्ति-पूर्ण उपायों से किया जायगा ।! समस्त क़ानूनी विवादों 
के संबध में एक ओर जमनी ने ओर दूसरी ओर फ्रांत, वेलजियम, 
पोलेण्ड तथा जेकोस्लावेकिया ने अनिवायंतः पंचायती निर्णय को स्वीकार 
किया । श्रन्य प्रश्न समकौता-कमीशन को सौंपने का निश्चय हुआ। 
यदि यह कमीशन असफल रहे, तो मामला कोंसिल में पेश किया जाना 
चाहिए | यदि कौंसिल सर्वसम्मति से रिपोण तैयार न कर सके, तब भी 
विग्रहदी पक्षों को युद्ध न छेड़ना चाहिए । इस प्रकार लोकारनों राष्ट्रसंघ 
के विधान की अपेक्षा शान्ति-पूर्ण निणंय के प्रश्न को अधिक उत्तमता 
से सुलमाता है ; पर यहाँ एक बात याद रखने योग्य है, वह है ग्रेट- 
ब्रिठेन की स्थिति । जमनी ओर फ्रांस इस सन्धि के अनुसार अपने 
विवादों का शान्ति-पूवंक निणंय करने के लिए. प्रतिशा-बद्ध हो गये; 
पर ग्रेट-ब्रिटेन इस मामले में स्वतत्र रह । 


४--सामान्य क्वानून (907678) 2.०4) 


प्रोयोकल की अ्रस्वीकृति के बाद इस बात के लिए, निरंतर प्रयत्न 
होता रहा कि कोई ऐसी सन्धि की जाय, जिसके अनुसार सभी राष्ट्र 
अनिवार्य रूप से विवादों का शान्ति-पूर्ण निर्य करें | इस प्रकार दो-दो, 
चार-चार राष्ट्रों में विशेष संघियाँ अधिक उपयोगी ओर सुविधा-जनक सिद्ध 
नहीं हो सकतीं ; इसलिए असेम्बली के नवें अधिवेशन में १६२८ ई० 
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में नियंय और समझौते के मसविदे एक में मिला दिये गये और उसका 
नाम जनरल एक्ट? रखा गया । 

यह एक्ट चार अध्यायों में है। यह संपूर्ण या आंशिक स्वीकार 
किया जा सकता है । यह दो राष्ट्रों या श्रधिक राष्ट्रों में परस्पर स्वीकार 
किया जा सकता है। जो राष्ट्रसंध के सदस्य नहीं हैं, वे भी हसे 
स्वीकार कर सकते हैं| 

प्रथम अध्याय में समकोता (00॥09707) का विधान है। 
जिन विवादों का निर्णय कूटर्न!तिज राजदूत-पद्धति से न कर सकेंगे, 
वें समकौता-कमीशन को सौप दिये जायेंगे। यह कमीशन लोकानों 
के नमूने पर ही बनेंगे। विवाद से यहाँ हर प्रकार के विवाद से 
तात्य है | 

दूसरा अध्याय न्यायालय के निर्णय (/0008707) का प्रतिपादन 
करता है । कानूनी-विवाद निर्णय के लिए स्थायी-न्यायालय में पेश होने 
चाहिए | यदि विग्रही-राष्ट्र पंचायती-निर्णंय चाहते हैं, तो ऐसा क्रिया 
जा सकेगा । 

तृतीय श्रध्याय में पंचायती-निर्णय (8 7"067'4070॥0) का उल्लेख 
है | यह नवीन विवादास्पद अध्याय है। बहुतेरे राष्ट्रों ने जनरल 
एक्ट” को स्वीकार कर लेने पर भी इस अध्याय को स्वीकार 
नहीं किया । 

चतुर्थ अ्रध्याय में शान्ति-स्थापन के कुछ साधनों पर प्रकाश डाला 
गया है। 


शांन्ति-पूर्ण परिवर्तन 


अन्तर्राष्ट्रीय-संघ का प्रथम कर्तव्य है--शान्ति की सुरक्षा । शान्ति 
'की सुरक्षा उसी समय हो सकती है, जब श्रन्तर्राष्ट्रीय-जगत्‌ से अ्राज- 
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कता का विनाश कर उसकी जगह अन्तर्राष्ट्रीय न्याय (060708- 
00748 [ए४0709 ) और व्यवस्था ([/8ए़) का राज्य स्थापित 
किया जाय ; परन्तु व्यवस्था में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। प्रकृति 
परिवतंन-शील है, युग-युग में परिवतन होते रहते हैं, फिर मानव-निर्मित 
नियमों में भी समयानुसार परिवर्तन आवश्यक है। यदि नियमों में 
समयानुसार परिवर्तन न किया जायगा, तो उसका फल, न्याय और 
व्यवस्था के विरुद्ध घोर विद्रोह होगा । 

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय-जगत्‌ में परस्पर राष्ट्रों में जो सन्धियाँ 
होती हैं, उनमें युग-परिवर्तन के समय संशोधन होना आवश्यक है। 
परिवतन दो प्रकार से हो सकते हैं। एक शान्ति-पूर्ण सममौते से, 
और दूसरा युद्ध से । 


शान्ति-पूर्ण परिव्तत के साधन 


यहाँ हम संक्षेप में शांतिपूर्ण परिवर्तन के उन साधनों पर विचार 
करना चाहते हैं, जिनका राष्ट्र-संघ व अन्तर्राष्ट्रीय समाज प्रयोग कर 
शान्ति-महायश्ञ में सहायक बन सकते हैं-- 

(१) परिवर्तन की आवश्यकता को कम करने का प्रयत्न । 

(२) स्वतः परिवतन की प्रवृत्ति को उत्तेजना । 

(३) न्यायालय के निरंय का प्रयोग । 

(४) न्याय के आधार पर निष्पक्ष-निर्णय के लिए प्रयत्न | 

(४) व्यवस्थापक-निणंय के अधिकार । 


२१३ 


आउठठवों अध्याय 
निःशुल्चीकरण 


प्रत्येक साम्राज्यवादी राष्ट्र का यह विश्वास है कि जितनी अधिक 
सैन्य-शक्ति होगी, उतनी ही श्रधिक सुगमता से शान्ति-स्थापन हो 
सकेगा । हाल में ब्रिटिश प्रथम लार्ड एडमिरल्टी ने घोषित किया है 
कि शक्तिशाली नाविक-सेना ब्रिटिश-सेना की सहायता से युद्ध नहीं 
किये जाते ; युद्ध तो उनसे रोके जाते हूँ। ब्रिटिश नो-सेना न केवल 
ब्रिटेन की ; किन्तु संसार की शान्ति-रक्षा के लिए है ; परन्तु इन शान्ति 
के देवदूतों का तत्र क्या हाल होगा, जब यह परस्पर मुठभेड़ करने लग 
पड़ेंगे | सत्य तो यह है कि बत॑मान राष्टों की सुरक्षा की भावना बहुत 
ही पुरानी है। श्राज (अन्तर्राष्ट्रीय के युग में उसका व्यवहार ही 
अशान्ति का एक बड़ा कारण है | 

सुरक्षा का प्राचीन अत्र्थ, जो श्राजक॒ल भी श्रधिकता से प्रचलित 
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है, यह है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने हितों की रक्षा के लिए योग्य होना 
चाहिए । अपने बल से या अन्य राष्ट्रों की गुद्रबन्दी की सहायता से 
विदेशी राष्ट्रद्वारा किये गये आक्रमण से रक्षा करने का नाम सुरक्षा है। 
सुरक्षा की इस भावना ने इतनी उथल-पुथल मचा रखी है कि जब निःशस््री- 
करण पर विचार करने के लिए राजनीतिज्ञ एकत्र होते हैं, तो उनमें से 
प्रत्येक अपने राष्ट्र की सुरक्षा की पहेली पेश करता है ; इसलिए अनेक 
राजनीतिज्ञों ने अपना मोटो! बना लिया है--बिना सुरक्षा के निःशस््री- 
करण नही हो सकता ।? दूसरी ओर निःशस्त्रीकरण के समर्थक कहते 
हें--“बिना निःशस्त्रीकरण के सुरक्षा असम्भव है ।! 

सुरक्षा का इस युग में अर्थ बदल गया है। श्रव तो एकराष्ट्र की 
सुरक्षा राष्ट्रों के लिए समस्त राष्ट्रों की सामूहिक सुरक्षा वांछनीय है। 
अधिकांश में राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रों के पारस्परिक सदुभाव और विश्वास 
पर ही निर्भर है। आशिक रूप में शान्ति-संस्थापक संघ से भी सहायता 
मिल सकती है । जिनका यह विचार है कि अख्र-शञ्रों की वृद्धि से ही 
राष्ट्र की सुरक्षा हो सकती है, वे भूलते हैं | वास्तव में शज्जीकरण की 
प्रतियोगिता ने ससार में विश्व-युद्ध का एक खतरा पैदा कर दिया है। 
सुरक्षा के लिए विश्वास की कितनी आवश्यकता है, इसको स्पष्ट करने 
के लिए. यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है-- 

यदि कलकत्ता में चोरड्ी सडक पर आने-जानेवाले मनुष्यों के 
जीवन ओर सम्पत्ति-रक्ञा के लिए कोई सारजेट चोराहे पर न खड़ा 
किया जाय और प्रत्येक यात्री, प्रत्येक मोटर का मालिक, प्रत्येक बाइ- 
सिकलवाला, प्रत्येक रिक्शा स्वयं निजी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत 
( सामूहिक नहीं ) प्रयत्ष करे, तो क्‍या आप यह आशा कर सकते हैं 
कि यह सभी निविष्न स्वतंत्रतापू्वक यात्रा कर सकेंगे ! ऐसी स्थिति में 
मुठभेड़ तो स्त्रामाविक है और ऐसी श्रनियमित, मयादा-हीन स्वतन्त्रता 


श्र 


राष्ट्रसंघ और विद्व-शान्ति 


के लिए अनेकों को अपने जीवन से हाथ धोने होंगे । कलकत्ता नगर 
का प्रत्येक नागरिक एक सारजेर्ट को अपनी सुरक्षा का भार सोपकर 
जिस स्वतंत्रता का अनुभव करता है, वह वास्तव में मानवीय विकास 
का सूचक है । इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है, कि सुरक्षा की 
समस्या सामाजिक है -व्यक्तिगत नहीं । 
१--नमैतिक निःशस््रीकरण 

संसार में शान्ति-स्थापना के लिए. लोकमत बनाना अ्रत्यन्त आव- 
श्यक है । लोकमत में शान्ति के लिए. सदिच्छा का जाग्नत्‌ होना ही 
आशा के लक्षण हैं ; परन्तु यूरोप में तो शान्ति के लिए कभी लोकमत 
बनाया ही नहीं गया । जनतन्त्रवाद का विनाश कर उसको जगह 
सैनिकबादी अधिनायकवाद (008/078777 ) का आतंक छा 
रहा है। प्रत्येक अधिनायक अपने राष्ट्र में सैनिक के शिक्षण के लिए 
नवीन--बूतन साधन व्यवहार में ला रहा है। विद्यालयों, भोजनालयों, 
उद्यान-यहों, आमोद-णदों ( 0]705 ), पिनेमा-णहों, न्यायशाला, 
नाव्य-मन्दिर, राज्य-परिषदू, बाजार आदि सभी स्थानों मे सैनिकवादी 
प्रवृत्तियो' की प्रचुरता दीख पड़ती है। सब यूरोपीय राष्ट्र अपने-अपने 
नागरिकों को यह प्रोत्ताहन दे रहे हैं--'आगामी युद्ध हमारे हुखों का 
अन्त कर हमारे राष्ट्र को समृद्धिशाली बना देगा ; बस तन-मन-धन से 
उसमें सफलता पाने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए ।! 
२--युद्ध का संपूणत£ परित्याग 

पेरिस-सन्धि युद्ध को पूर्णतः अन्तर्राष्ट्रीय अपराध घोषित नहीं 
करती । उसमें आत्म-रक्षा के नाम पर युद्ध करने के लिए काफी मोका 
है। जापान ने संधार के देखते-देखते चीन पर आक्रमण किया ; परल्ठु 
बतलाया उसे 'श्रात्मरक्षा? । 
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विश्व-शान्ति 


३- सामुद्रिक स्वाधीनता 


विल्मन ने अपने चत॒दंश छिद्धान्तो में इसे भी स्थान दिया था ; 
परन्तु वह स्वीकार नहीं किया गया । किसी राष्ट्र को समुद्र का अवरोध 
करने का अधिकार न होना चाहिए । तठावरोध ( 300009806 ) 
को राष्ट्रीय नीति न माना जाय । केवल अन्तर्राष्ट्रीय समझौते से किसी 
निश्रय को काम में लाने के लिए सामुद्रिक अवरोध उचित है । 


४--शान्ति-पूर्ण निर्णय 

इस विषय पर पिछले पृरष्ठों में लिखा जा चुका है । 
४--निःशस्लीकरण 

इस विषय पर आगामी अध्याय में प्रकाश डाला जायगा । 
६--आशर्थिक-निःशखसत्रीकरण 


बिक 


वर्तमान युग में आर्थिक-शत्नीकरण ( 0070॥70 &7773- 
770॥) सबसे अधिक शक्तिशाली शस्त्र है । फौजी शत्नागार तो इसकी 
रक्षा के निमित्त है। आ्िक-जगत्‌ में इस श्रराजकता का मूल कारण 
यही है । प्रत्येक राष्ट्र स्वयं इतना माल तैयार करता है कि उसकी खपत 
अपने देश में नहीं हो सकती | श्रात्मनिभरता के सिद्धान्तानुसार प्रत्येक 
राष्ट्र यह भी चाहता है कि वह विदेशी राष्ट्र का माल न खरीदे मज- 
दूरों में हलचल मच रही है| बेकारी का बाजार गम है और पूँनीपति 
मालामाल बनने के साधन सोचने मे जुटे हुए हैं। 


७--युद्ध. और शखनिर्माता 
युद्ध के संकट को दुर करने के लिए शस्त्र-निर्माता कारखानों पर 
२१७ 


राष्ट्रसंघ और विद्वव-शान्ति 


अन्तर्राष्ट्रय नियंत्रण की श्रावश्यक्ता है । राष्ट्रीय युद्ध-विभागों 
(६४४0०॥8।| फ़' /00[0877078) पर शत्न-निर्माता कारखानों 
का पूरा नियंत्रण श्रोर प्रभाव है । शस््रीऋरण की प्रतियोगिता में इन 
युद्ध-विभागों से काफी प्रोत्साहन भी इनको मिलता है। इनके अनेकों 
समाचार-पत्र निकलते हैं, जिनमें पूँजीपति श्रपने विचारों का लोकमत 
पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करते हैं। शान्ति का पुजारी ब्रिठिश- 
साम्राज्य संतार को सबसे अधिक अद्र-शत्र देता है। 
८--आदेशयुक्त-शासन ((७॥04॥9 5ए80॥) 

आदेशयुक्तनशातन राष्ट्र-संध के साम्राज्यवादी मनोविज्ञान का 
नवीन आविष्कार है। /४704॥8 फे बहाने उपनिवेशों में लूट 
का यह उत्तम साधन है। शान्ति की रक्षा के लिए यह आवश्यक 
है, कि इस लूट को बन्द कर दिया जाय श्रौर उन उपनिवेशों को जो 
आजकल )(६704807"ए के अ्रधीन हैं, स्वतन्त्रता दे दी जाय; पर 
इसके साथ ही पराधीन राष्ट्रों ([0009760709 ) को भी आत्म- 
निर्णय का अधिकार देकर उनको स्वाधीनता के मोग का श्रषिकार दिया 
जाय । इस दिशा में भारत की समस्या विशेष-रूपेण विचारणीय है | 
हम प्रथम अध्याय में इस समस्या पर विचार करेंगे। 
६--अव्प-संख्यको के अधिकार 

यूरोपीय महासमर के पश्चात्‌ यूरोप के मानचित्र में बहुत ज्यादा 
परिवर्तन हो गया है । विजित राष्ट्रों से उनके प्रदेश छीनकर सतस्त्र 
राज्य दिये गये । इस प्रकार अल्प-संख्यकवाली जातियों की समस्या 
उस्नन्न हुई | आज भी यूरोप में ऐसे अनेकों राष्ट्र हें, जो श्रपने नाग- 
रिक्रों को मौलिक अधिकारों के भोग करने का अधिकार जाति, 
धर्म या मत के श्राधार पर देते हैं। ऐसी बहुत-ती अल्प जातियाँ 
हैं, जिनको श्रपनी मातृ-भाषा के प्रयोग का अधिकार नहीं है। 


रश८ 


विश्व-शान्ति 


और न अ्रपने बालकों को उस भाषा में शिक्षा ही देने के अधिकारी 
हैं| यूरोप में शान्ति-रज्ञा के लिए यह समस्या महत्वपूर्ण है। 


१०--संकट के समय सम्मेलन 


जब विश्व-शान्ति के लिए कोई खतरा उपस्थित हो, तो उस समय 
संसार के राजनीतिजञों को सम्मेलन विशेष-लाभ-प्रद सिद्ध हो सकता है ; 
परन्तु ऐसे सम्मेलन संकुचित राष्ट्रीयवा ओर स्वार्थनीति के कारण अस- 
फल सिद्ध हो चुके हैं ; पर इसका यह अर्थ नहीं कि वे भविष्य में उप- 
योगी नहीं बनाये जा सकते । 


११--अस्वीकार ( )१०॥-४०९०४४४०॥ ) 


इस सिद्धान्त का जन्म हाल ही में संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में हुआ है । 
इसके अनुसार अमेरिका ने यह घोषित किया कि वह किसी स्थिति या 
समझोते को स्वीकार न करेगा, जो पेरिस की सन्धि के खिलाफ किया 
गया हो या पैदा की गईं हो ; इसलिए अमेरिका ने 'मन्चूखो राज्य को 
स्वोकार नहीं किया है। 


१२--आक्रमण की कसोटी 


निःशर्नीकरण-परिषद्‌ की सुरक्षा-समिति (9607:ए ००॥॥7- 
77068 ) ने आक्रमण की जो परिभाषा तैयार की है, वह इस 
प्रकार है-- 

“१--विवाद के पक्षों में स्थापित समझौतो' की शर्तों का विचार 
फरते हुए श्रन्तराष्ट्रीय संघ में आक्रमणकारी राज्य वही माना जायगा, 
जो सर्वप्रथम निम्नलिखित कोई काम करेगा | 

(१) दुसरे राज्य फे विरुद्ध युद्ध-घोषणा | 
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(२) दूसरे के राज्य में, बिना युद्ध-घोषणा, या घोषणा के साथ 
सशख्र-सेना का आक्रमण | 

(३) नाविक, स्थल और आकाश-सेना-द्वारा दूसरे के राज्य, जल- 
यान, वायु-यान पर आक्रमण | 

(४) दूसरे राष्ट्र के बन्दर या तट का अवरोध । 

(९) उन सेनाओं की सहायता, जिसने दूसरे के राज्य पर आक्रमण 
किया हो | 
२- उपयुक्त वर्णित आक्रमणों के लिए किसी आ्िक, सैनिक, 
राजनीतिक अथवा श्रन्य किसी विचार का बहाना नहीं लिया जा 
सकता ।? 


१३--शान्ति-घोषणा 


जब संघ प्रारम्म हो जाय, तो उसके बन्द करने के लिए अस्थायी 
शान्ति की घोषणा की जा सकती है। ग्रीक-बलगेरिया-संघर्ष के समय 
राष्ट्रंघ ने सफलता-पूर्वक इसका प्रयोग किया। 


१४--आधिक सहायता 


इसका तात्यय यह है कि एक आर्थिक सहायता--सममोता किया 
जाय | जो राष्ट्र उस पर हस्तात्षर करे, यदि उस पर आक्रमण किया 
जाय, तो उसकी सहायता के लिए सब धन दे। # 


# सुरक्षा (8७९॥प57) पर यद्द प्रकरण लिखने में हमें ७४. 37700 /07"- 
8६९ के एक निवन्ध से बहुत महावता ली गई है, अतः हम आपके भतयन्त 
कृनश हैं ।-लेख क 


चर्र्० 


नवों अध्याय 


शान्ति का अग्नदृत भारत 


राष्ट्रपति विल्सन ने अ्रपने चतु्दश सिद्धान्तों में से एक सिद्धांत में 
यह बतलाया है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय-शस््रीकरण में 
इतनी न्यूनता करनी चाहिए, जितनी राष्ट्रीय-रत्षा के लिए. आवश्यक 
हो ।? महासमर के बाद वर्सेलीज की सन्धि हुई । सन्वि-पत्र में कुछ ऐसी 
धाराएँ इसी सिद्धान्त के आधार पर रक्‍खी गई, जिनके द्वारा पराजित 
राष्ट्री को निःशस्नीकरण स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। उस 
समय शान्ति के समर्थक राजनीतिशों की ओर से जम॑नी आदि विजित 
राष्ट्री को यह आश्वासन दिया गया कि जमनी को निःशस्त्र करने का 
अभिप्राय विश्व के राष्ट्रों मे भी इसी सिद्धान्त को प्रयोग में लाना है। 
जम॑नी समस्त राष्ट्रों के लिए आदर्श का काम देगा ; परन्तु प्रारम्म से 
ही राजनीति-क्षेत्र में समर-मनोविजशञान अपना प्रभाव डालता रहां। 


दर 


रा्ट्रसंध और विश्व-शान्ति 


यूरोप में दो शिविर कायम कर दिये गये | एक मित्र-राषरों (विजेता-राष्ट्रो) 
का ओर दूसरा पराजित राष्ट्रों का। विजयी राष्ट्र निरन्तर इसी विश्वास 
पर काम करते रहे कि जमनी अपराधी है, युद्ध का सारा दायित्व जम॑नी 
पर है ; इसलिए उसे सदेव के लिए निःशस्त्र कर देना ही उचित है | 
अन्यथा वह पुनः अपनी सेना को छुसब्जित कर आक्रमण कर बैठेगा ; 
परन्तु जमनी ने राष्ट्र-संघ में प्रवेश करने के समय से ही 'समानताः 
(५५४४)॥ए ०४ 208) के लिए युद्ध छेड़ दिया। वह निरन्तर 
प्रत्येक परिषद्‌, सम्मेलन, समिति ओर अधिवेशन में अपने इस दावे की 
याद दिलाता रद्द ; परन्तु विजयोन्मत्त शक्तिशाली सैनिकवादी महाराष्ट्रो 
को उनके गौरव और गये ने इस न्यायपूर्ण माँग पर विचार करने से 
रोका | यह मामला १६३२ तक खटाई में पड़ा रहा। तब श्रन्त में 
११ दिसम्बर सन्‌ १६३२ ई० को जमनी का समानता का सिद्धान्त! 
सुरक्षा के कुछ संरक्षणो' के साथ, स्वीकार किया गया। इस समय 
हिटलर का भाग्योदय हो रहा था| यह काम बहत देर से हुआ । 

सन्‌ १६१६ ६० में जब शान्ति-सन्धि हुईं, तो यह निश्चित रुप से 
स्पष्ट कर दिया गया कि पराजित राष्ट्रों पर तुरत निःशल्रीकरण का 
सिद्धान्त लागू करने के साथ ही यह निश्चय किया गया कि विजयी राष्ट्र 
भी शीम-से-शीघ्र अपने राष्ट्रों में निशल्नीकरण करेंगे। यह शुव सत्य 
है कि जब तक उपयुक्त प्रतिज्ञा का पूर्णतः सच्चाई से पालन नहीं किया 
जायगा, तब तक संसार में शान्ति का राज्य स्थापित नहीं हो सकता। 

जो राष्ट्र बिना निःशल्नीकरण किये सुरक्षा चाहते हैं, वे महा- 
पाखण्डी और श्रशान्ति के प्रचारक तथा युद्ध के देत्य हैं। जब तक 
संसार में शत्ों की अधिकता से वृद्धि होती रहैगी, तब तक राष्ट्रीय 
सुरक्षा स्व॑श्न है | हर समय प्रत्येक राष्ट्र को, उचित कारण के श्रभाव 
में भी यह भय बना रहेगा कि पड़ोसी राज्य न जाने कब चढ़ाई कर बैठे । 
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राष्ट्रसंघ की स्थापना को आज पन्द्रह वर्ष होते हैं | वह अपन 
जन्म-काल से राष्ट्रीय सुरज्ञा और निःशस्नीकरण की समस्या को हल 
करने में लगा हुआ है। अनेकों सम्मेलन और परिषदे' हुईं | स्थायी 
समितियों एवं विशेष समितियों ने वर्षों काम किया ; परन्तु श्राज की 
अवस्था में सन्‌ १६१६ ई० की अवस्था की अपेक्षा तिलमात्र भी परि- 
वत्तन नहीं हुआ है । 


शर्तरों पर व्यय 


शत्रों की प्रतियोगिता बड़ी तेज गति से उन्नति कर रही है । सैनिक 
व्यय के बजटों से चर्त जनता में हा-हाकार मच रहा है । कर के भार 
से प्रजा में असन्तोष फेल रहा है । विशाल नगरों की सड़कों के किनारे 
के फर्शों पर छुपा से पीड़ित मनुष्य रोटियों के लिए मुहताज नजर 
आते हैं ; परन्तु निदयी सरकार उन कंकालों के रक्त का शोषण कर 
अपनी सेनाओ को खूब मजबूत बना रही है। इन राष्ट्रीय सरकारो' पर 
साम्राज्यवाद का ऐसा भूत सवार है कि इन्हे अपनी प्रजा के प्रति अपने 
कर्तव्य का ज्ञान भी न रहा। प्रजातंत्रवाद की दुह्ढाई देनेवाले राष्ट्र आज 
यूँजीवाद का पोषण करने में लगे हुए हैं । राज्य प्रजा के आनन्द के 
लिए है ।! प्रजा राजा का पुत्र है ।? इन सिद्धान्तों को आज यह पूँजी- 
वादी सरकार भूल बेठी है । 

लकाशायर के मजदूर भूखो' मर रहे हैं ; पर ग्रेट-व्रिटेन की सरकार 
के फ़ोजी बजट में कोई कमी नहीं की गईं । सन्‌ १८८६ में' ग्रेट-त्रिटेन 
ने अपने शत्नों के लिए. २ करोड़ ८० लाख पौण्ड व्यय किये। महा- 
युद्ध से पूव वर्ष में ७ करोड़ ७० लाख पौर्ड केवल अख-श््रो' पर 
ख किये गये । ओर अरब राष्ट्रसंघध की स्थापना के बाद, पेक्ट आफ 
पेरिस, वाशिंगटन और लन्दन नाविक सन्धियो एवं जमनी के निःशस््री- 
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करण के बाद भी, ग्रेट-विदेन ११ करोड ४० लाख पौरह प्रतिवर्ष 
अख-शत्रो पर व्यय करता है। 
संसार में सन्‌ १६२५ ६० में ३५०००, लाख डालर तथा सन्‌ 
१६३० ई० में ४१२८०, लाख डालर केवल अञ्न-शत्रों पर व्यय किये 
गये । यह ६२ राष्ट्रों का व्यय है| यह व्यय का हिसाब राष्ट्र-संघ द्वारा 
तैयार किया गया है । यह बिलकुल सच्चा तो नहीं हो सकता ; परन्तु 
इससे ग्राप वतमान परिस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं | 
महासमर की तैयारी के समय सन्‌ १६१३-१४ में ग्रेट-ब्रिटेत, फ्रास, 
इटली ने मिलकर ६०००, लाख डालर से अधिक व्यय क्रिया। जब 
उनकी विजय हो गई, तव १६३०-३१ में उन्होंने १९५००, लाख डालर 
व्यय किये | 
संयुक्तराष्ट्र महायुद्ध से पूव अद्न-शत्रों से इतना श्रधिक सुपजित 
न थां। सन्‌ १६१३-१४ में संयुक्त-राष्ट्र ने अपने अद्न-शस्रों पर २४१, 
लाख डालर व्यय किये | इस प्रकार युद्ध-काल से २००४ प्रतिशत की 
वृद्धि हुई | जापान युद्ध के समय ६६०, लाख डालर खर्च करता था; 
पर वह अ्रव २३२०, लाख व्यय करता है । 
रूस ने युद्ध के समय ४४८०, लाख डालर शैस्रो पर व्यय किये ; 
पर १६२६-३० ई० में ५७६०, लाख डालर व्यय फिये | इस प्रकार 
उसके व्यय में २६% की वृद्धि हुई | जमनी ने सर १६१३-१४ में अपने 
शत्रों पर ४६३०, लाख डालर व्यय किये ; परन्तु महासमर के वाद 
बह निःशस्त्र कर दिया गया ; इसलिए १६३०-३१ ६७० में उसका व्यय 
पूर्व की अपेज्ञा घटकर १७००, लाख डालर हो गया | इस प्रकार ६२४ 
प्रतिशत कम खच होने लगा | 
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अख्र-सम्बन्धी बजट-व्यय की तुलना से किसी राष्ट्र की सैनिक" 
शक्ति की तुलना करना भ्रम-पूर्ण हे ; क्‍योंकि सेना की शक्ति का अनु- 
मान करने के लिए हमें अ्रन्य आवश्यक बातों पर विचार करना उचित 
है। नौ-सेना ( ४०७| ॥&77॥4770॥/ ) श्रघिक व्ययशील है। 
सैनिकों के प्रकारों में मेद के कारण तथा विविधि देशों के जीवनादर्श 
में भेद होने के कारण सेना पर भी विशेष प्रभाव पड़त्ता है। सेनाश्रों की 
शक्ति का ठीक-ठीक अनुमान लगाना !सम्मव नहीं ; क्योंकि प्रत्येक 
राष्ट्र स्पष्ट रूप से अपनी सेना का समुचित वृत्तान्त बतलाने से संकोच 
ओर भय का अनुभव करता है | (3080 श&9? नामक पत्र के १६२६ 
दिसम्बर के अ्रंक में जनरल तर फेड्रिक मोरिश ने एक लेख लिखा है, 
उसमें सन्‌ १६१३, १६२५ ई० श्रौर १६२८ ई० के सैनिक आऑकड़ों की 
तुलना की गई है। उनके श्राघार पर 6. 0, 9, (0।७ ने अपनी 
पुस्तक में यह निष्कर्ष निकाला है-- 
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यूरोप के सैनिक आकाश-यान|सन्‌ १६३२ 
गेटब्रिदेन.. १४३४+ १२७ जापान १६३६ 


फ्रान्स २३७५ स्पेन ४६२ + १८७ 
इटली १६०७ पुतगाल १४६ 
जम॑नी कप ग्रीस ४० +- ८० 
रूस ७४० ग्रलवेनिया. “५: 
पोलेश्ड ७५० बलगेरिया ना 
जेकोस्लावाकिया४४६ + १४१ ट्की लत 
रूमानिया. ७६६ श्रस्ट्रिया न 


युगोस्लाविया ६२७+ २६१ हंगरी से क 
बेशज़ियम १६१+ ११२ स्विटजरलैरड.. ३०० 


हॉलेरड... ३२१ लिथूनियन ७० 
डेनमाके. २४ लटाविया ७६ 
स्वीडेन १६७ इस्टोनिया ७४ 
नारवे १७६ लक्समवर्ग न 
फिनलैएड... ६० श्रयरलेए्ड २४ 


अमेरिका (४, 8, 8,) १७४२ + ५६६ 

जिन अंकों के श्रागे + चिह्न लगे हैं, वे जहाज सैनिक-कार्य 
के श्रयोग्य हैं | 

इन विशाल आकाश-सेना और स्थल-सेना के अतिरिक्त रातायनिक 
युद्ध (00008) श॥7) तबसे श्रधिक भयानक जन-संहारकारी 
है। फ्रान्स आदि देशों में ऐसी गैसे तैयार की जा रही हैं, जो मिनटों में 
अपार जन-समूह का नाश कर दे । हि 

इस प्रकार हमने देख लिया कि राष्ट्रों के राजनीति जिनेवा में 
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एकत्र होकर निःशस्नीकरण की योजनाओं पर गरमागरम बहस करते 
हैं; शत्नीकरण की कमी के लिए प्रस्ताव रखते हैं। सैनिक वायुयानों 
को नष्ट करने के उपाय सोचते हैं ; पर उनके राष्ट्र अपने-अपने यहाँ 
बड़ी जोरदार तैयारी में लगे हुए हैं। वास्तव में निःशल्लीकरण की|समस्या बड़ी 
विकट है ; क्योंकि इसका आाथिक-साम्राज्यवाद से घनिष्ट सम्पर्क है। 
झ्ाथिक-ताम्राज्यवाद की रक्षा के लिए ही विशाल भयंकर सशज्न सेनाएँ 
रक्वी जाती हैं ; इसलिए जब तक आशिक-साम्राज्यवाद के विनाश 
का उपाय न सोचा जायगा और जब तक उसका संहार न किया 
जायगा, तब तक श््रीकरण की प्रतियोगिता कम नहीं हो सकती । यदि 
निःशस्त्रीकरण की समस्या हल हो गई, तो समम्मा जायगा कि यूरोप के 
राष्ट्रों में हादिक परिवर्तन होने लगा है। ४780007/6 0९०! ने ठीक 
कहा है-- 
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दसवाँ अध्याय 
राष्ट्रसंघ का भविष्य 


वसुधेव कुटुम्बकम 


भारत अ्रपनों श्रनुपम स्थिति के कारण, विश्व कौ राजनीति में 
विशेष महस्त रखता है। यद्यपि इस समय भारत ख्तंत्र राष्ट्र नहीं है-- 
वह विदेशी सत्ता के अधीन है, तथापि इसका श्रर्थ यह नहीं कि भारत 
का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं है। इस समय एशियां 
और विशेषतया भारत में जो राष्ट्रीय-जागरण हो रहा है--स्वाधीनता 
की प्राप्ति के लिए जो संग्राम हो रह्य है, वह विश्व की राजनीति में क्रांति- 
कारी परिवर्तन किये बिना न रहेगा । यही कारण है कि संसार के प्रस्यात 
और कुशल राजनीतिशञों की श्राँखें भारत पर लगी हुई हैं। श्रॉक्तफो्ड 
विश्वविद्यालय के राजनीति के विद्वान्‌ पणिडत 4[780 श्ाकराशशवा 
ने अपने एक निबंध में लिखा है-- 
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# भावी युग में भारत विश्व-राजनीति का परिवत्तक होगा । और 
स्पष्ट रूप से कहा जाय, तो यदि-भारत ब्रिटिश कामन-वैल्थ से अ्रपना 
संबंध कायम रखेगा, और दूसरी ओर कामन-वैल्थ अ्रपने संगठन में 
भारत को समुचित पद देगा, तो विश्व-शान्ति श्रोर मानव-समाज के 
अभ्युदय का मार्ग बहुत ही श्रधिक प्रशस्त हो जायगा। यदि दूसरी 
और, भारत और अन्य ब्रिटिश-उपनिवेशों से समान रूप से सम्बन्ध 
स्थापित करने का प्रयल विफल रहा, तो उसका परिणाम न केवल कामन- 
तैल्थ पर ही--बल्कि समस्त मानव समाज पर पड़ेगा। अन्तर्जातीय 
( [0(0"8007॥9) ) संघर्ष के लिए एक विशाल रंगमंच तैयार 
हो जायगा |! 

प्रोफ़ेसर जिर्मन का उपयुक्त कथन कितना गंभीर श्ौर विचारपूर्ण 
है। यह कथन इस पुस्तक में 'शान्तिवादी भारत? पर एक एथक अ्रध्याय 
लिखने की ग्रावश्यकता पर प्रकाश डालता है । 

श्इ् 


बश्व-शान्ति 


यथार्थ में आज समस्त संसार भारत की श्रोर टकटकी लगाकर देख 
रहा है | अब भोतिकवाद की विफलता ओर उससे उत्न्न सेसार-संकट 
का अनुभव कर पाश्चात्य जगत्‌ के मनीषरी विद्वान भारत--श्रा स्तिक- 
वादी दाशंनिकों के देश--से शान्ति का सदेश सुनने के लिए इच्छुक 
हैं। विगत महासमर में संसार के राष्ट्रों ने अपार घन और जन-शक्ति 
का संहार कर यह अनुभव किया कि युद्ध वास्तव में सम्यता का संदा- 
रक् है। यह तो अनुभव किया ; पर युद्ध ससार से कैसे मिट सकता 
है--इस पर सचाई से विचार नहीं किया गया | यदि किसी अंश में विचार 
भी किया, तो वह व्यवहार में नहीं लाया गया | 

जिस समय यूरोपीय महायुद्ध अपनी भीषणता की चरम सीमा 
पर था, उस समय 'शान्ति का देवदूत' संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका संसार को 
अपने आदशवाद की व्याख्या सुना रहा था। उसका राष्ट्रपति विल्सन 
अपने वक्तव्यों, भाषणों से सब्॒ संसार को यह विधोषित कर रहा था 
कि विश्व में शाति-स्थापना श्रमेरिकन सिद्धान्तो के पालन करने से ही 
हो सकती है। अमेरिका ने संतार को खतंत्रता, विश्व-बन्धुत्व श्रोर समा- 
नता का सन्देश दिया | महासमर होने पर एक ऐसी विश्व-संस्था 
स्थापित की जाय, जो भविष्य में न केवल युद्धों को ही ग्रसम्भव कर दे, 
प्रत्युत्‌ ससार में शान्ति, स्वतन्त्रता और समानता को जन्म दे । 

परन्तु जब वर्सेलीज की सन्धि हुई ओर उसकी शर्तों पर विचार 
करने के लिए शान्ति-परिषद्‌ की योजना को गई, तो अमेरिका का 
आदशंवाद शरदुकाल के मेघ-मइल की भाँति विलीन हो गया । संसार 
के निबल राष्ट्र ओर विशेषरूपेण एशिया के पिछड़े राष्ट्र अ्रमेरिका से 
बड़ी आशा लगाये बैठे थे ; परन्तु शान्ति-सन्धि ने उन्हे निराश कर 
दिया, जिसे वे साज्ञात्‌ धर्मराज समके थे, वही उनका गुप्तवेषी रक्त- 
शोषक सिद्ध हुआ | अतः संसार ने अमेरिका से श्रपनी दृष्टि फेर ली श्रौर 
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एशिया की ओर लगाई | इन छल-प्रपञ्चों और यूरोपीय कूटनीतिज्ञों के 
फन्न-स्वरूप एशिया में राष्ट्रीयजागरण का आन्दोलन बड़ी उम्रता से 
शुरू हुआ | 


१--भारत और अस्तर्राष्ट्रीयता 


अब इसमें तो किसी को करिचिन्मात्र भी सन्देह नहीं है कि भारत 
की श्रादि-संस्क्ृति सबसे अधिक प्राचीन है। परा ओर अपरा, शान* 
विज्ञान का जैसा उत्कृष्ट और मानवोपयोगी भांडार वेदों में हे, वैसा 
आज तक कहीं नहीं मिला | हम यहाँ वैदिक-संस्कृति श्रथवा प्राचीन 
श्राय-गौरव के विषय में कुछ लिखना नहीं चाहते और न उसके लिखने 
का यहाँ प्रसंग ही है ; परन्तु हम यहाँ यह बतला देना चाहते हैं कि 
भारत के समस्त साहित्य में विश्व-बन्धुत्व और विश्व-संस्क्ृति के विचारों 
का समावेश है। विश्व-बंधुत्त (४००३ 870000४004; केवल 
साहित्य-ज्ञेत्र तक ही सीमित न रहा ; प्रत्युत्‌ व्यवहार-क्षेत्र में उसका 
प्रय्यक्ञीकरण किया गया | 

वैदिक-संस्कृति की रुबसे बड़ी विशेषता 'लोक-संग्रह? परमार्थ-चितन 
रही है । आप वैदिक'जीवन के चाहे जिस क्षेत्र को लीजिए--पारिवारिक, 
सामाजिक, धार्मिक अथवा अ्रन्तर्राष्टीय--सभी में लोक-सग्रह (48)! 
7058 0/ ६06 800/6 ) को सर्वोच्च स्थान दिया गया है| 
इसलिए भारत की भूमि में विश्व-भावना से समन्वित राष्ट्रीयवा का 
उदय हुआ है । वैदिक-संस्क्ृति के अनुसार विश्व-प्रेम और देश-प्रेम 
एक दूसरे के विरोधी नहीं ; किन्ठ पूरक भाव हैं। जिस प्रकार एक 
मनुष्य श्रपने कुट्धम्म से अनुराग रखता हुआ भी देश-मक्ति से मुख 
नहीं मोड़ता, राष्ट्रह्वित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का वलिदान करने 
के लिए तत्पर रहता है, उसी प्रकार एक सच्चा देश-भक्त भी विश्व-हिंत 
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के लिए अपना सब कुछ अपंण कर सकता है। जिन विचारकों का 
यह कथन है कि राष्ट्रीयवा (देश-भक्ति) विश्व-ओम के लिए. घातक है, 
उनको अपना यह कथन वर्तमान उम्र राष्ट्रीया के लिए ही सीमित 
रखना चाहिए | जो राष्ट्रीयता हमें दूसरों से द्वेष रखना नहीं सिखलाती, 
वह किस प्रकार विश्व के लिए अ्रवांछनीय हो सकती है ! 

वेद में ऐसी ही लोक-कल्याणकारी देश-भक्ति और राष्ट्रीय का 
विधान है | हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता का ऐसा 
सुन्दर आदर्श आपको श्रन्य किसी देश की सस्क्ृति में नहीं मिल सकता | 
अथवंबेद के बारहवें काएड का पहला युक्त प्रथ्वी-यूक्त है | उसमें 
राष्ट्रीयता का बहुत ही दिव्य वर्णन हे | 


असंवाध॑ मध्यतो मानवानां यस्या उद्गतः प्रवत: सम वहु। 
नानावीय्याओषधीयो विभत्ति प्रथिवी नः प्रथता राध्यतां नः ॥१॥ 


[ जिस भूमि के मननशील मनुष्यों में दकावट नहीं है और जिसके 
अन्दर बहुत ऊंचे स्थान, नीचे स्थान तथा समतल हैं अ्रथवा जिसके 
मनुष्यों के श्रन्द्र उत्तम और श्रेष्ठ उन्नतिकारी तथा श्रत्यन्त समता के 
भात्र हैं और जो श्रनेक शक्तियोंवाली औषधियों को धारण करती है,, 
वह हमारी एथ्वी हमारे यश को प्रण्तिद्ध करे श्रथवा वह प्रृथ्वी हमारे लिए 
खुली रहे श्रौर हमारे लिए समृद्ध हो । ] 


याणुवेदधि सलिलमम् आसीद यां माया भिरच चरन्मीवीण: ॥ 
यस्‍्या हृदय परमे व्योमन्‌ सत्येताबत सम्रतं प्रथिव्या; | 
सानो भूमिस्त्विषि बल॑ राष्ट्र दधातूत्तये ॥ ८ ॥ 
[जो पहले, सश्टि की उत्त्ति से पूर्व समुद्र में, अ्न्तरित्त में जल-रूप 
द्रवावस्थावाली थी, जिसकी बुद्धिमान्‌ ज्ञानी जन बुद्धियों से, शक्तियों से, 
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थुक्तियों से अनुकूलतया सेवा करते श्राये हैँ, जिस प्रथ्वी का दृदय परम 
आकाश में है और जो सत्य से, अवाध नियम से ढका है और अवि- 
-नाशी है, ऐसी हमारी मातृ-भूमि उत्तम श्रेष्ठ राष्ट्र में हमें क्रांति ओर 
बल दे | ] 
गौरांग जातियों का मनोविज्ञान रंगीन जातियों को भूमि का 
अधिकारी नहीं बतलाता | वर्तमान समय में एशिया तथा अभ्रीका के 
“निवासियों पर गोरी जातियाँ शासन कर रही हैं, वे अपने अधिकार के 
“समर्थन में यह तक देती हैं कि परमात्मा ने गोरी जातियों (४४॥॥० 
80९४७) को ही संसार पर शासन करने के लिए. बनाया है। रगीन 
जातियों को भूमि पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। यह 
आजकल की उप्र राष्ट्रीयवा का एक विशेष लक्षण है | यही कारण हे 
“कि इस जातीयता (ि809]87)) के आन्दोलन के सामने विश्व- 
शान्ति की मावना उनके मस्तिष्क में पैदा नहीं होती ; पर वैदिक- 
संस्कृति के विश्व-हितकारी आदर्श को देखिए | यह समानता का कैसा 
ऊँचा ठिद्धान्त हमारे सामने रखती है | । 
हे मातृभूमे ! मरणधर्मा तुमसे उत्तन्न होते हैं ओर तुममें ही 
विचरते हैं, तू द्वियदः ( मनुष्यों ) और चत॒ष्पदः ( पशुओं ) को धारण 
करती है--पोषण करती है | जिन मनुष्यों के लिए उदय होता हुआ 
सूर्य किरणों के द्वारा जीवन-प्रद प्रकाश भली प्रकार देता है, ये पच- 
मानव ( गौरांग, लाल, पीत, धूसर और ऋष्ण ) तेरे ही हैं। # 
सब संसार के मनुष्य मित्र हैं; वसुधा के सब मानव एक कुद्दम् है, 
# त्वजाता स्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्व विभर्षि द्विपदस्त चतुष्पदु, । 
तबमे पृथित्रि पंच-मानवा येभ्यो ज्योतिरमृत मत्येभ्येः 
उचचन्सूर्यों ?श्मिमिरातनोति ॥ १५ ॥ 
--श्रथवे १२०१-१४ 


शरद 


विश्व-शान्ति 


यह संक्षेप में वैदिक राष्ट्रीया--भारतीय राष्ट्रीयाा--का आदशश है 
अब आप वैदिक-काल और महाभारत-काल को छोड़कर उस काल 
की ओर आइए, जिसे इतिहासश ऐतिहासिक-काल कहते हैं। जिस' 
समय यूरोप श्रपनी सभ्यता के शिशुकाल में था ; सभ्यता का विकास 
पूरी तरह नहीं हुआ था | लोग यह भी नहीं जानते ये कि राज्य क्या 
है! जनतत्रवाद क्या चीज है! जब अ्रद्धं-सभ्य जातियाँ यूरोप के 
नगरों में जंगली जातियों के समान लड़ती-झगड़ती रहती थी--लूठ- 
पाठ करती थीं--उस काल में भारत में सम्राद अशोक राज्य करते ये । 
२--अशोक का रिशवव-प्रेम 

अशोक ने वैदिक-आदश को विश्व के सामने कितने त्याग श्रौर' 
प्रेम से निभाया, यह भारत के इतिहास में एक अनुपम घटना है। 
विशाल साम्राज्य के अधिपति, विराट सशस्त्र सेना के अध्यक्ष सम्राट 
अशोक ने यह प्रत्यक्षीभूत किया कि संसार से विद्वेष और वैमनस्य को 
दूर करने का साधन युद्ध नहीं है--प्रतिस्पद्धां नहीं है; किन्तु सच्चीः 
विज्य-प्राति का साधन प्रेम है । 

'राज्या।भषेक के आठ वर्ष बाद सम्राट्‌ अशोक ने कलिंग देश 
को विजय किया | वहाँ डेढ़ लाख मनुष्य बन्दी बनाये गये और हससे' 
कई गुना आदमी महामारी आदि से मरे | ......कलिंग को जीतने पर 
देवताश्रों के प्रिय को बड़ा पश्चात्ताप हुआ ; क्योंकि जिस देश की 
पहल्ले विजय नहीं हुई है, उस देश की विजय होने पर लोगों की हत्या 
तथा मृत्यु श्रवश्य होती है । ओर न जाने कितने मनुष्य कैद किये जातेः 
हैं। देवताश्रों के प्रिय को इससे बहुत दुःख ओर खेद हुआ | ...” # 
__ अशोक का इतिहास में इतने अधिक महत्व का कारण यही हे 

# देखिए, मोय्ये-साम्राज्य का इतिहास-प्रो० सत्यकेतु विधालकार 
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राष्ट्रसंघ ओर विद्धव-द्यान्ति 


कि उसने शत्र-द्वारा--युद्ध-दइरा--देश-विज्ञय की कामना का त्वाग 
कर धर्म-द्वारा संसार की विजय की ; पर अशोक के धर्म-विंजब का 
साल यह नहीं हे कि उतने किसी धर्म-वेशेष या वौद्ध-धर्म का संसार 
में प्रचार क्रिया | बद्चपि अशोक की ग्रवृति वौद्धइ-चर्म क्री ओर थी; 
परन्तु उस न्वायमूि धमराज अशोक ने वौद्-वर्म के प्रचार में अपनी 
राज्यसत्ता का प्रयोग नहीं किया । अशोक का धर्म! से क्या तालय॑ 
था ; उसमें क्विन-क्विन तिद्धान्तों करा समावेश था, यह उसने अपने 
शिला-लेखों में सप्टतवा अक्वित किया है । अशोक लिखता है-- 
वम यह है कि दास और सेवकों से उचित व्यवहार किया जाय, 
माता और पिता की सेवा की जाय | मित्र, परिचित, सम्बन्धी, श्रवण 
और ब्राह्मणों को दान दिया जाय और प्राणियों की हिंसा न की जाय ।?% 
एक दूसरे स्थान पर लिखा है । 

४ ,,...वर्म वही है कि पाप से दूर रहे, वहुत से श्रच्छे कार्य करे, 
दया, दान, सत्य और शोच का पालन करे 

इन उद्ध्णों से वह स्पष्ट है कि अशोक ने किसी घ्मे-विशेष का 
प्रचार नहीं किया | उसके धरम के सिद्धान्त सव धर्मों में मिलते थे , 
इसलिए उसका धर्म विश्व-्धम था [ प्रोफेसर सत्वकेत्ठु विद्यालंकार 
लिखते हैं-- 

“इस तरह जिस घर्म-विजय को स्थापित करने का उद्योग अशोक 
ने भारत में किया, उसी को विदेशों में मी स्थापित करने के लिए प्रयत्न 
क्रिया गया | वह इसमें सफ़न्न भी हुब्रा ; क्योंकि वह स्वर्च लिखता है-- 
“इस प्रक्तार सत्र जो विजय हुई है, वह विज्ञय वास्तव में, सर्वत्र 
आनन्द देनेवाली है | धम-विजय में जो आनन्द मिलता है, वह बहुत 
प्रयाद आनन्द है |? सम्राद अशोक .इस वर्म-विजब को इवना मदृत्त 


विद्व-शान्ति 


देते थे कि वे एक स्थान पर लिखते हं--यह लेख इसलिए लिखा जा 
रहा हे कि मेरे पुत्र ओर पोत्र जो हों, वे नया देश-विजय करना अपना 
कत्तंव्य न समझें | यदि कभी वे नया देश विजय करने में प्रवृत्त हों, 
तो उन्हे शान्ति श्रोर नम्नता से काम्न लेना चाहिए श्रोर धर्म-वेजय को 
ही यथार्थ विजय समझना चाहिए। इससे लोक और ५१रलोक दोनों 
जगह सुख-लाभ होता है ।? 
( मोय-साम्राज्य का इतिहास प्रष्ट ४८४ ) 
विश्व के सम्राटों में श्रशोक का स्थान सर्वोच है | वह संसार के 
सम्राठों में शिरोमणि माना जाता है | इसलिए सुविख्यात इतिहास“ 
लेखक श्री० एच० जी० वेल्स ने श्रपने इतिहात [)9 07476 ० 
प80" में लिखा है-- 
/प07० शर्त & (ए९॥ए ए68/'8 380!78 ए०]7९0 8४०९]ए /07' 
06 7९8] ]0008 07 फशा शदगगा098 6 08 07 0प्रश्ततात8 0०7 
7987768 0/ ॥074/"0॥8 086 0४१0छप॑ 606 ०0]प॥॥8 0£ )॥750079, 
पाशा/ 79]९76९98, 876 278070087689 ह॥0 8९7"९7768 6 ॥'0ए8) 
॥20768%०५ € ॥6 ]076, 006 79776 07 0७०२६ ४)॥]768 8[7086 
4076, ॥ 880" 
क00 ॥6 ०8।2६8 ॥0 7990॥ 8 08706 ५ ७॥]॥]) ॥0॥0प्रा'रपे 
0)॥778, "70, & 6एशा [7078, 00708) 3॥ ॥8५ ५॥ ॥8 000७ 708 
ए0768९"ए6 ॥७९ #740707॥ 07 शा३ 27/88॥॥6९58.. ॥0०7/९ शा? 
था शाह ॥8 ॥70707"ए 00-089 0807 ॥876 €एश) शैश्वा'त 
06 ॥8708 एग 00॥8॥66 07 008736॥00४6 * 
7/7॥/ 0786 ग्न8 थ॑ प्रा४०0% 29 ये 6 ॥0॥४ #9 248/ 
अशोक ने इतना शत्तिशाली सम्राद होते हुए भी, देश-विजय का 
त्याग कर धर्म विजय का पथ क्यों श्रपनाया ! इ७का उत्तर, जैसा कि 
उसके एक लेख से विदित होता है, यह्दो है कि सेना-द्वारा विजय सच्ची 
विजय नहीं होती । उससे मानव-संह्वार होता है, प्रजाजन का कल्याण 
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राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शान्ति 


नही | कलिंग देश की विजय से अ्रशोक के हृदय को घोर कष्ट हुआ | 
क्या आज के राष्ट्रनायक कभी यह कल्पना कर सकते हैं कि विजय से 
कैसा दुःख होता है ! यह कल्पना-शक्ति के श्रभाव का कारण है| इस 
युग के राष्ट्रनायक तथा सेनापति राष्ट्रीय प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का 
पालन नहीं करते, अथवा जानते हुए भी स्वाथं-पूर्ति के लिए. उसकी 
अव्हेलना करते हैं | 

अशोक सम्राट था और था बोद्धधर्म का सच्चा अनुयायी । यदि 
वह चाहता, वो श्रन्य धर्मों के अनुयायियों पर अत्याचार करके संसार 
में ब्रौद्ध धरम का प्रचार करता ; परन्तु वह तो इसे हिसा समझता था-- 
इसे वह राजधम (87700 70॥0ए) के विरुद्ध समझता था। जिसे 
लोग आदर्श सममते थे, उसी सत्य और अहिंसा के तथ्य को क्रिया- 
त्मक-रूप से अशोक ने रखकर संसार को धर्म की महानता दिखला दी | 

बहुत प्राचीन-काल से भारत का मिश्र, चीन, यूनान, रोम, फारस 
प्रति देशों से सम्बन्ध (रहा है।भारत कौ विचारधारा श्र वैदिक 
संस्कृति का प्रवाह मुक्त रीति से इन देशों में जारी रहा । अनेकों 
विद्वान्‌ और ज्ञान-मिजशञासु इस ऋषि-भूमि में आकर यहाँ से शान-विज्ञान 
को सीखकर गये और उसका पाश्चात्य-जगत्‌ में प्रचार किया। यूनान 
की सभ्यता का मारत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा । इस प्रकार भारत 
प्राचीन समय से विश्व-बधुत्व और अन्तर्राष्ट्रीयता का पुजारी रहा है| 
उसने श्राज पर्यन्त किसी देश पर अपना धर्म फैनाने के लिए आकर 
मण नहीं किया और न कभी राज्य-विस्तार के लिए रक्तपात ही किया । 
ससार में विश्व-शान्ति का ऐसा सच्चा समर्थक राष्ट्र मिलना संभव नहीं | 


३-राष्ट्रसंच और भारत 
विगत यूरोपीय महायुद्ध की समाध्ति पर जब सन्धि हुई, तो उस पर 
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विश्व-शान्ति 


भारत के प्रतिनिधियों ने भी हस्ताह्र किये ; इसलिए स्वाभाविक रूप 
से भारत राष्ट्रसंघ का मौलिक सदस्य (0778778| 060709/) बन 
गया । मद्दासभर में सहसों भारतीय वीरों ने साम्राज्य-रक्षा के लिए 
इसलिए रक्त बहाया, कि विजय प्राप्त होने पर भारत को अवश्य ही 
स्वराज्य धिल जायगा | # 

साम्राज्य की रक्षा हो गई ; परन्तु भारत की आकांछ्षाएँ पूरी नहीं 
हुई । युद्धावगन पर भारत में जो श्रान्दोलन हुआ, उसे हम आगे 
बतलावेंगे | यहाँ उसका उल्लेख श्रप्रासंगिक होगा । 

हाँ, भारत वसलीज़ के सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करने के कारण, 
राष्ट्रसंध का मौलिक सदस्य तो बन गया ; परन्तु एक बड़ी विचित्र 
दशा पैदा हो गई । भारत पराधीन राष्ट्र है; इसलिए ब्रिटिश-साम्राज्य 


# खेड़ा के सत्याग्रह में विजय प्राप्त करने के उपरान्त मधत्मा गान्वी के सामने 
राजभक्ति का प्रश्त उपस्थित हुआ | ला्ड चेम्सफोर्ड ने दिल्‍लो में समरत प्रसिद्ध मार- 
तौय नेताओं की समा बुलाई। उसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि भारतोय सैनिक 
महासमर में जाकर लड़े श्रोर रंगहट भरतो किये जायें । गान्धीजी ने प्रस्ताव का सम्रथंन 
क्विया । मद्ात्मा गाली ने जुलाई १६१८ ई७ में खेडा जिले में एक भाषण दिया, 


जिसमें श्रापने कहा-- 
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के ग्रधीन रहकर वह समानता का दावा कैसे कर सकता था। 
बह श्रसेम्बली का सदस्य बना लिया गया ; परन्तु जब कंसिल में 
जाने के लिए भारत के प्रतिनिधियों ने प्रयत्न किया तो किसी ने 
सहयोग नहीं दिया। फलतः प्रत्येक निर्बाचन के समय उसके पक्ष में 
केवल २ या शेयोट से अधिक न ॒प्राप्त हुए । ब्रिटिश-उपनिवेशों को 
भी कॉसिल-्प्रवेश के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करना पढ़ा; परल्तु 
उन्हें इसमें सफलता मिल गई । सबसे पूर्व कॉपिल में कनाडा को 
स्थान मिला । 

यद्यपि राष्ट्रसंघ के विधान (007004॥6 0 #6 ,08876) 
की दृष्टि से मारतीय सदस्य तथा श्रन्य सदस्यों के अधिकार में कोई 
अन्तर प्रतीत नहीं होता ; परन्तु सत्य तो यह दै कि राष्ट्रसंघर में जानेवाले 
प्रतिनिधि? मारत-रष्ट्र के प्रतिनिधि नहीं होते ; क्योंकि उनका घुनाव 
भारत की व्यवस्थापक-समा-द्वारा नहीं किया जाता। वे तो भारत- 
सचिव (8807887'ए 0! 8(8/89 /07 704)>द्वारा नियुक्त किये 
जाते हैं | इसके अ्रतिरिक्त उन्हें भारतीय द्वितों पर कोई प्रकाश डालने की 
सुविधा भी नहीं ; क्योंकि उन्हें विचार-स्वाधीनता प्राप्त नहीं है। सित- 
ब्बर के असेम्बली-अधिवेशन (/08800 4880770)9) से पूर्व 
भारत का प्रतिनिधिमंडल लन्दन के लिए प्रस्थान करता है । वहाँ मारत- 
सचिव-द्वारा उन्हे श्रादेश मिलते हैं । वस उन्हीं के श्रनुसार वे शिनेवा के 
सम्मेलनों में अपने भाषण देते ई--प्रस्ताव पेश करते हैं। चाहे उनसे मारत 
का दित हो या अ्रनहित ; इसीलिए भारतीय प्रतिनिधि-मडल को त्रावाज 
भारतीय होते हुए भी उसके विचार पूर्ण-रूपेण विलायती होते हैं । 

ऐसी परिस्थिति में भारत प्रतिवर्ष ७१४६६ सोने के पौणइ जिनेवा 
की में ट करता है। यह धन भारत की श्रार्थिक-हीनता वया राष्ट्रसंध 
में उसको स्थिति को देखते हुए बहुत ही अधिक है। राष््रछघ की 
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कोसिल के स्थायी सदस्यों (2९/08770॥6 '४७॥॥007%) * को 
छोड़कर कोई राष्ट्र इतना धन राष्ट्रसंघ की मे'ट नहीं करता । 

सबसे श्रधिक धन प्रेटब्रिठेन देता है, उससे कम जमंनी और 
फ्रान्स तथा इनसे कम जापान और इटली । इस प्रकार भारत का चौथा 
स्थान है । इस विपुल धन-राशि को देने का कई बार घोर विरोध 
किया गया ; परन्तु संघ के सदस्यों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 
यथाथ॑ बात यह है कि स्वार्थी-राष्ट्र भारत के चन्दे में कमी करना 
इसलिए नहों चाहते कि उसकी पूर्ति उन्हें स्वयं करनी पड़ेगी और 
संभव तो यही है कि यह छ्ति-पूत्ति ब्रिटेन के मत्ये पड़े ; इसलिए 
ग्रेटन्रिटेन भी इस श्रोर से उदासीन है। भारत को प्रतिवर्ष जितना 
घन चन्दे के रूप में राष्ट्रसंघ को देना पड़ता है, उससे उसका उस 
अनुपात में तो क्या, उससे दशमांश भी लाभ नहीं होता। 

भारत को स्वाधीनता, स्वायत्त-शासन तथा अल्प-मत की समस्या 
श्रादि तो ब्रिटिश शासन के आन्तरिक प्रश्न हैं; इसलिए राष्ट्रसंघ 
इन मामलों में कोई हस्तक्षेप हो नहीं कर सकता । क्या भारतीय मंडल 
के सदस्य यह बतला सकते हैं कि आज तक राष्ट्रतंघ ने भारत के हित 
के लिए क्‍या विशेष कार्य किया है ! 

राष्ट्रसघ से सम्बन्धित एक ओर श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था है । इसका नाम 
है श्रन्तर्राष्ट्रीय-अमिक-सप ( 0074870॥4) ,800प7 0728- 
2&/000 )। जब इस संघ की योजना तैयार की गई, तो उसमें 
भारत को स्थान नहीं दिया गया। विदेशी राष्ट्रों ने भारत की 
सदस्यता का घोर विरोध किया ; परन्तु ब्रिटिश प्रतिनिषि-मण्डत्न ने 
भारत को सप में स्थान देने के लिए बहुत प्रय्ञ किया । ; 

अन्त में प्रयत् सफल हुआ और भारत को भ्रमिक-सघ में स्थान 

० इटलो, जापान, फ्रांस, जमेनी भोर ओटननिटेन स्थायी सदस्य हैं | 
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मिल गया । जब थअ्न्तर्राष्ट्रीय-अ्मिक-संघ में भारत का प्रवेश हो गया, 
तब उसकी काय-समिति ( 80ए6/77/8४ 8000 ) में स्थान प्राप्ति 
के लिए प्रयत्न किया गया । श्रन्य राष्ट्रों का यह आक्षेप था कि यदि 
२४ सदस्यों में से १९ कार्य-कारिणी के लिए चुन लिये गये, तो ग्रेट 
ब्रिटेन 'कामनवेल्थ” की ओर से अ्रधिक संख्या में सदस्य भेज सकेगा, 
ब्रिटिश सरकार ने इस आशय का एक प्रस्ताव प्रस्युत किया कि इन 
१२ सदस्यों में से ८ उन देशों के प्रतिनिधि होंगे, जो संसार में विशेष 
औद्योगिक महत्व रखते हैं। इस प्रस्ताव की स्वीकृति से भारत को 
अ्रमिक-संघ की कायकारिणी में प्रवेश मिल गया। 

यह निःसन्देह स्वीकार किया जा सकता है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय-अमिक- 
संघ में भारत को ऐसा सुयोग दिया गया है, जिससे वह स्वतत्र रीति से 
अपने कार्य की रूपरेखा निश्चय कर सकता है । राष्ट्रसघ में भारतीय 
प्रतिनिधि-मरडल में देशी राज्यों की श्रोर से भी एक प्रतिनिधि लिया 
जाता है। यह ५६२ देशी राज्यों का नरेश-प्रतिनिधि यथार्थ में प्रति- 
निधि नहों होता । इन राज्यों की श्रोर से उसे इस आ्राशय का कोई 
आदेश नहीं मिलता कि संध में जो कुछ प्रतिनिधि के द्वारा मंजुर कर 
लिया जायगा, उसे समस्त देशी राज्य ([70/4। 58088) भी स्वीकार 
कर लेंगे ; परन्त अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-संघ में देशी राज्य का कोई 
प्रतिनिधि नहीं है ; क्योंकि वरं्सलीज की सन्धि की ४०५ धारा के 
अनुतार वह समस्त निश्चय और निर्णय, जिनको किसी देश ने मंजर 
कर लिया हो, उस देश की व्यवस्थापिका या श्रन्य राज्य संस्था में 
कानून का रूप देने के लिए प्रस्ठुत किये जाने चाहिए । यह स्पष्ट ही है. 
कि देशी राज्यों में कुछ अपवादों को छोड़कर, व्यवस्थापिका को 
अभाव है। इसी असुविधा के कारण उनका सदस्य नहीं लिया जाता। 
यह सब मुक्त-कश्ठ से स्वीकार करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय निर्णयों, निश्रयों 
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से राष्ट्रीय श्रमिक-व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा है| कोई बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य यह अस्वीकार नहीं कर सकता कि अन्तर्राष्ट्रीय-श्रमिक संध में 
भारत का स्थान श्रत्यन्त गौरवपूर्ण और महत्त्वपूर्ण है। भारत के 
विख्यात राजनीतिश सर अतुल चटर्जी को सन्‌ १६२७ ई० में स्व« 
सम्मति से अन्चर्राष्ट्रीय श्रमिक-परिषद्‌ ( 007%&6007॥) ]800प7' 
(07/09/0700) का समभापतित्व प्रदान कर भारत की प्र तष्ठा की गई । 

अक्टूबर १६३२ ई० में सर अतुल चटजीं अन्तर्राष्ट्रीय-भमिक- संघ 
की कार्य-कारिणी समिति के प्रधान निर्वाचित किये गये । 

भारतीय श्रमिकों के अभ्युत्थान के लिए श्रन्तर्राष्ट्रीय-अमिक-संघ 
में भारतीय प्रतिनिधि-मडल हितकारी सिद्ध हुआ है श्रोर भविष्य में भी 
उससे बहुत कुछ आशा की जा सकती हे; पर यह निविवाद है कि 
राष्ट्रसंघ ([,092706 ० 'ए७४0॥89) में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने 
कोई हितप्रद काम नहीं किया | अपनी सहायता के लिए भारत जितना 
धन प्रतिवर्ष सघ को देता है, उसका उसे कुछ भी लाभ नहीं होता; 
इसलिए भारत के हित की दृष्टि से यही उत्तम है कि भारत राष्ट्र-संघ 
से अपना सबंध त्याग दे । 

पर इससे यह तात्पय नहीं है कि भारत विश्व-शांति-स्थापन-कार्य 
में सहायता ही न दे सकेगा । आज भी ऐसे अनेकों राष्ट्र हैं, जो राष्ट्र 
संघ के सदस्य नहीं हैं; पर उसके निःशज्जीकरण, सम्मेलन, विश्व- 
आयिक सम्मेलन श्रादि में भाग लेते रहते हैं। भारत को अमेरिका का 
ढंग अपनाना चाहिए। अ्रमेरिका और रूस राष्ट्रटसव के सदस्य नहीं 
हैं। श्रमिक-संध का सदस्य बनने के लिए यह आ्रावश्यक नहीं है कि वह 
राष्ट्रसंघ का भी सदस्य हो | विधान में ऐसा कोई नियम नहीं है । ऐसे 
भी श्रनेकों राष्ट्र हें, जो राष्ट्रंघ के सदस्य नहीं हैं ; परन्तु श्रमिक-संघ 
के सदस्य हैं। 
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४--भारतीय-स्वाधीनता और विश्व-शान्ति 


भारतवापियों ने स्वराज्य प्राप्त करने की आशा से विगत महासमर 
में अ्रगरेजों की सहायता की थी; परन्द पुरस्कार में रौलेट-एक्ट, 
जलियानावाला वाग-हृत्याकाएड तथा मॉन्टेग्यू-्वेम्तफो्ड सुधार मिले । 
इनसे भारत में असन्तोष की बल लहर चली। महात्मा गान्धी ने 
अपने असहयोग ('९0॥-00-0.0978000) अख्तर का प्रयोग किया। 
यहाँ हम भारत की राष्ट्रीय-जाशति का इतिहास नहीं ज्िख रहे हैं; 
इसलिए असहयोग-आन्दोलन का विवरण यहाँ प्रासक्षिक न 
होगा | हम तो उस पर केवल सिद्धान्त की दृष्टि से विचार करना 
चाहते ईं-- 

सत्याग्रह का अर्थ है, सत्य के लिए श्राग्रह ; इसलिए सत्याग्रह 
आ्ात्मिक शक्ति है, सत्य आत्मा है। आत्तमिक-शक्ति में हिंसा के लिए 
स्थान नहीं है ; क्योंकि मानव पूर्ण सत्य को जानने में अ्रसमर्थ है ; 
इसलिए वह किसी को दण्ड देने के श्रयोग्य है ।... ... 

निष्किय प्रतिरोध (28879 088॥00९) निबन का अच्र 
माना गया है ; क्योंकि वह दुरबल होने के कारण हिंसा से दूर रहता है ; 
परवह हिंसा के अदञ्न को अ्रवसर प्राप्त होने पर काम में ला सकता है ...... 

सविनय श्रवज्ञा का श्रर्थ है अनेतिक कादून का उल्लबन | जहाँ 
तक मुझे ज्ञान है, यह पद एक पराधीन राज्य के कानूनों का प्रतिरोध 
करने के लिए '॥0/64॥0 ने आविष्कृत किया था । उसने सविनय 
अवशा पर एक वहुत ही महत्वपूर्ण अन्य भी लिखा है ; परन्द ध्यूरो 
अद्दिसा का सच्चा समर्थक्र नहीं था। सबिनय अत्रज्ञा (0ए॥ 08- 
0080॥800९8) सत्याग्रह का एक अ्रंग है ... ..« 

असहयोग का श्रर्थ है, राज्य के साथ सहयोग न देना--ऐसे राज्य 
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के साथ जो श्रमहयोगी की दृष्टि में कुत्सिक बन गया हो ; परन्तु उसमें 
उम्र प्रकार की सविनय अवज्ञा सम्मिलित नहीं है । 

असहयोग ऐसा सरल अर्त्र होने के कारण समझदार बालकों” 
द्वारा भी व्यवहार में लाया जा सकता है। सविनय श्रवज्ञा की तरह 
असहयोग भी सत्याग्रह करी एक शाखा है|! # 

यह महात्मा गांधी के शब्दों में सत्याग्रह की सूक्म व्याख्या है। 
सत्याग्रह निबंल का सहारा नहीं है, जैगा कि बहुतेरे आलोचकों का' 
यह विचार है। वह आध्यात्मिक अदञ्न होने के कारण उन्हीं मनुष्यों- 
द्वारा प्रयोग में लगया जा सकता है, जिनमें ययेष्ट आत्मिक-बल हो । 
बह कायर या भयभीत मनुष्यों-द्वारा प्रयेग में नहीं लाया जा सकता | 
शत्रु से भयभीत होकर उसे क्षमा करना, श्राततायी या श्त्याचारी के 
डर से शान्तिअहण करना कदापि सत्याग्रह नहीं ; बल्कि निर्भयता-पूर्वक 
अ्रहिंसा श्रौर सत्य का मार्ग अवलम्बन कर पशु-बन पर आत्म-बल की 
विजय करने के लिए सत्याग्रह किया जाता है । सन्‌ १६२० श्रौर सन्‌ 
१६३० का सत्याग्रह-आन्दोलन हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धान्त 
को रखता है । 


स्वदेशी-आनन्‍न्दोलन का आर्थिंक-मदरत्त्व 


श्रस॒हयोग-श्रान्दोलन के साथ ही देश में स्वदेशी-श्रान्दोलन ने 
जोर पकड़ा । स्वदेशी-श्रान्दोलन में विदेशी-वस्तुओं के वहिष्कार पर 
अधिक जोर दिया गया | श्र साथ-ही-साथ स्वदेशी वस्तुश्नों की उपज 
तथा प्रयोग के लिए भी जोरदार श्रान्दोलन हुआ। स्वदेशी-प्रद्शिनियों 
की भी आ्रायोजना की गईं, जिनसे स्वदेशी की विशेष उन्नति हुईं | इस 

+ ७6४ १०पए्ाा९ 4.0 (790 ५ एै. 8४॥9॥॥) 
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आन्दोलन में खादो श्रोर चरलखे का विशेष महत्त्व है। महात्मा गाँधी 
ने सब देश का भ्रमण किया और असहयोग-आन्दोलन का काम जनता 
के सामने रखा ; पर विशेषरूपेण आपने खद्दर को प्रोत्साहन देने का 
प्रयज्ञ किया | स्थान-स्थान पर विदेशी वस्नरों की होलियाँ जलाई गईं 
और स्वदेशी का बत लिया गया । 

कहना नहीं होगा, कि खादी के प्रचार से राष्ट्रीय-एकता कौ भावना 
का उदय हुआ | किसी समय खादी दरिद्रता का चिह् समझी जाती 
थी ; वह गरीबों की लजा के ढकने का साधन-मात्र यी; परन्तु अब 
वेह देश-भक्ति और राष्ट्रीयता का चिह्न मानी जानी लगी । 'एशिया में 
क्रान्ति! के विद्वान लेखक डा० सत्यनारायण पी० एच०डी० लिखते हैं-- 

धसहयोग-आन्दोलन ने गाँव-गाँव में चरखा चलवा दिया । यह 
केवल भारतवर्ष ही नहीं ; परन्तु सारे ससार की भलाई के लिए महान्‌ 
अस्त्र है | काले माक्स का सिद्धान्त जहाँ पर ख़तम होता है, चर्खे का 
सिद्धान्त उसकी कमी पूरी करने के लिए वहीं से प्रारम्म होता है । 
काल॑ मार्क्स ने कोई वैसा पथ नहीं बतलाया, निस पर चलने से मनुष्य- 
मात्र की उन्नति हो, वह दिन-दिन खुन-खराबो, से हटकर शान्ति की 
शोर बढ़ता जाय | उनके रास्ते में भी खून-ख़राबी है । चरखा ही एक 
ऐसी चीज है, जो मनुष्य-समाज के मीतर शान्ति तथा सुख स्थायी रूप 
से बनाये रख सकता है। भानव-समाज की शान्ति तथा सुख स्थायी 
रखने के लिए उत्तत्ति का केन्द्रीभूत न होने देना आवश्यक है। 
चरखे से उत्त्ति केन्द्रीमूत नहीं होती ।,.. ... ««-साम्राज्यवाद से 
लड़ने के लिए काल॑ माक्स ( 87) )(४75 ) के अ्रद्ध की अपेज्षा 
चरखे का अ्रत्न अधिक शक्तिशाली है । 

--( ४० रे४७ ) 
स्वदेशी का सिद्धान्त पर-राष्ट्रद्वोह-मूलक नहीं है । प्रत्येक राष्ट्र 
श्ह्घ 


विश्व-शान्ति 


का यह जन्म-सिद्ध अ्धिकरर है, कि वह अपने भोजन-वस्र का स्थय॑ 
प्रवन्ध करे | यदि गम्भीरता से विचार किया जाय, तो विदित होगा कि 
यह स्वदेशी का सिद्धान्त दुबंल राष्ट्रों पर किये जानेवाले अत्याचार 
और आधिक-शोषण की नीति का उन्मूलन करनेवाला है | इसके द्वारा 
प्रत्येक देश स्वावलम्बी बनकर संसार का उपकार कर सकता है। 
यदि आ्राज संसार के राष्ट्र इस सिद्धान्त का पालन करने लगे, तो 
संसार से आ्िक-साम्राज्यवाद का नाम मिट जाय और फल-स्ररूप जो 
अशान्ति फैली हुई है, वह दुर हो जाय । स््रदेशी-आन्दोलन अन्तर्र- 
ष्ट्रीयता के विपरीत नहीं है ; क्योंकि वह मानव-ससार मे प्रतिसर्द्धा कौ 
भावना का विनाश कर उसकी जगह सहकारिता के सिद्धान्त का 
आरोप करता है। 
गान्धी-वाद 

महात्मा गान्धी आधिक-साम्राज्यवाद को विश्व-शान्ति के लिए: 
एक खतरा मानते हैं | गान्धीजी का यह विचार है, कि जब तक यूरोप 
के राष्ट्र एशिया और अफ्रिका के राष्ट्रों की लूट को बन्द न करेंगे, 
तब तक शान्ति स्थापना का प्रयत्न सफल नहीं हो सकता | 

यूरोप के एक लेखक ने महात्मा गांधी के 'यग-इंण्डिया? पत्र के 
लिए 79 770))022 ९80 पैरिस-सन्धि नामक एक लेख भेजा । 
महात्माजी ने उसे अपने 'यंग्-इंडिया? में प्रकाशित किया और उस 
पर एक टिप्पणी लिखी, जो बहुत डी महत्तपूर्ण है। 
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००००6 ज़द्षए्र 86 (:९७.709) ७४7 97'070॥0 9९806 78 (0 
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[ कैलौग-पेक्ट पर हस्ताक्षर करनेवाले राष्ट्रों में श्रधिकांश ऐसे 
राष्ट्र हैं, जो एशिया और अफ्रिका की जातियों की लूट में सामिल हैं । 
उन सबमें भारत को सबसे अ्रधिक लूटा गया है ; इसलिए इस शांति 
पेक्ट का सारांश सम्मिलित होकर शान्ति-पूवंक लूट को क्रायम रखने 
की कामना है | कम-से-कम इस समय इस पेक्ट का ध्वरूप मुझे ऐसा 
ही प्रतीत होता है। भारत का विश्व-शान्ति-स्थापन का मार्ग यही है 
कि वह इस लूट का सफलता-पूर्वक प्रतिरोध करे। इसका अ्रथ यह है 
कि भारत को शान्तिमय साधनों से अपनी स्वाधीनता, जो इस वर्ष 
आओपनिवेशिक स्वराज्य के नाम से विख्यात है, प्रात करना दै। यदि 
भारत अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर सका, तो विश्व-शांति के लिए भारत 
की सबसे बड़ी देन होगी । ] 

महात्मा गान्धी ने बहुत स्पष्ट रूप में अपने मन्तव्य को संसार के 
सामने रकखा है। यह भावना उम्र राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित नहीं 
हुई है; प्रत्युत्‌ इसके मूल में मानवता हे । महात्मा गाधी ने अनेक बार 
झपने भाषणों और लेखों में यह घोषित किया दे कि यद्यपि मेरा समस्त 
जीवन भारत के लिए स्तराधीनता प्राति में लगा हुआ है, वथापि उसके 
दारा मैं विश्व-वन्थुत्व की प्राप्ति करना चाहता हूँ। महात्मा गरान्वी की 
भावना उदार और व्यापक है। उसमें एक राष्ट्र-द्वारा दुसरे के दमन 
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और लूट को स्थान नहीं है । महात्मा गान्धी अहिंसा के अ्रवतार है 
झौर उनका सत्याग्रह-श्रान्दोलन उसी के समुज्ज्वल श्रालोक में अपने 
पथ का अनुसरण करता है। 

संक्षेप में महात्माजी राजनीति में श्राध्यात्मवाद (3[४४608/8॥7) 
का पुट देकर लोक-कल्याणकारी बना देना चाहते हैं । महात्माजी 
की यह धारणा है कि 'यदि सत्याग्रह विश्व-व्यापी हो गया, तो वह 
सामाजिक आदशों में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर देगा श्रौर उस स्वच्छ 
दता तथा सैनिकवाद में घोर क्रान्ति कर देगा, जिसके कारण पब्छिम के 
राष्ट्रों में हा-हाकार हो रहा है ।? 


आर्थिक-साप्राज्यवाद विश्व-शांति के लिए खतरा 


श्राथिक-साम्राज्यवाद विश्व-शान्ति को स्थापना में सबसे बड़ी 
रुकावट है। यह हम विगत अध्याय में बतला चुके हैं | यहाँ हम कुछ 
विद्वान्‌ राजनीतिज्ञों के विचार इस सबंध में बतला देना चाहते हैं। 
श्रीमती मेरी एडम्स (१(७/ए 28097]8)-द्वारा सम्पादित आ्राधुनिक 
राज्य (7४० १०१७५ $96 ) में प्रकाशित 'क्या जनतंत्रवाद 
पुनर्जीचित . सकता है !” विद्वान्‌ लेखक श्री ल्योनाड बुल्फ 
लिखते हैं-- 
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि साम्राज्यवादी-प्रणाली में जनतंत्र 
वाद का निषेध है ; क्योंकि उसके श्रनुसार यह कल्पना की गई है 
कि यूरोपवाजों को अपने जीवन का ढंग निर्णय करने का अधिकार 
है; ये अपने देशों की राजनीति का अ्रपनी पद्धति के श्रनुसार संचालन 
करने योग्य हैं; पर एशिया ओर अ्रक्रीका-निवासी ऐसा करने के 
अयोग्य हैं। साप्राज्यवादी यह मानते हैं कि एशिया और अफ्रीका-निवासी 
श्रपनी प्रकृति से श्रेंगरेजों, फ्रान्सीसियों, और डचवातियों की अपेद्ा 


र५्१ 


राष्ट्रसंघ ओर विश्व-शान्ति 


राजनीतिक दृष्टि से हीन हैं ; इसलिए यही उचित और योग्य है कि 
अँंगरेज, फ्रेन्च, श्रोर डच एशिया और श्रफ्रीका के निवात्तियों पर 
शासन करें और राजनीतिक दृष्टि से होन जातियों की राजनीति और 
समाज-नीति का निर्णय करें । 

इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति में जातीय मनोविज्ञान (88०७ ९8ए- 
0॥002ए) कितने भयंकर रूप से श्रपना काम कर रहा है, यह 
उपयुक्त कथन से मालूम हो जाता है। इसके आगे लेखक ने लिखा 
है कि समस्त एशिया में चीन, जापान, भारत, ब्रह्मा, अरब, फ्रारस 
और अफ्रीका में यूरोप की इस भावना के खिलाफ़ बड़ा भयंकर विप्लव 
छिड़ा हुआ है। वे यूरोप की श्रे ता के दावे के विरुद्ध विद्रोह कर रहे 
हैं। 0087]08 8000७॥ 8750 ने भी यूरोप कौ इस भावना के 
विरद्व एशियायी विद्रोह के सम्बन्ध में अच्छा प्रकाश डाला है-- 

“एशिया में शक्तिशाली राष्ट्रीय श्रान्दोलनों के कारण स्थिति बड़ी 
पेचौदा हो गई है । बीसवीं शताब्दी की दूसरी दशाब्दी तक यह थारा 
एक ही ओर प्रवाहित रही । एशिया में यूरोपीय विचारों, भावनाश्रों, 
पद्धतियों का दृढ़ता से और निर्वाध गति से प्रवेश हुआ? | हसके बाद 
प्रतिक्रियाओं का समय आया | तठ॒कीं, चीन और अ्रफगानिस्तान में 
राज्यक्रान्तियाँ हुईं। भारतवर्ष में यूरोपीय-सभ्यता के आदशश के विरुद 
प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न हुईं | उसकी आन्तरिक मान्यताओं में संदेह किया 
जाने लगा। ये क्रान्तियाँ आंशिक रूप में देश में अत्याचार श्रोर कुशासन 
के कारण ' हुईं ; परन्ठ॒ वे वैदेशिक प्रभाव और आधिपत्य के विरद्ध 
भौयी।? # 
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पाराशष्ट 


१ 
इंटली-अबीसीनिया-संघषे 


जिन बिश पाठकों ने इस पुस्तक को श्राद्योपास्त पढ़ा होगा, उनकी 
धारणा राष्ट्रसंघ के संबन्ध में क्या होगी--यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है। श्रापके सामने राष्ट्रसंध क्‍या है !--सजीव चित्र उपस्थित 
किया गया है और विश्व-शान्ति की समस्या पर भी अनेक पहलुओं से 
प्रकाश डाला गया है। तब उनसे निष्कर्ष निकालने में कोई कठिनाई 
न होनी चाहिए । 

राष्ट्रसंघ की मात्रना का मूलाघार विविध राष्ट्र हें ; इसलिए स्वायत्त 
रुदस्य राष्ट्रों से परथक उसकी कोई निजी सत्ता नहीं है। राष्ट्रसंघ विश्व 
के राष्ट्रों का एक संगठित समाज है ; श्रतः णो न्ुटियाँ और दोष उसे 
रुदस्य-राष्ट्रों में होंगे, वे स्वमावतः राष्ट्रसंघ में मी होने चाहिए। 

पाठकों को बह बतलाने की आवश्यकता नहीं दे कि राष्ट्रसंप अब 
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विश्व के राष्ट्रों का प्रतिनिषि नहीं रहा, वह यूरोपीय राष्ट्रों की एक गुप्त 
सभा के रूप में परिवर्तित हो गया है। यूरोप के राष्ट्री की गति-विधि 
कैसी है, इससे भी आप मली-माँति परिचित हैं। यूरोप के अधिकांश 
राष्ट्रआन अ्धिनायक-तंत्र के उपासक बन रहे हैं शरर राष्ट्रयवा--उग्र 
राष्ट्रीयवा की पूजा ही उनका धरम है। 
अपने-अपने राष्ट्रों के अभ्युदय के लिए वे सब कुछ कर रहे हैं । 
इटली के भाग्य-विधाता मुसोलिनी ने सन्‌ १६३२ में यह स्पष्ट घोषित 
किया--'फा्तिज्म शान्ति के सिद्धान्त 'को श्रस्वीकार करता है-इस 
सिद्धान्त की संधर्ष परित्याग से हुई हे और यह कायरता का लक्षण है ।” 
जर्मनी के चान्सलर हिटलर ने अपनी पुस्तक “श्रात्म-संधर्ष” (१४४ 
86077९९।०) में एक स्थान पर यह घोषित किया है कि-- वह गुद्- 
बन्दी जिसके ध्येय में युद्ध-कामना को कोई स्थान नहीं दिया जाता, 
क्लिकुल हेय अदा है।? 
इस प्रकार यूरोपीय राष्ट्रों के नेता श्रपने-अपने राष्ट्रों में इस प्रकार 
की बबर नीति का श्रवलम्बन लेकर खुल्लमखुल्ला युद्ध का प्रचार कर 
रहे हैं ; अपने-अपने देश के आयुधागारों में नवीन-नवीन नर-धातक 
अल्रों का निर्भाण करा रहे हैं; राजदूत और अधिनायक ([2[04 (078) 
परखर गुटटबन्दी (१।|8008) कर युद्ध के क्षेत्र को प्रशस्त कर रहे 
हैं। ऐसी स्थिति में श्राप राष्टरसंघ के सिद्धान्तों की कैसे रक्षा कर सकते 
हैं। यूरोप ने इस समय, एक सशञ्र शिविर का रूप धारण कर किया 
है। केवल एक चिनगारी की आवश्यकता है| 
धुद्ू-अवरोध का मार्ग! ([7॥0]807(23 )(॥॥8 शक्कर (0 
0%0ए०॥६ 7) के विद्वान्‌ सम्रादक के पुस्तक ।की अस्तविना में 


लिखा है-- 
,“ज॑गली इस उमय ऊँचे श्रासन पर हैं ; उन्होंने सभ्यता की मर्यादा 
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को तहस-नहस कर दिया है ओर श्रव वे उसकी श्रात्मा का विश्वास 
करने पर उतारू हो रहे हैं। क्या वे श्रपने ध्येय में सफलीभूत होंगे 
अथवा सम्यता की शक्तियाँ शक्ति-सम्पन्न होकर यूरोपीय समाज पर नियं- 
त्रण करेंगी--दो बातों पर निर्भर है। प्रथम--क्या पाश्चात्य जगत्‌ 
अपनी श्राथिक-समस्या के हल करने में समर्थ है...! द्वितीय--लोक- 
मत की युद्ध के प्रति मनोवृत्ति | यदि भविष्य में कोई बात निश्चित है. 
तो यही है कि भावी विश्व-सग्राम के उपरान्त सभ्यता जीवित न रहेगी ।? 

हमने अनेक बार अपनी यह निश्चित धारणा अमभिव्यक्त की है कि 
यद्रपि राष्ट्रसंघ की भावना मौलिक और नवीन नहीं है, तथापि वर्तमान 
समय में उसका क्रियात्मक रूप एक सवश्रेष्ठ मानवीय आदश है, जिसके 
सामने प्रत्येक राष्ट्र को श्रपना सिर झुकाना चाहिए ; परन्तु राष्ट्रससंघ के 
संगठभ में अनेकों मौलिक दोष (ए08770079। ॥00/९०(8 ) हैं 
जिनके कारण उसकी मशीन सु.मता से मली-भाँति श्रपना कार्य संचा- 
लन नहीं कर सकती। इन दोगों पर हमने पुस्तक के द्वितीय भाग में 
विशद रूप से प्रकाश डाला है ; अतः उनकी पुनरुक्ति अनावश्यक है। 
भारत के विद्यान लेखक 5. 2. 0॥7॥90 ने अपनी 'विश्व-संकट 
और शान्ति-तमस्या? नामक पुस्तक के श्रन्तिम अध्याय में विश्व-शान्ति 
स्थापना के लिए जो प्रस्ताव रखे हैं, उन पर भी यहाँ विचार कर लेना 
अप्रासद्धिक न होगा । सुयोग्य विद्वान लेखक की योजना का सार इस 
प्रकार है-- 

'युद्धावतान और शान्ति-स्थापन के लिए यह आवश्यक है कि 
सुसार के शान्ति-प्रिय मनुष्य एक स्थायी विश्व-शान्ति-समिति (४४०१6 
7९४०७ 00"77॥66) की स्थापना करें। इस समिति में प्रत्येक 
देश का एक प्रतिनिधि लिया जाय | यह प्रतिनिधि प्रत्येक देश की 
जनता-द्वारा निर्वाचित हो |? 
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इस समिति के अतिरिक्त एक स्थायी त्याय-सभा की स्थापना की 
थाय, जिसमें निम्न-लिखित सदस्य बनाये जायैं-- 

१--प्रोफ़ेसर इंस्टीन 

२--थूप्टन सिन्क्लेयर 

३--जाज बर्ना् शॉ 

४--रवीद्धना थ ठाकुर 

५--रोम्या रोलाँ 

६--मैक्सिस गोकी 

७--मोहनदास कर्मचन्द गान्धी 

८--गिलबर्ट मरे 

६--सिडनी वेब 

१०--हैराल्‍ड लास्फी 

इन सदस्यों को यह भी श्रघिकार दिया जाय कि वे श्रपने सदत्त्य 
बढ़ा सके ; परन्तु वे किसी राजनीतिक-दल से सम्बन्ध न रखते हों । 

न्याय-सभा सें १३ से अधिक सदस्य न हों | यदि किसी 
सदस्य का स्थान झुत्यु के कारण रिक्त हो जाय, तो उसकी नियुक्ति 
सभा करे । 

यदि विविध राष्ट्रों में कोई संघर्ष उपस्थित्त हे जाय, तो वह शीघ्र 
ही न्याय-सभा ( 00&70 0! 07१268 ) में मेज देना चाहिए | 
यदि सभा यह उचित सममे कि उसे संधर्ष-स्थल पर जाकर उठतका 
अध्ययन करना चाहिए, तो वह, एक अपनी उपसमित्ति नियुक्त कर 
सकती द श्रीर उसकी सहायता के लिए दो विशेषज्ञ ँ07]0 26868 
(00६96 की सम्मति से नियुक्त किये जा सकते हैं। इस उप- 
श्मिति की रिपोर्ट पर न्याय-सभा को श्रपना निर्यय देना चाहिए ओर 
यह निर्णय विश्व-शान्ति सभा में विचार के लिए पेश ड़िया जाय तथा 
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उत पर सम्मति ली जाय । यदि वह बहु सम्मति से पास हो गया, तो 
दोनों पक्नो' पर वह लागू होगा । 

यदि इस निर्णय को कोई पक्ष न माने, तो उसके विरुद्ध श्राथिक- 
राजनीतिक वहिष्कार घोषित किया जाय | 

इन दोनों संस्थाश्रों के विधान की भूमिका में यह स्पष्ट घोषित किया 
जाना चाहिए कि प्रत्येक देश को विदेशी शासन से मुक्ति पाने का 
अधिकार है। इसका निश्रय लोकमत ( 00एशा्तपा॥ ) से 
होना चाहिए। 

इन संस्थाओं के व्यय का भार प्रत्येक देश पर होना चाहिए। 


अपनी योजना की रूप-रेखा दे देने के उपरान्त योग्य लेखक ने 
अपने मूल सिद्धान्त को बड़े ज़ोरदार शब्दों में लिखा है । 

'छ0 ज्ञर00१ 9880९ धध0०प 0 ० 407स्‍26९7 08 ९76"78६6वं 
40 00]000878 6 ए87"-]074५ एग0 ॥8ए6 श४॥0ज़7 8 8]060॥8] 
शाह 007 प्रा शा8॥09".. #ै7व ॥8 ॥0ण9 6 607 
0ए९"४ 07 9९808 00 7876 8 ]85 & 008967"866९ 8४60॥[' 

विद्वान लेखक की योजना पर एक दृष्टि डाज्नने से यह स्वधा स्पष्ट 
हो जाता है, कि वह राजनीतिशों श्रौर राजदूतों में त्रिलकुल विश्वास 
नही रखते ; इसलिए वह शान्ति स्थापन के प्रयत्न में उनको कोई 
स्थान देना भो नहीं चाहते | हम लेखक महोदय के इस मन्तव्य से 
पूर्णतः सहमत हैं ; प न्तु फिर भी हमें इसमें सन्देह है, कि संसार की 
शष्ट्रीय सरकारों के सहयोग के बिना यह योजना क्रियात्मक रूप में सफल 
बन सकेगी । 

यदि ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सरकारों ने 'विश्व-शान्ति-सभा? से 
प्सहयोग किया, तो बड़ी भयंकर परिस्थिति उस्नन्न हो जायगो और 
शान्ति-सभा का प्रयत्न विफल हो जायगा | 
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हमारी श्रनुमति में राष्ट्र-संघ के संगठन में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
की अ्तीव श्रावश्यकता है । उसका संगठन प्रत्येक राष्ट्र की स्वाधीनता, 
समता और स्वभाग्य-नि्णय की योग्यता के आधार पर किया जाय। 
सबल-राष्ट्रों (७798६ ?0ज878) श्रौर छोटे राष्ट्रों के अवाछुनीय भेद 
का अन्त कर उन्हें समान पद ओर अ्रधिकार दिये जायेँ। प्रत्येक राष्ट्र 
की स्वाधीनता के अधिकार को स्वीकार किया जाय । 

राष्ट्रसंघ में प्रतनिधि-मण्डल की पद्धति में भी परिवर्तन किया 
जाना उचित है। अरब तक प्रतिनिधियों की नियुक्ति राष्ट्र की सरकारों 
द्वारा होती है | यह निर्वाचन का सबसे बड़ा दोष है। इस पद्धति के 
कारण ही राष्ट्र संघ में राष्ट्रीय-सचिवों ()(08॥978) और राजदुतों की 
वूती बोलती है | श्रतः राष्ट्रसंघ को राजदूतों के कुचक्र से बचाने के 
लिए, तथा सच्चे श्रथों मे राष्ट्र का प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए यह 
आवश्यक है, कि प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधि का निर्वाचन जनता द्वारा 
किया जाय । 

राष्ट्रसथ की कोंपिल और असेम्बली में राष्ट्र ओर शासन ()१७- 
४० & 90एश'ग्र॥0॥) दोनों के समान सख्या मेंप्रतिनि।घे होने 
चाहिएँ | उनकी समान ही अ्रधिकार भी प्राप्त हों, जो सदस्य सरकार- 
द्वारा नियुक्त हो, वह तत्कालीन मंत्रि-मए्डल (१7787ए) से अपना 
सम्पंक न रखता हो । 

इसके श्रतिरिक्त यूरोप के राष्ट्रों को साम्राज्यवाद की लिप्सा का 
परित्याय कर श्रपने श्रधीनस्थ राज्यों को स्वतन्त्रता दे देनी चाहिए । 
जब यूरोप के राष्ट्र स्वतः ऐसा करने लगेंगे, उस समय यह स्पष्ट प्रमाणित 
हो जायगा, कि यूरोप विश्व में सच्ची शान्ति स्थापित करना चाहता हे। 

आ्रादेशयुक्त शासन-प्रणाली की स्वाधीनता के सिद्धान्त के विपरीत 
है; इसलिए इसका भी अन्त होना भेयरकर है । 
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संतार के समस्त राष्ट्रों को अपने सम्बन्ध शान्तिमय तथा विश्वास 
पूर्ण बनाने चाहिए। पारस्परिक भय, आशंका और श्रविश्वास ही 
शान्ति के लिए ख़तरनाक है | 

दूसरी श्रोर विश्व-संस्क्ृति के प्रचार तथा प्रसार के लिए मानसिक 
सहयोग की आवश्यकता है । लोकमत को शान्ति-प्रिय बनाने के लिए, 
साव॑जनिक शिक्षण ही एकमात्र सफल साधन है। परस्पर राष्ट्रों के 
साहित्य, संस्कृति, धर्म, श्राचार-विचार, दशन, श्ञान-विज्ञान का 
सहानुभूति-पूर्वक अध्ययन ही मानसिक-सहकारिता की भावना पैदा कर 
सकता है । 

राष्ट्रीय-शिक्षणालयों में विश्व-शान्ति के समर्थक साहित्य को स्थान 
मिलना आ्रावश्यक है। हमारे साहित्य मे ऐसे भावों श्रौर विचारों का 
समावेश हो, जो हमें अनन्‍्तर्राष्ट्रीयवा विश्व-बन्धुत्व की श्रोर ले जाय | 
युद्ध, सैनिकता, अ्रद्र-विज्ञान श्रोर कूटनीतिशता के विज्ञान का विनाश 
किया जाना ही उचित है। इनके जीते-नी शान्ति की समस्या हल 
होनी मुश्किल है| 

जब राष्ट्र-सघ अपनी मृत्यु-शैया पर जीवन की श्रन्तिम घड़ियाँ 
गिन रहा है--जब यूरोप के संकुचित राष्ट्रीयता के पुजारी राष्ट्र और 
उनके अधिनायक (/]00807'8) ससार को युद्ध की ओर शीघ्रतम 
गति से ले जा रहे हैं, ऐसे समय में ससार के प्रतिभाशाली महापुरुषों-- 
वैज्ञानिकों, शिक्षकों, दाशनिकों, राननीतिक-विचारकों, लेखकों--का यह 
करतंब्य है कि वे इस बढ़ती हुई अराजकता के प्रति विद्रोह करें ; इस 
अन्तर्राष्ट्रीयअराजकता का नाश करने के लिए कर्म-क्षेत्र में अ्रग्नसर 
हों, श्रपने संगठन को शक्तिशाली बनावें | 700 ॥766/08007॥) 
(007०० 0॥ 77/6)0009) (000.0074(0॥ (श्रन्तर्राष्ट्रीय 
मानसिक सहयोग समिति) को जाग्त होकर इस झोर अपना क्रदम 
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बढाना चाहिए। भारत के विश्व-विख्यात्‌ दाशंनिक-प्रवर श्री० एस० 
राधाकृष्णन के शब्दों में हमे अपने जीवन का ध्येय यह बनाना चाहिए-- 


(30 079 88 076 7 78 77 ]0807, 7 प॥ ॥06 ]66 
80 07₹2 88 076 786707 ॥8 8्ग्ो ]९०७, 9 90॥0702 ६40 | 


यही विश्व-वन्धुत्त श्रौर स्थायी शान्ति का सच्चा मांग है | 


५ 


राष्ट्रसंघ का विधान 


प्रस्तावना 


हम प्रतिज्ञा करनेवाले बड़े-बड़े राष्ट्र श्रन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता 
बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए 
युद्ध न करने के बन्धन को स्वीकार कर, परस्पर राष्ट्रों में प्रकाश्य रूप 
से न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को सुरक्षित रखकर विभिन्‍न 
सरकारों के परस्पर व्यवहार में श्रन्तर्राप्ट्रीय विधान के प्रयोग में ब्याव- 
हारिकता है, यह बात विश्वास-पूर्वक ध्यान मे रखकर सुसंगठित राष्ट्रों 
की पारस्परिक सन्धियों की प्रतिज्ञाओ्रों का पूरा श्रादर करते हुए न्यायन-बुद्धि 
को जागत रखकर राष्ट्र-संध की इस योजना को स्वीकार करते हैं । 


धारा १ 


१--राष्ट्र-सध के मूल सदस्य वे ही राष्ट्र होंगे, जिन्होंने योजना पर 
अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं, जिनकी सूची विधान के श्रन्त में दी हुई 
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है श्रोर वे राज्य भी इसके सदस्य हैं, जिन्होंने बिना किसी संरक्षण के 
इस विधान को स्वीकार कर लिया है, जो इस विधान को स्वीकार 
करते हैं, उन्हें इस विधान के कार्यान्वित होने के दो मास पूर्व अपनी 
घोषणा सेक्रेढियिट (366/€श7796) में भेज दे | उस घोषणा की 
सूचना राष्ट्रसंघ के श्रन्य सब सदस्यों को दी जायगी। 

२--कोई स्वाधीन राष्ट्र, उपनिवेश, संरक्षित राष्य जिनके नाम 
सूची में नहीं दिये गये हैं, राष्ट्र-संघ के सदस्य उसी समय हो सकते हैं, 
जब अ्रसेम्बली ने 3 सम्मति से स्वीकार कर लिया हो | उन राज्यों ने 
अपनी सद-भावना प्रकट की हो कि अ्रन्तर्राष्ट्रीय सममौतों को सचाई 
के साथ प्रयोग में लाने की वे प्रतिशञा करेंगे। यह भी स्वीकार करेंगे, 
कि राष्ट्र-संघ सेना, नाविंक-सेना, श्राकाश-सेना ओर शख्नरासत्रों के सम्बन्ध 
में जो नियम बनायेगा, उनका वे पालन करेंगे | 

३--सदस्य-राष्ट्र, संघ से प्रथकता की सूचना देने के दो वर्ष 
उपरान्त, राष्ट्र-संघ से सम्बन्ध त्याग कर सकता है ; परन्तु सम्बन्ध- 
त्याग से पूर्व उसे विभिन्न राष्ट्रों के साथ जो अन्तर्राष्ट्रीय सममौते 
हुए हों, उन्हें पूरा कर देना चाहिए | 

धारा २ 
* राष्ट्रससंध अ्रपना समस्त काम-काज इस विधान के अनुसार असे- 
खली, कोंसिल और स्थायी मन्त्रि-मण्दल-कार्यालय के द्वारा करेगा | 
घारा३.. 

१--अ्रसेम्बली में राष्ट्रससंघ के सदस्यों के प्रतिनिधि होगे | 

२--अ्रसेम्बली के अधिवेशन समय-तमय पर आवश्यकतानुतार 
नियत समय पर राष्ट्र-संत के केन्द्र में अथवा अन्य नियत स्थान 
पर होंगे। . 

२६४ 


परिशिष्ट 


३--असेम्बली अपने अ्रधिवेशनों में उन कार्यों का सम्ादन 
करेगी, जो उसकी मर्यादा के अन्तर्गत हैं भ्रथवा जिनका विश्व-शान्ति 
से सम्पंक है । 

४--अ सेम्बली के प्रत्येक अधिवेशन में प्रत्येक सदस्य (0॥9॥00) 
एक सम्मति दे सकेगा ओर प्रत्येक राष्ट्र अपने तीन प्रतिनिधि 
( 8,907'९४४॥807८४ ) भेज सकेगा। 


घारा,४ 

१--कौसिल में प्रमुख मित्र-राष्ट्रों ( ?:॥009) 8]00 
00ज्ञ०78 )# और सहकारी-राष्ट्रो के एवं संध के चार अन्य प्रति- 
निधि होंगे। राष्ट्र-संघ के यह चार सदस्य असेम्बली अपनी इच्छा- 
नुसार समय-समय पर नियुक्त करेगी । जब तक असेम्बली-द्वारा यह 
४ प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किये जायेंगे, तव तक बेल्जियम, ब्रेजिल, 
स्पेन और ग्रीस इन चार राष्ट्रों के प्रतिनिधि कौंसिल के सदस्य होंगे | 

२--असेम्बली की बहुसम्मति की स्वीकृति से, कोसिल राष्ट्र-संघ 
के ऐसे श्रतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कर सकती है, जिनके प्रतिनिधि 
सदैव कौसिल के सदस्य रहेगे । | 

ऐसी हो स्वीकृति से कोंसिल अपने उन सदस्यों की संख्या में वृद्धि 
कर सकती है, जो असेम्बली से चुनकर भेजे जाते हैं। |; 

० प्रमुख मित्र-राष्ट्र और सहकारी-ताष्ट्र ये दैं-- 

२ सयुक्तन्रष्ट्र श्रमेरिका, २ तिटिश, ३ फ्रान्स, ४ इटलो, ७ जापान | 

' श्सके अनुसार ० सितम्बर १६२६ को जनों कॉसिल का स्थायी सदस्य 
बेत्ताया गया । 

 असेम्बनी के २५ सितम्बर १९२२ ३० के प्रस्तावानुसार कॉसिल के सदरय 

की जगह ६ कर दिये गये। ८ सितम्बर १६२६ के प्रस्तावानुसार भप्तेमबली द्वारा 
निर्वाचित सदस्यों की सख्या ६ कर दी गई । 


श्द्र 
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२--( श्र ) असेम्बन्नी दो-तिहाई सम्मति से श्रस्थायी सदस्यों के 
निर्वाचन-नियम तैयार करेगी। इन नियमों में कार्य-काल, मर्यादा, 
पुननिर्वाचन की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख होगा । »८ 

३--कॉसिल के अधिवेशन समय-समय पर आवश्यकतानुसार 
राष्ट्र-संघ के केन्द्र में अथवा श्रन्य नियत स्थान में होंगे। प्रति वर्ष 
एक अधिवेशन तो श्रनिवायंतः होगा । 

४--कोंसिल अपने श्रधिवेशन में उन्हीं कार्यों का सम्पादन 
करेगी, जो उसकी कार्य॑-सीमा के अन्तंगत हैं। श्रथवा जिनका सम्प॑ंक 
विश्व-शान्ति से है । 

४--यदि राष्ट्र-संघ के किसी सदस्य के हितों से विशेष रूप से 
सबंधित विषयों पर कोंसिल में विचार किया जायगा ओर कौंसिल में 
उस सदस्य-राष्ट्र का कोई प्रतिनिधि न होगा, तो कोंसिल उसके प्रति- 
निधि को श्रामत्रित करेगी । 

६--कोसिल के प्रत्येक सदस्य को एक सम्मति देने का अ्रधिकार 
होगा । श्रोर एक से अ्रधिक प्रतिनिधि न मेजा जायगा | 


घारा < 


१--इस विधान की किसी धारा में या वत्तमान सन्धि की किसी 
शत में यदि स्पष्ट उल्लेख किया गया हो, तो उन श्रपवादों को छोड़ 
कर असेम्बली और कॉतिल के सब निर्णय सवं-सम्मति से होंगे । 

२--असेम्बली या कौंसिल के अधिवेशनों में समस्त कार्य-क्रम 
के विषय ( (७६978 0 7070080776 ) जिनमें उन समितियों 
की नियुक्ति भी सम्मिलित है, जो किप्ती विषय की जाँच के लिए नियुक्त 
की जाती हैं--का नियम और संचालन असेम्बली या कोसिल-द्वारा 


>< यह संशोपन २६ जुलाई १६२६ को प्रयोग में लाया गया | 
श्दद्‌ 
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होगा । औ्रौर श्रधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की बहु सम्मति से निर्णय 
किया जा सकता है। 

३--अ्रसेम्बली श्लोर कोंसिल के प्रथम श्रघिवेशन संयुक्तरराष्ट्र 
अ्रमेरिका के राष्ट्रपति ( ?'6800॥/ ) द्वारा श्रामंत्रित होंगे। 


धारा ६ 


१-राष्ट्रसंघ का स्थायी-मंत्रिमंडल-कार्यालय संघ के केन्द्र- 
स्थान में होगा। कार्यालय में प्रधान-मंत्री, एवं मत्री और कार्यकर्ता 
रहेगे । 

२--प्रथम्‌ प्रधान-मंत्री वह होगा, जिसका नाम परिशिष्ट में दिया 
गया है। तलश्चात्‌ प्रधान-मंत्री की नियुक्ति कोंसिल द्वारा होगी ; 
परन्तु उसके लिए कोंसिल के बहुमत की सहमति श्रावश्यक है| 

ई--कार्यालय के मंत्रियों श्रोर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रधान- 
मत्री-द्वारा होगी ; परन्तु कॉसिल की सहमति आवश्यक है। 

४--अ्रसेम्बली ओर कौंसिल के श्रधिवेशनों में प्रधान-मंत्री श्रपने 
पद की मर्यादा के अनुसार काम करेगा | 

१-राष्ट्र-संघ के व्यय के लिए घन राष्ट्र-सघ के सदस्यों को उस 
अनुपात के श्ननुसार देना होगा ; जिसे असेम्बली नियत कर देगी। 


चारा ७ 


१--राष्ट्रसंघ का केन्द्र जिनेवा में स्थापित किया गया है । 

२--कोसिल को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह केन्द्र-स्थान में 
परिवर्तन कर दे । 

३--राष्ट्र-संघ के अन्तर्गत तथा उससे सम्बन्धित समस्त पद 
( ?0४ं॥४0॥8 ) स्री ओर पुरुषों के लिएस मान रूप से प्राप्य हैं । 
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४--राष्ट्रसंध के सदस्यों के प्रतिनिधि ( 09.7980॥/4765 
और संघ के कमंचारी ( 0(#0&8 ) जब राष्ट्र-तंघ के कार्यों में 
संलग्न होंगे, तब वे उन अ्रधिकारों का भोग कर सकेंगे, जो दूतों 
को प्राष्य हैं । 

५४--भवन वा श्रन्य सम्पत्ति जो राष्ट्र-संघ के श्रधीन होगी 
अथवा जिसका प्रयोग उसके कर्मचारो तथा प्रतिनिधि करते होंगे विनष् 
न की जा सकेगी । 


चवारांए८ 


१-राष्ट्र-संघ के सदस्य यह अनुभव करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र को 
उतने: ही शत्रास्त्र रखने चाहिएँ, जितने उसकी रक्षा और शान्ति के 
लिए श्रारवश्यक हैं। यह कार्य सब राष्ट्रों को समान रूप से अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिज्ञा समककर करना चाहिए | ; 

. २--कॉसिल, प्रत्येक राष्ट्र की परिस्थितियों श्रौर भौगोलिक स्थिति 
का विचार कर, विविध शासकों के विचार तथा प्रयोग के लिए, शत्नात्रों 
को न्यून करने की योजनाएँ बनायेगी । 

३--ऐसी योजनाओं पर प्रति दस वर्ष बाद पुनर्विचार किया 
जायगा तथा संशोधन भी किये जायेंगे | 

४--जब ये योजनाएँ विविध शासनों-द्वारा स्वीकार कर ली 
जायेंगी, तो उनमें निश्चित शत्नाज्ञों की मर्यादा में कोंसिल की सम्मति 
के बिना वृद्धि नहीं की जा सकेगी । ह 

४--रष्ट्र-संध के सदस्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि युद्धो- 
पयोगी शल्रात् और गोला-बारूद श्रादि का गुप्त कपनियों (?7778(8 
42077(87768 ) द्वारा तैयार करना आपत्ति-ननक है। कॉल यह 
परामश देगी कि ऐसे शद्न-निर्माण से प्रंति-फलित हुष्परिणाम कैसे 


श्र 


परिशिष्ट 


दूर किये जा सकते हैं । कोंसिल उन सदस्य-राष्ट्रों की आवश्यकताओं 
का पूरा विचार रक्खेगी, जो श्रपनी देशरक्षार्थ पर्याव शज्रासत्र तैयार 
करने में श्रसमर्थ हैं। 

६--राष्ट्र-सघ के सदस्य स्वीकार करते हैं कि वे युद्ध-काल के 
समय उपयोगी युद्ध-सामग्री-निर्माता कारखानों की परिस्थिति, अपने 
शस््रासत्रों की क्षमता एवं सेना, नौ-सेना आकाश-सेना के कार्यक्रम का 
परिशान पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से एक दूसरे को करा देंगे | 


धारा ९ 


एक स्थायी कमीशन नियुक्त किया जायगा, जो कोंतिल को धारा 
१ और ८ में प्रतिपादित विषयों को कार्यान्वित करने तथा सैनिक, 
नौ-सेना-सम्बन्धी और आकाश-सेना सम्बन्धी प्रश्नों पर परामश देगा। 


धारा १० 


राष्ट्र संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रसंघ के समस्त 
सदस्यों की वर्तमान राजनीतिक स्वतंत्रता और देशिक सीमा की वाह्म 
आ्राक्रमण से रक्षा की जाय | यदि कोई ऐसा आक्रमण ही, श्रथवा 
ऐसे आक्रमण की धमकी दी गई हो, या ऐसे आ्राक्रमण का खतरा हो, 
तो कोंसिल परामर्श देकर ऐसे साधन जुटावेगी, जिनसे यह प्रतिशा 
पूरी हो जाय | 

घारा ११ 

१--यदि कोई युद्ध या युद्ध की धमकी, जिसका राष्ट्रगसंघ के 
सदस्य पर तुरन्त परिणाम होना संभव हो श्रथवा न हो, तो यह समस्त 
राष्ट्रटघ के हित का विषय (ऐर्ध॥॥9" 0/ ००0॥70077) घोषित 
किया जाता है और संघ इस विषय में कोई भी ऐसा का्य करेगा, जो 


२६६ 


राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 


राष्ट्रों की शान्ति-रक्ञा के लिए विवेकपूर्ण श्रौर प्रभावकारी माना 
ज्ञायगा । यदि ऐसी परिस्थिति उत्तन्न हो जाय, तो संघ के किसी सदस्य- 
राष्ट्र की प्रार्थना पर प्रधान-मंत्री तुरत कॉंसिल का श्रधिवेशन 
चुलावेगा । 

२--यह प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र का मित्रवत भ्रधिकार घोषित किया 
जाता है कि वह उन परिस्थियों की श्रोर श्रसेम्बली और कॉंतिल का 
ध्यान आकर्षित करे, जिनका श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता 
है श्रोर जो परस्पर राष्ट्रों के सदभाव तथा अश्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को 
आधात पहुँचाती हैं । 


चाश १२ 


१--राष्ट्र-संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि यदि उनमें कोई 
विवाद उठ खड़ा हो, जिससे राष्ट्रों में परस्पर युद्ध की सम्भावना हो, तो वे 
पंचायत (870078707), न्यायालय (००००ं७| 88/]070॥) 
श्रंथवा कोंपिल-द्वारा जाँच-पड़तांज के लिए उसे सौंप देंगे । 

वे यह भी स्वीकार करते हैं कि पंचायत के निपठारे, न्यायालय 
के निर्णय अ्रथवां कंतिल की रिपोय के बाद तीन मास तक किसी भी 
दशा में युद्ध न छेड़ेंगे | 

२--इस धारा के अन्तंगत प्रत्येक दशा में, पंचों का निपारा 
या न्यायालय का निर्णय यथासंभव शीघ्र हे जाना चाहिए। ओर 
कौसिल की रिपोर्ट विवाद के जाँच के लिए सौंपने के छः मास के 
अन्दर प्रकाशित हो जानी चाहिए | 


धारा १३ 


१--राष्ट्र-संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि जब उनमें कोई 
_] क्र > निय॑ 
संघर्ष उत्तन्‍न हो जाय, जो उनके मत से पंचायत निणय यथा न्यायालय 
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निर्णय को सौंपे जाने के योग्य हो, और जो राजदूतों की कूठनीतिश्नता 
से सतोष-पूर्क्त तय न हो सकता हो, तो उस विवाद को वे पंचायत 
था न्यायालय के निर्णय के लिए सॉंप देंगे। 

२--सन्धि की व्याख्या, अन्तर्राष्ट्रीय विधान का कोई प्रश्न, 
किसी ऐसे सत्य ( [788४ ) का अस्तित्व, जिसके प्रमाणित होने पर, 
वह अन्तर्राष्टीय-प्रतिशा का भंग माना जाय, अश्रथवा इस प्रकार की 
प्रतिज्ञा-मग पर जो क्षति पूर्ति कौ जाय, उसका स्वरूप व मर्यादा, उन 
विषयों में घोषित किये गये हैं, जो सामान्यतया पंचायती-निणशय श्रथवा 
न्यायालय-निर्णय के योग्य हैं। 

३--हस प्रकार के विवाद विचारा्थ जिस न्यायालय को संपे 
जायेंगे, वह धारा १४५े श्रनुसार स्थापित, श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय 
होगा, या कोई अस्थायी न्यायालय ( 7"४0प्रा4| ) जिसे उभय 
पक्त स्वीकार करें अथवा ऐसा अस्थायी न्यायालय, जिसका उल्लेख 
उन दोनों पक्चों की सन्धियों में हुआ हो । 

४-राष्ट्रःसंघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि वे किसी भी 
निरणय या निपटारे को पूरी सच्चाई के साथ प्रयोग में लावेंगे और वे 
संघ के किसी भी सदस्य के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ेंगे, जो 3सके अनुसार 
व्यवहार करेगा । यदि किसी श्रवस्था में ऐसे निपटारे या निर्णय को 
प्रयोग में नहीं लाया गया, तो कौसिल उन साथनों पर विचार करेगी 
'जिनसे निपटारा या निणय कार्य-रूप में लाया जा सके । 


धारा १७४ 


कॉसिल ऐसी योजनाएँ तैयार करेगी श्र उन्हें संघ के सदस्यों 
ही स्वीकृति ,के ल्षिए सोंप देगी, जिसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय स्थाय 
न्यायालय स्थापित किया जा सके। इस न्यायालय को अधिकाः 
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होगा कि वह अ्रन्तर्राष्ट्रीय किसी भी विव्राद का निपटारा करे, जो उभय 
पक्षों द्वारा उसे सौंपा गया हो | यदि असेम्बली या. कौंसिल कोई विवाद 
या प्रश्न न्यायालय को सॉंपे, तो उसे अपनी परामश-युक्त सम्मति 
देनी चाहिए,। 
धारा १५४ 

१--यदि राष्ट्र-संघ के सदस्यों में ऐसा कोई विवाद उत्तन्न हो जाय, 
जो उनके लिए संबध-विच्छेदकारी सिद्ध हो और जो धारा १३ के 
अनुसार पचायती निपटारे या न्यायालय के निर्णय के निमित्त न सौंपा 
गया हो, तो राष्ट्र-संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि वे उस विवाद 
को कोसिल को सॉप देंगे। विवादी राष्ट्रों में से कोई भी प्रधान-मंत्री 
को विवाद की सूचना देकर उसे कौंसिल को सौप सकता है ओर वह 
( 800/087"ए-00॥0/9) ) उस विवाद-पूर्ण जॉच-पड़ताल तथा 
विचार के लिए आवश्यक प्रबन्ध करेगा |' 

२--इस उद्देश्य के पूत्याथ विवाद के पक्ष यथा शीघ्र प्रधान-मंत्री 
को विवाद के संबंध में अपने-अपने वक्तव्य देंगे, जिनके साथ सभी 
प्रासद्षिक तथ्य और काग्ज्ञात भी दिये जायेंगे अथवा बतलाये जायेंगे, 
कौंसिल उनके प्रकाशन के लिए शीघ्र आदेश करेगी। 

३--विवाद के निपयारे के लिए कोंसिल पूरा प्रयत्न करेगी, यदि 
ऐसे प्रयत्न सफलीभूत हुए, तो कोंसिल जैसा सप्ुचित सममेगी, वैता 
एक वक्तव्य प्रकाशित करेगी, जिसमें ऐसे तथ्यों और घटनाओं श्रौर 
निष्कर्षों एवं नि्यंय की शर्तों का समावेश होगा । 

४--यदि विवाद इस प्रकार तय नहीं हुआ, तो कपिल सबे- 
सम्मति या बहुसम्मति से रिपोट तैयार करेगी ओर प्रकाशित करेगी, 
जिसमें विवादों के तथ्यों और सिफारिशों का उल्लेख होगा, जो उसके 
सब्र में समुचित और उपयुक्त होंगे | 
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६-राष्ट्र-संघ का कोई भी सदस्य, जिसका कौंसिल में प्रतिनिधि 
होगा, विवाद के तथ्यों, घटनाओं और उनके निष्कर्षों के संबंध में 
एक वक्तव्य प्रकाशित करेगा । 

६--थदि कौंसिल की रिपोर्ट, विवादी-पक्नों के अतिरिक्त, सर्व- 
सम्मति से स्वीकृत हुई, तो संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि 
वे विवाद के उस पक्ष के विरुद्ध युद्ध नहीं करेंगे, जिसने रिपोर्ट की 
सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । १9 

७--यदि कौसिल स्व-सम्मति से रिपोर्ट तैयार करने में सफ़ल 
न हुई, तो राष्ट्र्संघ के सदस्यों को यह अधिकार सुरक्षित है कि वे 
कोई ऐसा कार्य करे, जिसे वे न्याय और स्वत्व की सुरक्षा के लिए, 
आवश्यक समसे | म 

८--यदि कोई विवाद किसी एक पक्ष द्वारा सबंथा राष्ट्र का आन्ध-- 
रिक विवाद माना जाता है ओर कोंतिल-द्वारा भी जाँच करने पर-ऐसा 
ही पाया जाता है, तो कौंसिल ऐसी ही रिपोर्ट देगी और उसके निर्णय 
के लिए. कोई सिफारिश न करेगी | 

६--इस धारा के श्रन्तर्गत कोसिल किसी दशा में, विवाद को 
असेम्बली को सोप सकती है। विवाद के उभय-पत्तों में से किसी एक 
की प्राथना पर विवाद इस प्रकार सौप दिया जायगा ; किन्तु इस 
प्रकार की प्रार्थना विवाद को कौसिल के सुपुद करने के १४ दिन के 
भीतर की जानी चाहिए। 

१०--इस प्रकार जो विवाद असेम्बली को सौंप जायगा, उसके 
सबंध में असेम्बली को कार्यवाही करने के वही अधिकार होंगे, जो धारा 
१२ के अनुसार कौमिल को प्राप्त है। यदि अ्रसेम्बली की रिपोर्ट को 
हे सदस्य-राष्ट्रों ने स्वीकारं कर लिया, जिनके प्रतिनिधि कौंसिल में भी 
हे और संघ के सद॒स्यों के बहुमत से वह स्वीकृत हो गई हो तथा 
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विवादी पक्ष उसे स्वीकार भी न करें, तो उस रिपोर्ट का उतना ही 
मूल्य होगा, जितना कोंसिल की स्व-सम्मति रिपोर्ट का हो सकता है। 


धारा १६ 


१-यदि राष्ट्र-संघ का कोई सदस्य धारा १२, १३ या ११ की 
उपेक्षा कर युद्ध छेड़ दे, तो समफा जायगा कि उसने संघ के सब 
सदस्यों के विरुद्ध युद्ध छैड़ा है । राष्ट्रसंघ उस राष्ट्र को तुरन्त ही व्यापा 
रिक या आर्थिक संबंधों से वहिष्कृत कर देगा ; अपने नागरिकों ओर 
उस राष्ट्र के नागरिकों के सब सबंध परित्यक्त कर दिये जावेगे, एवं 
अन्य राष्ट्रों के नागरिकों तथा उस विद्रोही राष्ट्रों के नागरिकों के बीच 
आशिक, व्यापारिक तथा व्यक्तिगत सभी संबंध त्याग दिये जावेगें, चाहे 
राष्ट्र राष्ट्-संघ के सदस्य हों या न हों । 

२--ऐसी अ्रवस्था में, राष्ट्रससंध के विधान की सुरक्षा के लिए 
संघ के सदस्य राष्ट्र जल-स्थल, अ्रकाश-सेना के द्वारा किस प्रकार 
सशख्र-सेना की सहायता करें, विभिन्न राष्ट्रों को इसकी रिफारिश 
करना कोंसिल का कत्तंव्य होगा | 

३-संघ के सदस्य यह भी स्वीकार करते हैं कि वे उन 
श्रार्थिक और राजस्व-संबंधी साधनों में परस्पर सहायता करेंगे, जो इस 
धारा के अन्तर्गत प्रयोग में लाये जावेंगे, जिससे उपयुक्त साधनों से 
उत्तन्‍्न ज्ञत्षि और अ्रतुविधाएँ कम हो जायें | और वे पररपर एक दूसरे 
की सहायता करेंगे और वे राष्ट्रब्संध के किसी भी सदस्य की सेनाश्रों को 
अपने प्रदेश से गुजरने के लिए सुविधा देंगे, जो राष्ट्रगसंघ के विधान 
की रक्षा में सहायता दे रहा हो । 

४--थदि संघ का कोई सदस्य विधान को भज्ञ करे, तो कॉसिल 
की सम्मति से, जिस कौसिल में संघ के सब सदस्यों के पतिनिधि हों, 
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उस राष्ट्र को कौंतिल से वहिष्कृत कर दिया जायगा और वह संघ का 
सदस्य नहीं माना जायगा । 
धारा १७ 


१--यदि किसी अवस्था में, किसी राष्ट्र या राष्ट्रों के साथ, जो संघ 
के सदस्य नहीं हैं, संव के किसी सदस्य के साथ विवाद छिड़ जाय, तो 
संघ उन असदस्य राष्ट्रों को केवल उस विवाद के लिए संघ की सद- 
स्थता स्वीकार करने के लिए अनुरोध करेगा | यह सदस्यता उन शर्तों 
के अनुसार स्वीकृत होगी, जो शर्त कौसिल को उचित जान पड़ेगी | 
यदि ऐसा नियन्त्रण स्त्रीकार कर लिया गया, तो धारा १२ से १६ तक 
का उपयोग, ऐसे परिवर्तनों और संशोधन के साथ किया जायगा, 
जिन्हे कौसिल योग्य समसे । 

२--ऐसा नियन्त्रण दिये जाने के उपरान्त, कॉंसिल शीघ्र ही विवाद 
को परिस्थितियों की जाँच प्रारम्भ कर देगी ओर वह ऐसे काय के लिए 
पिफारिश करेगी, जो स्थिति के अ्रनु कुल सर्वश्रेष्ठ श्रोर सर्वाधिक कार्य- 
कुशल होगा | 

३--यदि कोई राष्ट्र ऐसे नियंत्रण को अश्वीक्षत करे और राष्ट्र-संघ 
के विरुद्ध युद्ध छेड़े, तो उस राष्ट्र के विरुद्ध धारा १६ के अनुसार काम 
किया जायगा। 

४--थयदि विवाद के उभय पत्त राष्ट्रसंध का नियन्त्रण स्वीकार न कर 

उसकी अस्थाई सदस्यता अहण करने के लिए तैयार न हों, तो कोन्तिल 

ऐसे साधनों का प्रयोग करेगी ओर ऐसी सिफारिशें करेगी, जिससे वैमन- 
स्थता का विनाश हो जाय और विवाद का निपठारा हो जाय | 


धारा १८ 
प्रत्येक सन्धि या अन्तर्राष्ट्रीय-प्रतिशा इस विधान के बाद सदस्य 
२५४५ 
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राष्ट्रों में होंगे, वे तुरन्त रजिस्ट्री के लिए मंत्रि-मण्डल-कार्यालय 
(89047'087&66) में भेज देने होंगे श्रौर कार्याघय यथासम्भव शीघ्र 
उन्हें प्रकाशित कर देगा | जब तक किसी सन्धि या प्रतिशा की कार्यालय 
में रजिस्ट्री नहीं होगी, तब तक वह बन्धन-कारक (0॥॥९) नहीं 
सममी जायगी। 


धारा १६ 


समय-समय पर असेम्बली संघ के सदस्यों की ऐसी परामश युक्त 
ठिफारिशे करेगी कि जिससे जो सन्धियाँ परस्पर राष्ट्रों में होकर भी 
प्रयोग में न लाई जाती हों, वह भी प्रयोग में लाई जायेँ और वह उन 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों पर भी विचार करेगी, जिनसे संसार की शान्ति 
खतरे में हो | 


चारा २० 


१--संघ के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि यह विधान स्वीकार 
किया जाता है ओर वे समस्त समभोते या प्रतियाएँ रद्द समझी जायेंगी, 
जिनका इस विधान से सामंजस्य नहीं होवा और धर्मतः यह स्वीकार 
करते हैं कि वे इस विधान के प्रतिकूल ऐसी कोई मी परस्पर प्रतिज्ञा 
न करेंगे । 

२--यदि संध के किसी सदस्य के संघ की सदस्यता स्वीकार करने 
से पूर्व किसी राष्ट्र से ऐसी प्रतिज्ञा की हो, जो इस विधान के विदद्ध 
हो, तो उन्हे वापस ले लेना चाहिए । 


घारा २१ 


विधान का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिशाओं की नियमितता पर कोर प्रभाव 
न पड़ेगा, यथा मध्यस्थ की सन्धियाँ या दैशिक सममौते (80807) 
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४॥00788॥0॥॥28) जैसे मुनरो-सिद्धान्त | जिनका उद्देश्य शान्ति- 


स्थापन होगा । 
चारा २२ 


१--जो छोटे-छोटे प्रदेश और उपनिवेश नो महासमर के परि- 
णाम-स्वरूप उन राज्यों के प्रभुत्व के श्रधीन नहीं रहे हैं, जो पहले 
उनका शासन करते थे और जिनमें ऐसे नागरिक रहते हैं, जो आधुनिक 
संसार की विकट परिस्थितियों में अपने पावो' पर खड़े होने की योग्यता 
नहीं रखते। ऐसे नागरिकों के उत्कष, विकास और हित के लिए 
प्रयल्नशील होना सम्य-जगत्‌ का पविच्र कत्तंव्य है ओर इस कर्तव्य की 
पूर्ति के लिए विधान में सुरक्षाओ' (860प्रापं7768) का सन्निवेश होना' 
चाहिए । 

२--इस सिद्धान्त को कार्य रूप में परिणत करने की सर्वश्रेष्ठ 
पद्धति यह है, कि ऐसे छोटे राज्यों का संरक्षण उन उन्नत राष्ट्रों के 
हाथो' में सोंप दिया जाय, जो अपने साधनों, अपने अनुभव या अपने 
भौगोलिक स्थिति के कारण भली प्रकार इस उत्तरदायित्व को ग्रहण 
कर सकते हैं ओर जो उसे ग्रहण करने के इच्छुक हैं। इस प्रकार के 
संरक्षण का काय वे राष्ट्रगसंघ की ओर से करेंगे | 

३--आदेशयुक्त शासन का स्वरूप नागरिकों की उन्नति, प्रदेश 
की भोगोलिक स्थिति, उसकी आ्िक अवस्थाश्रों और दूसरी परित्यि- 
तियों के अनुवार भिन्‍न-मिन्‍न होना चाहिए | 

४--( अर ) शासनादेश 

कुछ ऐशती जातियाँ हैं, जो पहले तुर्की-साम्राज्य के श्रधीन थीं ; 


परन्तु श्रव वे इतनी उन्नत हो गई हैं, कि उन्हे स्वाधीन राष्ट्र स्वीकार 
किया जा सकता है ; परन्तु उन्हे केवल राज्य-प्रवन्ध सम्बन्धी परामश 
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देने की आवश्यकता है। ऐसी सलाह के राष्ट्र जिनके अ्धिन वे 
जातियाँ अपने पैरों पर खड़ी होने में समर्थ न हो जायें । आरेशयुक्त- 
शासक ( /(4॥0480079 ) की नियुक्ति करते समय उन जातियों की 
इच्छाओ का प्रमुख विचार रखा जायगा। 


४--( व ) शासनादेश 


श्रन्य लोग, विशेषतया मध्य अ्रफ्रीका की प्रजा, जिनकी वर्त्तमान 
परिस्थिति ऐसी है, कि उनका राज्य-प्रबन्ध उन्हीं राष्ट्रों के द्वारा होना 
चाहिए, जिन राष्ट्रों को इस प्रकार का अधिकार राष्ट्र-संध ने दे रखा 
है। प्रदेशों का राज्य-प्रबन्ध ऐसी स्थितियों में होना चाहिए कि जिनके 
धर्म और बुद्धि को खतंत्रता सुरक्षित रहे ; परन्तु केवल साव॑जनिक 
शान्ति और सदाचार, दूपणों का अवरोध, यथा दास-व्यापार, शत्राज्ों, 
मदिरा का यातायात, किलाबन्दी, सेना और नव-सेना के अड्डे , देश- 
वातियों की सैनिक-शिक्षा ( पुलिस तथा आत्मरक्ञा के उद्देश्य से 
सैनिक-शिक्षण के अतिरिक्त ) के लिए नियंत्रण हो। राषट्रसंघ के अन्य 
सदस्य राष्ट्रों के वारणिज्य-ब्यापार के लिए समान सुविधाएँ सुरक्षित 
रखनी चाहिए | 


६--( स ) शासनादेश 

कुछ ऐसे छोटे देश हैं, जैसे दक्षिण॒-पश्चिम श्रफ्रीका के देश तथा 
दक्षिण प्रशान्त द्वीप, जहाँ जन-संख्या अल्प है ओर जिनका क्षेत्रफल 
छोटा है तथा भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि उनका संरक्षण करने 
योग्य बड़े राष्ट्र उनसे बहुत दूर हैं, और सभ्यता के केन्द्र भी बहुत दूर 
हैं। इनको तथा ऐसी ही अन्य स्थितियों को दृष्टि में रखकर यही प्रतीत 
दोता है कि उनका राज्य-प्रवन्ध शासनादेश के नियमों के श्रनुसार 

रद्द 
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आदेशयुक्त-शासक के प्रदेश का उन्हे प्रमुख अंग बना दिया जाय ; 
परन्तु उपयुक्त वणित आदिम प्रजा के अधिकारों की रक्षा के लिए 
संरणत्ञ हों । 

3--६र अवध्था में आदेशयुक्त-.शासक (ध8708007"9) को 
आवश्यक होगा कि वह प्रतिवर्ष उन अधीन प्रदेशों की रिपो८ं कोसिल 
को भेजा करे | 

८--आादेशयुक्त-शांसक अपने अधीनस्थ प्रदेशों पर किस मात्रा 
में अधिकार, नियंत्रण ओर राज्य-प्रबन्ध करेगा--यह यदि राष्ट्र संघ 
के द्वारा पहले से निश्चय न कर लिया गया हो, प्रत्येक दशा में 
कोसिल द्वारा स्पष्ट-रूप से निश्चय कर दिया जायगा 

९--एक स्थायी कमीशन की नियुक्ति की जायगी, जो आदेशयुक्त- 
शासकों की रिपोर्टों की जाँच किया करेगा ओर शासनादेश के संबंध 
के हर मामल्ते में वह कोौसिल को परामश देगा। 


थारा २२ 


श्रन्तर्राष्टीय प्रतिशञएँ या सममोते (000ए९॥0078) हो चुके 
हैं या जो भविष्य में किये जायेंगे, उनके श्रनुसार राष्ट्र-लध के सदस्य--- 

१--पुरुषों, स्त्रियों और बालकों के लिए अपने देशों में तथा उन 
सब देशों में जिनसे उनका व्यापारिक या औद्योगिक सम्पक स्थापित 
है, मजदूरी की मानवीय और उत्तम अ्रवस्थाश्रों की सुरक्षा के लिए 
प्रयत्ष करेंगे, ओर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे आवश्यक श्रन्तर्रा- 
ष्ट्रीय-सस्थाएँ स्थापित करेंगे । 

२--अपने अधीनस्थ प्रदेशों के निवात्रियों के साथ समुचित 
व्यवहार करने का प्रयत्न करेंगे | 

३--त्नियों, बच्चो, अफीम तथा विषैले द्रव्यो' के क्रय-विक्रय के 
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सम्बन्ध में परस्पर राष्ट्रों में जो प्रतिज्ञाएँ हुई हैं, वे कहाँ तक ब्यवहार में 
लाई जाती हैं, इसकी जाँच करने का भार राष्ट्र-संघ पर छोडेगे । 

४--जिन देशों में शाज्राज़् और बारूद गोले की खरीद-बिक्री 
होती है, उन देशो" में इस सम्बन्ध में सर्व-साधारण के हित की दृष्टि से 
राष्ट्रसंध का नियंत्रण होगा । 

४--यातायात और पत्राचार के सब प्रकार के सुभीते परस्पर 
राष्ट्रों में कर दिये जायेंगे ओर संघ के सदस्य राष्ट्रों में न्‍्याययुक्त सुभीते 
कर दिये जायेंगे | इस सम्बन्ध में ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि 
सन्‌ १६१४ से १६१८ ६० तक जो महासमर हुआ, उसमें जो देश 
नष्ट हो गये, उनकी श्रोर इस संबन्ध में विशेष ध्यान दिया जायगा | 

६--अन्तर्राष्ट्रय विषयों में रोगों को रोकने का ध्यान रखा 
जायगा। 


चारा २४ 


१--जो स्व-साधारण प्रतिशाएँ परस्पर राष्ट्रों में हुई हैं, उनके 
अनुसार विभिन्न देशों में कई (ब्यूरो ) केन्द्र स्थापित हुए हैं । वे 
ब्यूरो, यदि चाह, तो राष्ट्रसंघ के श्रन्तगंत रह सकेगे | सब अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यूरो और कमीशन, जो श्रन्तर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए स्थापित हुए हें, 
वे इस धारा के अनुसार संघ की अधीनता में रहेगे | 

२--श्रन्तर्राष्ट्रीय हित के सब मामलों में, जिनका नियम साधारण 
सममौतों से होता है ; परन्तु वे किसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यूरो या कमीशन 
के नियन्त्रण में नहीं रखे गये हैं, राष्टरसघ का स्थायी मंत्रि-मर्डल-कार्या 
लय, कौसिल की सम्मति तथा पक्षों के श्रनुसार, श्रावश्यक चूचानाएँ 
संग्रह करेगा तथा वितरण करेगा और अन्य आवश्यक एवं वांछनीय 
सहायता भी देगा । 
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३--जो ब्यूरो या कमीशन राष्ट्र-संघ के संचालन में काय करेंगे, 
उनका व्यय कोंसिल-कार्यालय के व्यय में सम्मिलित करेगी । 


धारा २५ 


राष्ट्रसंघ के सदस्य उन अधिकार-प्राप्त राष्ट्रीय रेड' क्रास संस्थाओं 
की सहकारिता और स्थापना को प्रोत्साहन देना स्वीकार करते हें, 
जिनका उद्दे श्य विश्व में स्वास्थ्य-सुधार रोग-निवारण और कष्टों का 
निवारण है। 


धारा २६ 


इस विधान में संशोधन उसी समय हो सकेंगे, जब वे राष्ट्र-संध की 
कौसिल तथा श्रसेम्बली-द्वारा बहुमत से स्वीकृत कर लिये जावेंगे । 

यदि राष्ट्रसंघ का कोई सदस्य किसी संशोधन के विरुद्ध है, तो वह 
ऐसे संशोधन को मानने के लिए वाध्य न होगा ; परन्तु उस दशा में 
वह राष्ट्रसंध का सदस्य न रहेगा। 
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इटली-अबी प्तीनिया का युद्ध 


श्राजकल इटली ओर अबीसीनिया में भयंक्रर युद्ध हो रहा है। 
इटली यूरोप का एक अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्र है। उसके पास युद्ध के 
सभी आधुनिक उपक्ररण बहुत अधिक परिमाण में हैं। दूसरी ओर 
अवीसीनिया श्रफ़रीका का एक पिछड़ा हुआ स्वाधीन राष्ट्र है। उसके 
पास इटली के समान विशाल सेना और श्राधुनिक युद्ध-विज्ञान में 
निपुण सैनिक कहाँ ! श्रबीतीनिया के पास न हवाई जहाज हैं ओर 
न विशाल मनुष्य विनाशक युद्रोपकरण । 

अबीसीनिया अफ्रीका का एक-मात्र स्वाधीन राज्य है। संसार में 
केवल यही एक ऐशा देश है, जहाँ ऋष्णाग और भूरे लोग शवेंत« 
पुरुषो के साथ उसी प्रकार की समानता का उपभोग करते हें, जैसे 
गौरांग महाप्रभु अपने साम्राज्यों में। अ्बीसीनिया को स्वाधीन राष्ट्र 
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होने का गौरव प्राप्त है। प्रथ्वीतल पर यही एक ऐसा देश है, जिसने 
गौराज्ञों को श्रपनी श्वाधीनता समर्पित नहीं की । श्रपने देश की रव- 
तंत्रता के लिए वे बराबर यूरोप के 'सम्य? राष्ट्रों से सामना करते रहे, 
ओर यह उनके स्वाघीनदा, प्रेम, वोरता और श्रननन्‍्य देश-भक्ति का ही 
प्रताप है कि वे अपने देश को श्रव भी स्वतंत्र देश बनाये हुए. हैं। 
अबीसीनिया अफ्रीका के उत्तरीय भाग में स्थित है। उसके चारों 
और इटली, फ्रांस और इंगलैश्ड के उपनिवेश हैं। अ्रबीसीनिया के 
उत्तर में इरीट्रिया प्रदेश है, जो इठली के अधिकार में है। इरीटिया 
प्रदेश ओर अबीसीनिया के बीच दोनों प्रदेशों की सीमा निश्चित नहीं है । 
पूर्व में एक छोटान्सा फ्रेच शुमालीलेंड है, जो फ्रांस के अधीन है। 
इसके निकट दी ब्रिटिश शुमालीलेंड है, यह इंगलेणश्ड के अधीन है ! 
पूर्व ओर दक्षिण में इटेलियन शुमालीलेंड है। इस पर इटली का 
अधिकार है। इटली, शुमालीलेंड ओर अबीसीनिया के बीच में दोनों 
प्रदेशों की सीमाएँ निश्चित ( ए॥00#॥800 ) है। इसी श्रनिश्चित 
सौमा से थोड़ी दुर पर वल्वल? नामक नगर है, जो अबीसीनिया-- 
राज्य के अ्न्तगंत है। श्रनिश्चित सीमा होने के कारण इटली का यह 
दावा है कि वलवल” इटली शुमालीलेंड का ही भाग है । इटली और 
अबीसीनिया में जो वर्तमान॑ सघ उत्तन्न हुआ है, उसका निकट कारण 
घलवल? पर इटली का सैनिक-आक्रमण ( ॥(॥]87ए 0007- 
800॥ ) बतलाया जाता है। इसके सम्बन्ध में हम यथा स्थान 
प्रकाश डालेंगे । अ्रबीसीनिया के पश्चिम की ओर अग्रेनी मिश्र सूडान 
स्थित है श्रोर दक्षिण में ब्रिटिश यूंगाडा श्रौर ब्रिटिश कुछ उपनिवेश है । 
अबीसीनिया का क्षेत्रफल ३।॥ लाख वर्गमील है ; श्रर्थात्‌--उसका 
ज्षेत्रफल वंगाल, बिहार-उड़ीसा और यू० पी० के ज्ञेत्रफल से भी अधिक 
है ; परन्तु उसकी जन-संख्या केवल १. करोड़ ही है। इतने विशाल 
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प्रदेश में इतनी कम जन-संख्या होने का कारण यह है कि वहाँ का 
अधिकाश प्रदेश पहाड़ी है | बड़े-बड़े ऊँचे पहाड़ और पठार हैं। उत्तर 
में पवतो' की गगन-चुम्बी चोटियाँ हैं, जो सबंदा हिसाच्छादित रहती 
हैं। सबसे ऊँची चोटी १११६० फुट ऊँची है | इसमें नदियो' ने बहुत 
गहरी घाटियाँ काट दी हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह पठार ज्वाला- 
मुखी पव॑तो से बने हैं ; परन्तु अब वहाँ कोई ज्वालामुखी नही है, गरम 
पानी के सोते अवश्य हैं। 

अबीसीनिया में अनेकों नदियाँ हैं। उत्तर और पश्चिम की नदियाँ 
प्रसिद्ध नील नदी में गिरती हैं ओर शेष सब नदियाँ रेगिस्तान में ही 
विज्ञीन हो जाती हैं। टाना मील श्रबीसीनिया के उत्तर-पश्चिम में 
दनकाज के निकट स्थित है | यह मील साठ मील लम्बी है ओर यही 
मील सबसे बड़ी एवं उपयोगी है ओर भी श्रनेकों छोगी-छोटी मीलें 
हैं; परन्तु उनका पानी खारा है। यहाँ बड़े-बड़े रेगिस्तान हैं, जिनमें 
मीलों तक एक बूँद पानी नहीं मिलता। यहाँ के जंगल बहुत पने हें, 
जिनमें जगली जानवर बहुतायत से पाये जाते हैं। यहाँ की मद्भूमि 
प्रसिद्ध है ; परन्तु यहाँ के सुन्दर बगीचे तथा वाटिकाएँ भी बहुत प्रसिद्ध 
हैं। यहाँ वर्षा, शीत और ग्रीष्म तीनों ऋत॒एँ होती हैं। यहाँ गरमी 
बहुत ज्यादा पड़ती है; क्योंकि अब्रीसीनिया उष्ण कटिबध में स्थित है | 

परमात्मा ने अबीसीनिया को प्राकृतिक देन दी है| वहाँ सोना श्रोर 
नमक बहुत मिलता है। कुछ खानें लोहा, चाँदी श्रोर कोयले की भी 
हैं। # नारंगी, अनार, अंजीर, केला, रूई, नील, गन्ना, खजूर श्रोर 

# 'अदीसश्रवाबा में स्थित 'हिन्दोस्तान दाश्म्ता ( देहली ) के संवाददाता का 
कथन है कि--'भवीसीनिया में खनिज-पदार्थ प्रचुर-मात्र। में हें। शसी कारय इटलो 
की बसे दस्तगत करने की इच्छा तीत हो गई द। मैं स्वयं पेंतीस-चालीस खानो 
को बानता हूँ, बिनमें गन्धक, साल्ट पोटर, निटरोजन, पोटा श, ताँगा, एन्टोमनो, पेट्रोल, 
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शहद बहुत होता है। यहाँ का कहवा तो संसार-प्रसिद्ध है ; परन्तु 
यहाँ श्रावागमन के साधन उन्नत नहीं हैं; इसलिए प्रकृति की देन 
का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता । सड़कें बहुत खराब हैं। केवल 
एक ही रेलवे लाइन है, जो डजीबूटी (यह लालसागर के तट पर 
बंदरगाह है, जो फ्रेंच शुमालीलेड मे स्थित है ) से अदीसअ्रवावा तक 
जाती है। बंदरगाह से श्रदीसअ्रवाबा, जो राजधानी है, ४८९५ मील 
दूर है | यहाँ से अ्रदीसञ्रवावा तक सफर करने में तीन शत और दो 
दिन लगते हैं। जहाँ रात हो जाती है, वहाँ गाड़ी ठहर जाती है। रात 
में गाड़ी नहीं चलती ; क्योंकि रेल-मार्ग खतरनाक है और यात्रियों के 
लूट-पाट का भी डर रहता है। सिदायो, जिम्मा, गोजभवाले तक 
मोटर जाने लायक सड़क बन गई है | अ्रफडम से वालो श्रोर उत्सा 
तक तथा हरार तक भी अच्छी सड़के बन गई हैं। 
प्रिय पाठकों को एक बड़ी मनोरंजक बात बतलाकर इस प्रसंग 
को समाप्त कर दिया जायगा। अ्रबीसीनिया-देशवासी को अबीसीनियन! 
कहा जाता है, तो वह बड़ा रोष प्रकट करता है ; क्योंकि 'अबीसीनिया”' 
शब्द अरबी के हवशी शब्द से बना है, जिसका श्रर्थ है--मिश्रित जाति। 
वे अपने देश को अ्बीसीनिया नहीं--“इथीश्रोपियाः (/॥)0]99) 
कहते हैं। इनमें निपट काले लोगों से लेकर यूरोपियन लोगों के समान 
गेरे भी पाये जाते हैं। इथीझपियन (90787) अपने को गोरी 
जाति मानते हैं। 


नस्ता, संगमरमर और लोहा मिलता है। टोन, चाँदी श्रौर सोना तो वहुत हीं 
ज्यादे हैं। भ्रच्छी सडकें न होने के कारण आवागमन बहुत व्यय-साध्य है । अवीसीनियों 
ने इटलो, मिटिश और 'फ्रॉस. की रियायतें नहीं दी है , क्योंकि श्नके प्रदेशों से अबी- 
सौनिया घिरा हुआ है ; पर अमेरिका की एक कम्पनी को /0:6 रियायतें दे दी 
था ; परन्तु अब बद भी अस्वीकार कर दी हैं।' 
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युद्ध का मूल कारण इटली का साप्नाज्यधाद 


जब्र से रोम-साम्राज्य का पतन हुआ, तब से इटली का यूरोपीय- 
राष्ट्रों में स्थान बहुत ही श्रसमानता का रहा है। इटली अ्रपने श्रतीत 
कालीन गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए अनवरत और अथक प्रयत्र 
करता रहा ; परन्तु उसे इस और अधिक सफलता न मिली । विगंत 
यूरोपीय महायुद्ध से पूर्व इटली वहाँ के राष्ट्रों में बहुत ही पिछड़ा हुआ. 
था। महायुद्ध से पूर्व उसकी गणना महान्‌ राष्ट्रों (97.08॥ [00 ए०7'8) 
में नहीं थी । 

विगत म द्ासमर ने इटली के भाग्योदय और राश्टीय-उत्थान का 
मार्ग प्रशस्त कर दिया । महायुद्ध से पूर्व क्री इटली श्रौर आज की इच्ली 
में वेसा ही श्रन्तर है, जैता महायुद्ध के बाद की जमनी और आ्राज की 
जम॑नी में है ; परन्तु वर्सेल्स की संधि (!"/989।07 ए07४७४]९8) 
से जो प्रदेश उसे लूट में मिले, उनसे उसे निराशा हुई | इटली को यह 
आशा थी कि महायुद्धमें मित्रन्राष्ट्री (808) का साथ देकर वह 
दूसरे शक्तिशाली राष्ट्रों की भाँति अपना भी सुदृढ़ श्र विशाल औप- 
निवेशिक साम्राज्य स्थापित कर सकेगा | इटली का साम्राज्य मुख्यतः 
अफ्रीका में है। अ्रक्रीका के इटेलियन उपनिवेशों में २० लाख की 
जनसंख्या है | यह उपनिवेश श्रपने प्राकृतिक देन में बहुत उपयोगी 
ओर आर्थिक-दृष्टि से ज्ञाभप्रद नहीं है । 0, 0, . 000 महोदय 
का कथन है। 

(68]9४728 एफ? इतेएशाए'ह गैह्घ8 90शा एए 80 ॥0 
978807॥6 676 थ॥ ९5एशाशधए6 07877088 [707 ज्ञाशा 806 ॥89 
7९890९0 700068 ७9ए छए 07 60006 7060जश्ञप/वं,. 876 767 


९०]07र8] 809977"6, ॥९08४ए७ए 9007 072 7 8, 00.68 [07 
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इटली की अधिकांश भूमि उपजाऊ नहीं है । उसका बहुत बड़ा 
भाग पहाड़ी है, जिस पर खेती नहीं हो सकती । बड़े-बड़े दलदल भी हैं, 
जिनको खेती के योग्य बनाने के लिए बड़ी पूँजी की आवश्यकता है | 
इटलो के पास कच्चा माल भी श्रघिक नहीं है, जिससे पूँजीवाद को 
उन्नति हो । वहाँ कोयला तो बिलकुल नहीं है; इसलिए लोहा श्रौर 
कोयला उसे विदेशों से मेंगाना पड़ता है। 

इटली में जो श्रोद्योगिक-उन्नति हुईं है, वह छोटे-छोटे उद्योग- 
व्यवसायों में ही हुई हे । वह मोटरकार बनाकर विदेशों में मेजता है । 
इटली में बस््र-व्यवताय ही एक ऐसा व्यापार है, जिससे उसे विशेष 
लाभ है और वह श्रपने यहाँ के सूती वच्र बाहर भी भेजता है । इसके 
लिए भी रुई विदेशों से मेंगानी पड़ती है। रेशमी वल्लों का उत्पादन 
प्रचुरता से होता है और बाहर भी रेशभी कपड़ा भेजा जाता है। कृषि 
की वस्तुश्रों में फल, शाक, तरकारियाँ, जैतून का तेल और पनीर बहुत 
ज्यादा पैदा होते हैं। यह बिदेशों में भेजे जाते हैं। गेहूँ श्रोर मक्का की 
पैदावार कम होती है ; इसलिए यहाँ श्रनाज भी विदेशों से मेँगाये 
जाते हैं । 

कृषि-उद्योग में इटली की फापिस्ट गवन॑मेर्ट ने बहुत सुधार किये 
हैं। पैदावार की वृद्धि के लिए भी बहुत प्रथत्त किया है। हाल में 
इटली की जन-संख्या में वृद्धि हो रही है। ५ लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष 
बढ़ते हैं | जन-संख्या की वृद्धि के लिए इटली की फासिस्ट सरकार 
ययेष्ट प्रोत्साइन दे रही है ; क्योंकि इटली की यह धारणा है, कि उसे 
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शक्तिशाली राष्ट्रों में उचित स्थान प्राप्त करने के निमित्त मानव-शक्ति 
की वृद्धि करनी चाहिए । इटली के लोगों को इस बात का गौरव है, 
कि श्राज इटली की जन-संख्या महायुद्ध से पूर्व फ्रांत की जन- 
संख्या से बहुत अधिक हो गई है। इटली की जन-संख्या ४ करोड़ 
२० लाख है। 

इसलिए फासिस्ट इटली का यह दावा है, कि उसे अपनी जन- 
संख्या के निवास या प्रवास के लिए उपनिवेशों की श्रावश्यकता है । 
इटली दूसरी शक्तिशाली राष्ट्रशक्तियों का मुकाबला उसी समय कर 
सकेगा, जब वह अपने देश की बढती हुईं जन-संख्या के भोजन के 
लिए अन्न, शरीर रक्षा के लिए वच्र ओर रहने के लिए ग्रह देखने में 
समर्थ होगा | इटली, जापान, जमनी श्रादि सभी साम्राज्यवादी राष्ट्र 
अपने राज्य-विस्तार के प्रयत्न के समर्थन में यही तक देते हैं। इन 
सब साम्राज्यवादी राष्ट्रों का यह कहना है, कि हमारे पास कोई उपनिवेश 
ऐसे नहीं हैं, जिनसे हम कच्चा माल मेंगा सकें श्रथवा अपने यर््‌्ष का 
तैयार माल वहाँ मेज सके । हमारे देश में आबादी बढ़ती जाती है; 
इसलिए हमें अधिक स्थान चाहिए। इन्हीं कारणों से श्राथिक-संकट 
और अशांति रहती है। ऐसी साम्राज्यवादी मनोबृत्ति के राष्ट्रों से हम 
यह पूछना चाहते हैं, कि यदि आ्िक-संकट श्रोर देश की दुदशा का 
यही उपयुक्त कारण है, तो फिर संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका, जो सबसे श्रधिक 
उननतिशील देश है, जहाँ आ्िक-साधन पर्याप्त हैं, कच्चे माल की भी 
कमी नहीं है तथा जहाँ जन-संख्या-बृद्धि का प्रश्न.ही नहीं है--में थ्रा थिक- 
संकट ([४0000770 0697'88007) बहुत ही भयकर रूप में क्‍यों 
विद्यमान है | फ्रान्स में अधिक जन-संख्या का कोई प्रश्न ही नहीं है, 
प्रत्युत वहाँ तो दिन-पर-दिन जन-संख्या में आश्रयं-जनक कमी होती जा 
रही है और फ्रान्स के पास विगत कुछ वर्षों में उनिवेश भी श्रधिक बढ़ 
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'गये हैं, तथा कच्चे माल की प्राप्ति के साधन भी ययेष्ट हैं, ऐसे समृद्धि- 
शाली देश में भी आर्थिक-संकट बड़े मधावह रुप में विद्यमान है | यह क्या 
'कारण है कि फ्रान्स और अ्रमेरिका, जिनके पास सभी श्राथिक साधन 
मौजूद हैं ओर जहाँ श्रधिक जन-सख्या की समस्या ही नहीं है, में उतनी 
श्रार्थिक-दृढ़ता ([१९०॥0770 8॥806 ) नहीं है, जितनी स्वीडन, 
नावें, डेनमाक, स्विउजरलेण्ड, फिनलेणड श्रादि छोटे राष्ट्रों में है, जिनके 
कोई साम्राज्य नहीं है श्रोर न उन्हे उनकी आवश्यकता ही है | 

सत्य तो यह है कि फासिस्ट इटली ने वर्सेल्स की संधि से निराश 
होकर उन राष्ट्रों से उस श्रन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए यह पाखंड 
रचा है, जो लूट का बेंटवारा करते समय इटली के साथ किया गया | 
इटली संसार में अपने विशाल साम्राज्य के स्वप्न देख रहा है ओर 
उसी की प्राप्ति के लिए मुसोलिनी ने फासिस्टवाद को जन्म दिया हे । 

'फासिस्टवाद क्या है (--यह श्राप इटली के अधिनायक मुसोलिनी के 
शब्दों में सुनिए-- 

'फाछिस्टवाद शान्ति के सिद्धान्त को अ्रस्व्रीकार करता है-- 
जिसका विकास संघर्ष के परित्याग के फल-स्वरूप हुआ है श्रोर जो 
वलिदान के सामने एक कायरता का काम है। युद्ध-- केवल थुद्ध ही 
मानव की समग्र शक्तियों को चेतनता और दृढ़ता प्रदान करती श्रौर 
उस जाति पर श्रेष्ठठा और कुलीनता की महर लगाती है, जिसमें इतना 
साहस होता है कि वह उसका मुकाबिला कर सके ; इसलिए जो 
सिद्धान्त शान्ति के द्वानिप्रद सिद्धान्त पर आ्राभ्रित हे, वह फासित्टवाद 
के विरुद्ध है ।? 

4 र ५ 

'फासिस्टवाद के लिए साम्राज्य का विकास--श्रथत्‌--राप्ट्र का 
“विस्तार-शक्ति का एक झ्रावश्यक प्रदर्शन है श्रौर उसका विपरीत पतन 
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का लक्षण है। जो राष्ट्र उन्नति की ओर पग बढ़ा रहा है या जो 
अधःपतन के बाद फिर से उन्‍नति के पथ पर अग्र॒तर है, वह सबंदा 
साप्राज्यवादी होता है। साम्राज्यवाद का परित्यांग पतन और मंत्यु 
का लक्षण है ।! #' 
९ 6 4 

इटली के अधिनायक मुसोलिनी के उपयुक्त वाक्यों से इटली की 
सकुचित और विश्व-शान्ति-विघातिनी राष्ट्रीयागा का स्वरूप स्पष्ट जात 
हो जाता है। इटली साम्राज्य की स्थापना के लिए ही अ्रबीतीनिया में 
युद्ध हो रहा है, इसे अरब समझना मुश्किल न होगा । 

इटली उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग से अफ्रीका में अपना 
साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है| सन्‌ १८७० में इटली 
देश की एक कम्पनी ने लालसागर के दक्षिण में असाव की छोटी-सी 
खाडी में, बन्दरगाह के लिए जगह मोल ली थी। इटालियन लोगों ने 
धीरे-धीरे लाज्सागर के तट पर अपना अधिकार कर लिया श्रोर 'इरि- 
ष्टिया! नाम से एक उपनिवेश बसाया । लालसागर के तट पर मसावा 
बन्दरगाह भी सन्‌ श्८८१ में अपने श्रधीन कर लिया | इस कारण 
अबीसीनिया और इटली में सन्‌ १८८७ में युद्ध छिड़ गया । इस युद्ध 
में इटली की पराजय हुई । इटली से संधि हो गई, उसके अनुसार अबी- 
सीनिया पर इटलो का संरक्षण स्वीकार किया गया। पहला राजा मर 
गया था ओर स्वाधीनता-प्रिय अबीसीनियन कब किसी के पराधीन रहना 
पसन्द करते | समस्त देश में एक नवीन उत्साह और जाणति। का उदय 
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यह अवतरण मुसोलिनी के 'इटेलियन विश्वकोप' में प्रकाशित उपयुक्त लेख के 
अंग्रेजी भ्रनुवाद से लिये गये दें ।--लेखक 
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हुआ ओर अबीसीनियन लोगों ने अपनी स्वाधीनता प्राप्ति के लिए 
सन्‌ १८६९ में युद्ध श्रारम्म कर दिया | इस बार इटली की बुरी तरह 
द्वार हुईं । उसके १०,००० सैनिक रणभूमि में सदा के लिए भूमि- 
शायी हो गये | मार्च १८६९ में श्रबीसीनिया फिर ख्तंत्र हो गया । 

बस इसी समय से इटली की प्रतिशोध लेने की इच्छा बलवती 
होने लगी | जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, महायुद्ध के बाद 
विजेता रा में उपनिवेशों का जो विभाजन हुआ, उसमें इटली को 
आशाजनक भाग न मिला । इससे प्रतिशोध की अ्रग्नि और भी अधिक 
भड़क गई । 


वलवबल पर बलात्कार 


'वलवल' अबीसीनिया के पूर्वी माग में टसकी शअ्रनिश्चित सीमा के 
कुछ दुर पर स्थित है | यद्द श्रबीसीनिया राज्य के भीतर है | इसी स्थान 
पर विगत <* दिसम्बर १६३४ ई० को इृठली श्रौर अबीसीनिया के 
सैनिकों में संघर्ष हो गया। १४ दिसम्बर १६३४ ई० को अबीसीनिया 
के पर-राष्ट्रविभाग के सचिव ने एक नोट राष्ट्र-संघ के सेक्रेटरी जनरल के 
पास भेजा, जिसमें राष्ट्रसंघ का ध्यान वलवल की घटना की ओर आक- 
िंत किया गया था। इस नोठ में लिखा है-- 

“वलवल में जहाँ यह घटना हुई है। सीमा के श्रन्तर्गत सौ किलो- 
मीटर की दूरी पर स्थित है । £ दिसम्बर को इदली की सेना-टेक और 
सैनिक हवाई जहाज़ों से एं ग्लो अबीसीनियन कमीशन के श्रबीसीनियन' 

' रक्षुकों पर अकस्मात्‌ हमला किया | ६ दिसम्बर को अवीसीनिया की सरकार 
ने इसका प्रतिवाद किया | प्रतिवाद करने पर भी इटली के लड़ाई के 
इवाई जहाजों ने तीन दिन के बाद उसी प्रान्त के एडो श्रौर गर्लोंगुवी 
पर बम-वर्षा की । ६ दिसम्बर के प्रतिवाद और ६ दिसम्बर के पंच- 
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निपयरे के लिए प्राथना ( जो २ श्रगस्त १६२८ ई० की इटली श्रवी- 
सीनिया की संधि के अनुसार की गई थी ) के उत्तर में इटली की ओर 
से यह माँग पेश की गई कि हर्जाना और नैतिक ज्ञतिपूर्ति दी जाय और 
१४ दिसम्बर के नोट में इटली ने यह विधोषित किया कि उसकी सर- 
कार वी समर में नहीं आता कि इस प्रकार का विवाद पंच-निपटारे 
के लिए केसे सौपा जा सकता है |! 

इस नोट के उत्तर में १६ दिसम्बर को इटली की सरकार ने राष्ट्र 
सध को तार दिया | तार में कहा कि श्रबीसीनिया ने जो दोषारोपण 
किये हैं, वे निराधार हैं, आक्रमण अबीसीनिया ने किया ओर उसकी 
जिम्मेदारी उत्ती पर है । 

इटली की सरकार ने 'वलवल?” की घटना का जो वृत्तान्न राष्ट्र-संध 
को भेजा था, उसका सारांश निम्न-लिखित है-- 

अ्रंगरेजी श्रवीतीनियन कमीशन, जो ओगडेन में चरागाह-सम्बन्धी 
अधिकारों की जाँच कर रहा था, २३ नवम्बर को वलवल में आया। 
वलवज्न इटली-सुमालीलेर्ड के अधीन है ओर उसमें कई वर्षों से 
इटली के सैनिक्रों का कैम्प है । इटली की सेना के कमाइर का ब्रिटिश 
श्रोर अबीसीनियन कमिश्नरों से मुलाकातें भी हुईं तथा पत्र-व्यवहार 
भी हुआ | श्रबीतीनिया के कमिश्नर का केथन हे कि वलवल अश्रत्री- 
सीनिया का प्रदेश है; इसलिए श्रबीसीनिया के सैनिकों को उसमें 
प्रवेश करने का अधिकार है। कमांडिंग ऑफिसर ने उत्तर दिया, कि 
वह इटली के सुमालीलेड में अ्बीसीनिया के सैनिक-दल को प्रवेश 
करने की आज्ञा नहीं दे सकता । वलवल पर कब्जे का प्रश्न ऐसा है, 
जिस पर दोनों सरकारें हल कर सकती हैं। तब ऐंगलो अश्रबीसीनियन 
कमीशन ने वह प्रदेश छोड़ दिया ; परन्तु अबीसीनिया का सैनिक दल 
इटली के सैनिक दल के सामने ही मौजुद रहा । 
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इसके बाद इटली सेना के कमांडर ने, वलवल में दुर्घटना को 

दूर करने की दृष्टि से, अबीसीनिया के सैनिकदल के कमांडर से यह 
प्रस्ताव किया कि दोनों सेनाओं के बीच में पिलेट नियत कर दिये 
जाये औ्रौर सेना पीछे को हटा दी जाय | अ्रबीसीनियन कमांडर ने यह 
प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया | इस प्रकार दोनों दल सामने मिले हुए 
रहे | अबीसीनियनों ने तब इटली के नेटिव सैनिक-दल में भगदड़ 
मचाने का प्रयत्न किया | ५ दिसम्बर को अ्रवीसीनियन-सेना ने इटली- 
सेना के पड़ाव पर धावा बोल दिया | इठलो सुमालीलेड की सरकार 
से जो सूचना मिली है, उससे यह प्रतीत होता है कि अबीसौनिया के 
एक सिपाही ने संकेत के पहले हवा में बन्दूक चलाई। अबीसीनियन 
सैनिक-दल ने गोली चलाना श्रारम्म किया, जिससे इृटेलियन सैनिक के 
दल में यथेष्ट जन-हानि हुईं । इटैलियन पड़ाव (08) इसी स्थिति 
में श्रात्म-रक्षा करता रहा | इसके बाद जब काफी सैनिक-सहायता श्रा 
गई, तब इटैलियन सैनिकों ने आक्रमणकारियों को भगा देने के लिए 
कोशिश की | तदनुसार इठली की सरकार ने अदीसअबाबा की सरकार 
से इस आक्रमण के खिलाफ़ प्रतिवाद किया | इटली सरकार ने छृति- 
पूर्ति का प्रस्ताव रखने की बात को गुम रकखा | यह प्रस्ताव बाद में 
इस प्रकार प्रकट क्रिया गया-6रार का गवनर-द्वारा क्षमा याचना, 
इटली की राष्ट्रीय पताका को नमस्कार, श्रपराधियों को दर॒ड और जो 

घायल हुए हैं, अथवा मारे गये हैं, उनके लिए मुत्रावजा ।! 
इसके उत्तर में १८ दिसम्बर को अबीसीनिया की सरकार ने कद्दा-- 
“इटली सरकार का तार अन्तर्राट्टीय कमीशन के दस्तावेजों के विपरीत 
है। वलवल में इटली के ऑफिसर ने इस प्रश्न पर विचार-विनिमर्य 
करने से साफ जवाब दे दिया कि वलवल इटली प्रदेश में है, श्रथवा 
नहीं--इसका निर्णय दोनों सरकारों पर है | इटली के ऑफिसर ने श्रन्त- 
श्ध्द 
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रोष्टरीय कमीशन को भ्रमण करने का अधिकार देना श्रस्वीकार किया | 
जब कमिश्नर इटली के ऑफिसर से विचार-विनिमय कर रहे ये, तब 
इटली के वायुयान कमीशन पर उसे भयभीत करने केलिए उड़ रहे 
ये। अबीसीनिया के प्रदेश में जो इटली के सैनिकों ने फोजी प्रदर्शन 
किया, उसके विरुद्ध ब्रिटिश और अश्रीसीनियन कमिश्नरों ने सम्मिलित 
प्रतिवाद किया था । 

अबीसीनिया के सैनिक-दल और इटली के सैनिक-दल के बीच 
पृथक्कता करने के लिए दो कमिश्नरों की उपस्थिति में प्रयत्न किया गया 
था | कमीशन की रिपोर्ट से यह पता चलता है, कि वह दो कमिश्नर 
इटली के ऑफिसर की माँग को अ्रस्वीकार योग्य--अनुचित--मानते 
थे | आक्रमण के लिए जो सकेत किया गया था, वह इटली के सैनिक 
दल की ओर से “॥0/४8७ 7ए000? शब्दों के साथ किया गया था । 
दो वायुयान अ्रकस्मात्‌ आये ओर उन्होंने वम बरसाना शुरू किया | 
तीसरा बायुयान और एक टेक भी घटनास्थल पर आ गये। इथ्ली के 
आक्रमण के समय अबीसीनियन की केवल दो मशीनगन अ्रभी बन्द 
रक्‍्खी थी ; वे उस स्थिति में नहीं थीं, जिस हालत में लड़ाई के समय 
होती हैं | आफेसर और सिपाही भी अपने-अपने कैम्प में ये। अ्रबीसी- 
नियन सैनिक रक्षक (30074) का दूसरा कमारइर ज्यों ही अपने कैम्प 
से बाहर निकला, घायल कर दिया गया | इठली सरकार ने श्रपना यह 
मन्तव्य प्रकट किया है कि वह विवाद को पंचायती फैसले के लिए 
सौंपने की सम्भावना नहीं देखती; इसलिए अबीसीनियन-सरकार यह 
स्पष्ट कर देना चाहती है--- 

(१) वलवल में इटली ने पहला श्राक्रमण किया और तीन दिन के 
चाद ओगडेन के भीतर एडो और गलोंगुवी में श्राक्मण किया | 

(२) वलवल श्रबीसीनिया का प्रदेश है, जिस पर इटली की सेना 


२६६ 


राष्टुसंघ ओर विद्व-शान्ति 


का गेर कानूनी काबू है। यह दो मुख्य प्रश्न हैं, जिनका निर्णय होता' 
है | इटली की सरकार ने ता० २६ दिसम्बर सन्‌ १६३४ को अबीसी- 
निया के दोषारोपणों का उत्तर देते हुए लिखा कि बम-वर्षा नहीं की 
गई थी । इटली की सरकार सीमा-निद्धांरण (700॥6788 00)॥7॥/8- 
४00) का काम शुरू करने को तैयार है। इस प्रकार इटली श्रोर 
अबीसीनिया में पत्र-व्यवह्र चलता रहा | अन्त में यह सब व्यर्थ जान- 
कर अबीसीनिया ने राष्ट्रसंघ से ३ जनवरी १६३५ ई० की राष्ट्रसघ के 
विधान की ११ वीं धारा के अ्रनुसार काये करने की प्रार्थना की । यह 
प्रार्थना प्रधान-मन्त्री ने लीग-कोंसिल के सदस्यों को तुरन्त ही सूचित 
कर दी । 


अवीसीनिया ओर राष्ट्रसंघ 


पाठकों को यह तो ज्ञात ही होगा, कि अब्ीसीनिया राष्ट्र-संघ का 
सदस्य है ; इसलिए स्वभावतः उसे यह अ्रषिकार प्राप्त है, कि वह इस 
मामले को राष्ट्रसघ के समीप रक्खे । विधान (2070॥4॥) की पारा 
११, (२) के अनुसार श्रबीसीनियन प्रतिनिधि ने, जिनेवा में सेक्रेटरी 
जनरल के पास एक मेमोरण्डम भेजा, जिसमें यह प्राथना की गईं थी 
कि इस प्रश्न को कौसिल के काय-क्रम में रक्खा जाय। १७ जनवरी 
१६३५ ६० को यह प्रश्न कोंतिल के विचारणीय विषयों में रक्खा गया, 
दो दिन के बाद कौंतिल को प्रधान-मन्त्री ने वह दो पत्र दिये, जो उसे' 
दोनों सरकारों से मिले ये और जिनका आशय यह था, कि दोनों देशों 
ने सीधे समझौते का प्रयत्न श्रभी त्याग नहीं दिया है, इटली के पत्र में 
यह भी लिखा था-- 

राष्ट्रसघ की कौंसिल में अश्रीसीनिया की प्रार्थना पर विचार-विनिमय 
दोनो देशों के पारस्परिक सममौते के प्रयत्न के लिए सुविधा-जनक न 
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होगा | घटना का निर्णय इृठली और अबीसीनिया की १६५८ ई० की 
संधि की शर्तों के अनुसार भली-भाँति हो सकेगा, जब तक समझौता हो, 
तब तक कोई ओर घटना न होने पावे, इसके लिए प्रयत्न किया गया | 

अबीसीनिया की सरकार से भी उसी तारीख का एक पत्र मिला, 
जितका आशय यह था कि सरकार सन्‌ १६२८ की संधि के श्रनुसार 
सममोौता करने को तत्पर है श्रोर इटली की सरकार ऐसी दुषंटनाश्रों 
की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आदेश देने के लिए तत्पर है ; 
अतः अबीसीनिया-सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करना श्रागामी 
कौंपिल-अधिवेशन तक स्थगित रखा । इस प्रकार कॉंसिल 
ने इस प्रश्न पर विचार करना आगासी अधिवेशन तक स्थग्रित 
कर दिया । 

सन्‌ १६२८ की इटली-अबीसीनिया की संधि की शर्तों के अनुसार 
थदि कोई विवाद उत्तन्न हो जाय, तो दोनों सरकार को युद्ध न छेड़ 
देना चाहिए। यदि वे सीधे समझौते में सफल नहीं हो सकते, तो उन्हें 
अपने विवाद के निर्णय के लिए चार निर्णायक नियत कर देने चाहिए | 
प्रत्येक दो निर्णायक नियुक्त करे । यदि इस प्रकार का निर्णय (00॥6- 
]80070) संभव न हो ; तो उन्हे पंचायती निर्णय (8.7800॥) 
का आश्रय लेना चाहिए । उस दशा में चार निर्णायक एक पाँचवाँ पच 
नियुक्त करेंगे । १६ जनवरी १६३५ ई० से १६ मार्च १६३१ ई० तक 
दोनों सरकारों में समझौते के लिए प्रयत्न होता रहा । 


समभीता नहीं हुआ 


१६ और १७ माच को अबीसीनिया की सरकार ने जो पत्र रा 
सघ के प्रधान-मत्नी को भेजे, उनसे यह प्रकट होता है कि अद्ीसीनिया- 
सरकार की सम्मति में सीबे समझौते के प्रयत्न का अंत दो गया। 
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अ्रशौतीनियन सरकार ने इटली के खिलाफ जो शिकायतें पेश कॉं, 
उनका सार यह है-- 

( १ ) इटली सममोते की कोई बात न कर श्रवीसीनिया के लिए 
0]700॥8 भेजता है | वह घटना की जाँच से पूर्व ही ज्ञति-पूर्त 
की माँग पेश करता है । 

(१) उसने तीसरे राष्ट्र के इस दिशा में प्रयत्न को श्रस्वीकार 
किया है। 

(३ ) श्रबीसीनिया ने बार-बार पंचायती फेसले ( 708 
६0 ) के लिए प्रार्थना की ; परन्तु इटली मजूर नहीं करता | 

(४) इठली में एक वर्ग सैनिक प्रदर्शन कर रहा है, जिससे 
परिस्थिति ओर भी बिगड़ गई है। 

(९) श्रफ्रीका में इटली के उपनिवेशों में लगातार युद्ध की 
सामग्री भेजी जा रही है ; अतः अबीसीनिया की सरकार राष्ट्र संघ के 
सम्मुख विधान की धारा १५ के अनुसार यह माँग प्रस्तुत करने को 
वाध्य हुई है कि राष्ट्रसंघ-विधान की १४वीं धारा के श्रनुसार पूर्य 
जाँच-पड़ताल और विचार किया जाय | यह काय बराबर होता रहे |# 

इटली की तरकार ने उत्तर दिया कि इटली में जो सैनिक-्प्रदर्शन 
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हो रहा है, वह बिलकुल ग्रसत्य है। इटली से श्रफ्रीका के सुमालीलैए्ड 
में जो सेना आदि भेजी जा रही है, वह उपनिवेशों की रक्षा के लिए 
ही भेजी जा रही हैं | इटली ने यह काय आत्म-रक्षा के उद्देश्य से 
किया है ; क्योंकि अबीसी निया अपनी फोजी तैयारियाँ बहुत ही बड़े 
पैमाने पर कर रह्य है, तथा सीमाश्रों पर स्थिति बहुत नाजुक है । इ्ली 
की सरकार ने कहा कि विधान को १५वीं धारा का प्रयोग नहीं किया- 
जाना चाहिए | जनवरी १६, सन्‌ १६३५ को जो पत्र-व्यवह्र हुआ है, 
उससे यही निश्चय किया गया है कि समझौते का प्रयत्ञ सन्‌ १६९८ 
की सपि के अनुवार किया जाय | इटली की सम्मति में (|)॥7९6- 
0020/0॥07) सीधे सममोते का प्रयत्न समाप्त नहीं हो चुका है। 
यदि यह समझौते का प्रयास सफल नहीं हुआ और अ्रबीसीनिया की 
सम्मति हुई, तो १६२८ की संधि के अनुसार कमीशन की रचना के लिए 
तुरन्त प्रयत्न किया जायगा । 


शबीसीनिया-सरकार का एक नवीन प्रयत्न 


माच के श्रन्त में श्रवीसीनियन सरकार ने इटली की सरकार को यह 
सुयोग दिया कि वह तीस दिन की अ्रवधि के भीतर जिनेवा, पेरिस पर 
लन्दन में समझौते के लिए सम्मति दे | इटली-सरकार पंचायती फैसले 
को चाहती है ; इसलिए पंचायत की नियुक्ति, उसके नियम तथा कारय- 
पद्धति का निश्चय कर लिया जाय । यदि इस अश्रवंधि के भीतर पद्चों 
की नियुक्ति नहीं की गई तथा पंचायत के सब नियम व काय-पद्धति तय 
नहीं किये गये, जिससे पंच लोग अपने कार्य को तुरन्त कर सके, तो 
राष्ट्रसध की कोंसिल को आमन्त्रण दिया जायगा कि वह पतचों की 
नियुक्ति करे, काय-पद्धति नियत करे, उन प्रश्नों को निश्चय करे, जिनका 
निर्शय किया जायगा और विशेष रूप से, सन्धियों के अनुसार इटली 


३२०३ 


राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति 


अबीसीनिया की सीमा का प्रश्न और अंत में पंचों को यह आदेश 
दिया जाय कि वे नवम्बर २३ सन्‌ १६३४ ई० से वलवत्ञ श्रौर इटैलियन 
सुमालीलेंएड की सीमा पर जो घटनाएँ हुई हैं, किस-किस का उत्तर- 
दायित है | यह स्पष्ट रूप से तय हो जाना चाहिए कि जब तक समझौते 
का प्रयत्ञ होगा अथवा पचायत अपना कार्य करेगी, दोनों सरकारें 
किसी प्रकार की सैनिक तैयारी न करेंगी न सैनिकों का एकत्रीकरण 
ही। कोई ऐसा काम नहीं किया जायगा, जो सैनिक तैयारी में सम्मिलित 
होगा | पंचों का निएंय एक बार घोषित होने पर अ्रन्तिम होगा । 
दोनों सरकार उसका हर प्रकार से पालन करेंगी | 


राष्ट्रसंध की को सित्र के प्रस्ताव 


मई १६३६ में राष्ट्रसंध की कोंसिल का साधारण श्रधिवेशन हुश्रा | 
२५ मई की बैठक में कोंसिल ने एक प्रस्ताव पास किया, जितका आशय 
यह था, कि तीन मास की श्रवपि तक सममोते ( 00॥0800॥ ) 
ओर पंच-निर्यय ( ॥0"07%60॥ ) द्वारा विवाद का फैसला किया 
जायगा | सीषे समझौते का प्रयत्व विफल रहा। दोनों दलों ने अ्रपने- 
अपने पंचों को मनोनीत कर दिया है। इटली ओर अश्रीसीनिया ने यह 
भी तथ किया है, कि यह ( 00॥०8॥007 & #"ं।'ककाा0/ 
(0079778४0०॥ ) कमीशन उस विवाद की जाँच करेगा, जो पाँच 
दिसम्बर को वलवल में हुश्रा तथा उस समय से श्रव तक इटली और 
अबीसीनिया की सीमा पर जो घटनाएँ हुई हैं, उनका निर्णय भी करेगा। 
कमीशन का काय २५ अगस्त १६३१ तक समाप्त हो जाना चाहिए | 
कमीशन में से इटालियन तथा अबीसीनिया की और से एक फ्रांतीकी 
और एक श्रमेरिकन सम्मिलित होंगे | 

दूसरे प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया, कि कॉपिल यद्यपि दोनों 
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सरकारों को अपना विवाद २ अ्रगस्त की इटली-अबीसीनिया-सन्धि की 
धारा ५ के अनुसार निर्णय करने की स्वतन्त्रता देती है तथापि साथ ही 
यह भी निश्चय करती है, कि यदि चारों प॑चों मे विवाद के निर्णय पर 
सहमति नहीं हुईं और उस दशा मे २९ जुलाई १६३५ तक वे निर्णय 
न कर सके या पाँचवाँ पंच नियुक्त न कर सके, (पचायत ( /॥"078- 
707 ) में जिसकी नियुक्ति आवश्यक होती है ) तो राष्ट्रसंघ की 
कौसिल स्थिति पर विचार करने के लिए सयोजित होगी । 

हर दशा में कौसिल परिस्थिति पर विचार करने के लिए, बेठेगी, 
यदि २५ अगस्त तक समझौते और पचायत-द्वारा निर्णय नहीं 
हो सका । 

जब कमीशन की नियुक्ति का प्रश्न तय हो गया, तब भयभीत श्रबी- 
सीनिया के प्रतिनिधि ने याद दिलाया, कि २ अ्रगस्त १६२८ की सन्धि 
यह निश्चय करती है, कि वे किसी बहाने एक दूसरे की स्वतन्त्रता को 
हानि पहुँचाने के लिए कोई काम न करेंगे ।! इसके अनुसार उसने 
इटली-सरकार से यह प्रार्थना की, कि (१) इटली को पूर्वी अफ्रीका में 
अपने अतिरिक्त सैनिक दल ( 70098 ) और युद्धोपकरण भेजना 
बन्द कर देना चाहिए । ॥॒ 

(२) जो सेना या युद्ध की सामग्री पूर्वी अफ्रीका में भेज दी 
गई है, उसे अबीसीनिया पर आक्रमण करने की तैयारी में प्रयोग न 
किया जाय । इसके उत्तर में इटली के प्रतिनिधि ने कहा कि हम 
बतंमान परिस्थितियों में श्रपने प्रदेशों की कानूनी वैध-रक्षा के लिए किये 
गये कार्यो पर किसी को टीका-टिप्पणी करने का अ्रवसर देना नहीं चाहते। 
ओर न हम यह चाहते हैं कि इस प्रकार श्रन्तर्राष्ट्रीय लोकमत को 
उत्तेजित करने के लिए ऐसा किया जाय | इटली के प्रभुत्व (90ए6« 
"७ं४7५ए) पर कोई शक्ति हस्तक्षेप करने की इच्छा न करेगी। 
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कुछ दिन पूव इटली शासन के प्रमुख ने जो शब्द इस सम्बन्ध में कहे 
थे; वह यहाँ उल्लिखित करना उचित होगा-- 
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इटली फे अधिनायक वनितो मुसोलिनी ने जो यह शब्द कहे हें, 
उनपर टीका-टिप्पणी करना व्यर्थ है । वास्तव में यह कूट-नीतिश्ों 
ओर युद्ध-कुशल सेनापतियों की भाषा है, जिसका छिपे शब्दों में श्र 
होता है--युद्ध, संघर्ष ओर आक्रमणकारी सैनिक प्रदर्शन । १ अक्टूबर 
१६३४ के श्रडोवा में जो भीषण हृत्कम्पनकारी जन-संहारक बम-वर्षा 
श्रौर रक्तपात हुआ्रा, वही इस वक्तव्य पर सबसे उत्तम प्रामाणिक 
थैका है । 


भ्रय का राज्य 


निबल अवीसीनिया दिसम्बर १६३४ से अब तक बार-बार राष्ट्र-संघ 
का ध्यान इटली के सैनिक-प्रदर्शन ओर विशाल फोजी तैयारी की ओर 
आकषित करता रह्य और यह प्रार्थना करता रहा कि इटली को इस 
प्रकार की तैयारी करने से रोका जाय । वास्तव में इटली ने आतंकवादी 
प्रदर्शन कर अबीसीनिया में भय का आतंक जमा दिया। इटली के 
प्रेसों में बड़े उत्तेजित और युद्ध के लिए प्रोत्साहन देनेवाले लेखों का 
प्रकाशन तथा राजनीतिज्ञों के भाषण, जिनमें अबीसीनिया की स्वाधीनता 
अपहरण की धमकियाँ दी जाती हैं, इस बात को तिद्ध करते हैं. कि 
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इटली शक्ति-हीन राष्ट्र के कुचलने ओर उनका स्वनाश करने के 
लिए. कितनी जबद॑स्त तैयारियाँ कर रहा है। हज़ारों टन युद्ध की 
सामग्री, रायफल, तोप, मशीनगन, टेके और सैकड़ों लड़ाई के 
वायुयान, पनडुब्बी जहाज इरीट्रिया में संग्रह किये जा रहे हैं । 

यह सब काय इटली अफ्रीका में अपने प्रदेशों की रक्षा फे लिए 
कर रहा है। अबीसीनियन सरकार का यह कथन है, कि विगत दिसम्बर 
से अब परिस्थिति मे बहुत परिवतन हो गया है। स्थिति दिन-पर-दिन 
भयंकर होती जाती है । अबीसीनिया की स्वतन्त्रता ओर राज्य पर निकट- 
भविष्य में आक्रमण होनेवाला है ; इसलिए राष्ट्रसध को अपनी ओर 
से अबीसीनिया में तटस्थ-निरीज्षक ( ४9707) 09887"'४९/ ) 
अबीसीनिया-हटली सोमालीलेंड की सीमा पर घटनाश्रों के निरीक्षण 
के लिए भेज देने चाहिए । यह निरीक्षक निष्पक्षता से परिस्थितियों 
और घटनाओं का निरीक्षण करेंगे ओर राष्ट्रसघ की कोंसिल को अपनी 
रिपोर्ट दे सकेगे | अबीसीनिया की सरकार इस जाँच के भार को वहन 
करने के लिए तैयार है ओर जो राष्ट्रसंघ के निरीक्षक भेजे जायेंगे, 
उनको दर प्रकार की सहायता ओर सुविधा दी जा सकेगी | 

६ जुलाई १६३९ को अबीसीनिया-सरकार के एजेश्ट ने कौंसिल 
को यह सूचना दी, कि 00॥04॥07 00णशशाहशं0ा का कार्य 
“क गया है । अबीसोनिया की सरकार के एजेण्ट ने वलवल की प्रादे- 
शिक स्थिति के विषय में अपना वक्तव्य दिया, तो इटली सरकार के 
एजेण्ट ने उसपर इस श्राधार पर आज्षेप किया कि पंचायत की शर्ते 
जो दोनो सरकारों ने तय की हैं, उनके अनुसार वलवल की घटना की 
जाँच के लिए संकेत है, तथा ओर दुसरी घटनाएँ, जो २५ मई १६३९ 
तक घटित हुई हैं। सीमा पर जो घटनाएँ हुई हैं, उनको जाँच करना 
इस कमीशन का कार्य नहीं है। इटली के दो कमिश्नरों ने इटली के 
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एजेए्ट के इस आक्षेप को स्वीकार कर लिया | जो दो कमिश्नर 
अबीसीनिया की ओर से नियुक्त किये गये थे; उनका यह कथन है, कि 
अबीसीनिया की सरकार के 'एजेएट को उन कारणों के बतलाने से 
रोकना अप्म्भव है, जिनके कारण उसे यह विचार करने की प्रेरणा मिली 
है कि कमीशन, जो घटना की सभी परिस्थितियों की परीक्षा करने में 
स्वतन्त्र है, उन परिस्थितियों ने बलबल? के स्वामित्व की परिह्थिति को 
भी शामिल कर सकेगा | इटली के कमिश्नरों ने यह प्रस्ताव किया कि 
जब तक दोनों में इस विषय में एकमत न हो जाय, तबतक कार्यवाही 
को रोक दिया जाय । श्रबीसीनियन कमिश्नरों ने घोषित किया कि 
अब पाँचवाँ पंच नियुक्त करने की स्थिति उतन्न हो गई है | 

इस स्थिति, की सूचना राष्ट्रसथ की कौपिल को दी गई। 
३ अगस्त १६३५ को कौसिल का विशेष अधिवेशन हुआ | सबसे पूर्व 
कोतिल ने कमीशन का कार्य फिर से संचालन करने का प्रयत्न किया | 
जो घोषणाएँ की गई थी, तथा जो नोट परस्पर भेजे गये ओर जो 
वक्तव्य कॉमसिल के सम्मुख दिये गये, उन सभी पर विचार करते हुए 
कोपिल ने निश्चय किया कि-- 

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत नहीं थे, कि कमीशन सीमा को 
घटनाओं की जाँच करेगा, या सीमा-सम्बन्धी सन्धियों और सममोतों 
(4.27०९7078) की कानूनी व्याख्या करेगा । इसलिए यह कार्य 
कमीशन की कार्य-सीमा के अन्तर्गत नहीं आता। कमीशन को यह 
अधिकार प्राप्त हे कि वह उस धारणा पर विचार करे--इस विषय 
में किसी प्रकार का वाद-विवाद न किया जाय, जो दोनों पक्षों के 
स्थानीय अधिकारियों ने घटना-स्थल के स्वामित्व के सम्बन्ध में 
बना रक्खी हैं| यदि कमीशन ने अपना निर्णय इस मत के श्राधार पर 
किया कि बलवल इठली या अ्रबीतीनिया के प्रदेश में है, तो वह उन 
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प्रश्नों के समाधान के विरुद्ध वातावरण पैदा करेगा, जो उसकी जाँच 
सीमा से परे है । 

इस प्रकार ता० २० अगस्त को पाँचवाँ पंच एम० निकोलस पोली- 
ठस नियुक्त किया गया | 

पंच-निणंय 

३ सितम्बर १६३५ ई० को पंच-निर्यय (4.'00'8] 8 ए87'0) 
सव-सम्मति से घोषित किया गया, जो इस प्रकार है-- 

दोनों पक्षों के वक्तव्य और घटना के वर्णन सुनने के बाद कमीशन 
इस निशुय पर पहुँचा है कि-- 

(१) बलवल' की घटना के लिए. न तो इटली की सरकार 
और न घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित उसके एजेंट 
उत्तरदायी हैं। 

(२ ) अंग्रेजी अबीसीनियन कमीशन के वलवल से प्रस्थान कर 
जाने के बाद भी अबीसीनियन सेना वलवल में विद्यमान रही । इससे 
इटली ने यह अ्रर्थ लगाया कि अबीसीनियन आक्रमण का विचार करते 


हैँ ; परन्तु यह सिद्ध नहीं किया गया है कि वे £ दिसम्बर की घटना के 
लिए जिम्मेदार ठहराये जायें 


इटली का रणोन्माद 
धवलवल? की घटना पर कमीशन ने अपना निर्णय ता० ३ सितम्बर 
को दे दिया | उसने इटली और श्रबीसीनिया दोनों ही को निर्दोष 
ठहराया | इस निर्णय से इटली को सन्‍्तोष केसे होता। वह तो यह 
चाहता था कि श्रवीसीनिया को दोषी ठहराया जाय, तो इटली को 
युद्ध करने का वहाना मिल जायगा ; परन्तु जब इटली पहले से दी 
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युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा था, तब वह इस निणंय से केसे 
प्रभावित होता ! 

ता० ४ सितम्बर को अबीसीनिया की स्थिति पर इटली के प्रतिनिधि 
ने एक मेमोरियल राष्ट्रसंघ की कौसिल-बैठक में प्रस्तुत किया और 
यह स्पष्ट रूप से कहा कि--यदि इटली अ्रबीसीनिया के साथ समानता 
के व्यवहार से राष्ट्रसंध में विचार -विनिमय करता रहा, तो सम्य-राष्ट्र 
होने के कारण इटली का गौरव नष्ट हो जायगा ।! # 

इस प्रकार इटली अबीसीनिया के उस अधिकार--समानता के 
श्रधिकार--को अस्वीकार करता है, जो राष्ट्रसंघ के तदस्य को प्रात 
है | क्या सम्यतामिमानी इटली का यह कथन राष्ट्रसंघ के गौर के 
श्रनुकूल है ! 

“इटली अब सन्‌ १६२८ की संधि के आश्रय बिलकुल नहीं रहना 
चाहता और न वह किसी कानूनी गारण्टी पर ही विश्वास करता है | 
इटली के उपनिवेशों के लिए जो इस समय खतरा है, उसे वह सवंदा 
के लिए दूर कर देने में उपयुक्त संधि या गारण्टी की परवा नहीं 
करेगा | यह प्रश्न इटली की रक्षा श्रोर सभ्यता के लिए श्रतीव महत्त- 
पूर्ण है । यदि इटली ने अबीसीनिया में किसी प्रकार का विश्वास करना 
सर्वदा के लिए नहीं त्याग दिया, तो इटली की सरकार अपने प्रार्थनिक 
कर्तव्य के पालन में विफल होगी । इसलिए इटली की सरकार अपने 
उपनिवेशों और हितों की रक्षा के लिए, जब आवश्यकता होगी, पूरी 
स्वतंत्रता से कोई भी कार्य कर सकेगी | 

अरब इटली को खुल्लमखुल्ला सैनिक तैयारी करने का सुयोग हाथ 
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लग गया । वह ऐसे ही सुबर्ण अ्रवसर की प्रतीज्ञा कर रह था। सितम्बर 
मास में उसने अपनी तैयारी पूरो कर लौ ओर अ्रक्ट्बर की तीसरी 
तारीख को अडोवा में रण-मेरी गुजायमान्‌ हो गई ! 

शक्ति-हीन राष्ट्रसघ इटली के मुँह की ओर ताकता ही रद्द गया । 
उसने राष्ट्रसंघ के आदेश ओर विधान को किस दुःसाहस और निर्भी- 
कता से ठुकराया, यह सभी राष्ट्र जानते हैं । 

इसके बाद राष्ट्र-संव की कौंसिल ने पाँच सदस्यों की एक समिति 
(70॥8 ०००४४४६४४ ० ॥76 ) नियुक्त की, जिसके सदस्य 
स्पेन, ब्रिटेन, फ्रास, पोलेंड, ओर टर्की बनाये गये | इस कमेटी का 
कार्य यह निश्चय किया गया कि वह इट्ली-अबीसीनिया के सम्बन्धों 
की जाँच करेगी और शान्ति-पूर्ण सममोते के लिए प्रयत्ञ करेगी | कमेटी 
ने अपनी सुचनाएँ ( 5722०8४078 ) दोनों सरकारों के लिए भेजी । 
इन्हीं सूचनाश्रों के आधार पर समझौता होना चाहिए, ऐसा कमेटी का 
विचार था। कमेटी की यह सूचनाएँ श्रबीसीनिया ने मान ली; परल्तु 
इटली ने उनको ठुकरा दिया । रणोन्माद में मस्त इठही शांति और 
सममोते की बातें केसे सुनने लगा ! 


युद्ध की ओर 


२४ सितम्बर को अ्बीसीनिया के सम्राट ने कॉंसिल को एक तार 
दिया । जिसमें यह लिखा थां--'कई मास हुए,सीमा-प्रांत पर जो हमारी 
सेना थी, उसे हमने यह आज्ञा दी कि वह सीमा से तीस किलोमीटर 
पीछे वापस आ जाय और वहीं रहे, जिससे वह इट्लीवालों को श्राक्र- 
मण करने का कोई अवसर न दे। आजा का पूरी तरह पालन किया 
गया | हम आपको अपनी पूर्व-प्राथंना की याद दिलाते हैं, जिसके- 
द्वारा निष्यक्ष निरीक्षकों को सीमा १९ घटनाश्रों की जाँच कर कॉल 
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को रिपोर्ट देने को कहा गया था | हम कोंसिल से पुनः प्रार्थना करते 
हैं कि कोई और समुचित कार्य करे, जिससे ख़तरा दूरहो जाय। 
कोंसिल ने इसका उत्तर दिया--निषक्ष-निरीज्षक ( 074] 
00807"ए8/ ) भेजने को प्रार्थना पर कौंसिल बहुत हो होशियारी से 
विचार कर रही है | वह यह विचार कर रही है कि ऐसी परिस्थितियाँ 
इस समय हैं, उनमें निरौक्षक अपना कार्य अच्छी प्रकार पूरा कर 
सकेंगे अथवा नहीं ।? 

दुर्भाग्य है कि कोंसिल इस प्रश्न पर विचार करती ही रही और 
इधर इटली आक्रमण के लिए तैयार हो गया | अ्रकमंण्यता और शक्ति- 
हीनता का प्रमाण इससे अधिक ओर क्‍या हो सकता है ! यदि राष्ट्र 
संघ चाहता, तो इटली अ्रपनी आक्रमणकारी नीति को बदल सकता 
था ; परन्तु राष्ट्रसंघ भी तो इटली के समान साम्राज्यवादी राष्ट्रों का 
एक समूह है, जो साम्राज्यवाद के नियम पालन के लिए सदैव तैयार 
रहता है । 

चीन-जापान युद्ध के समय जो अकर्मण्यता ओर शक्ति-दीनता का 
परिचय राष्ट्रसंघ ने दिया, उससे यह स्पष्ट प्रकट हो गया कि राष्ट्र-संध 
यूरोपीय राष्ट्रों का एक समुदाय है, जो संसार में अपना श्रातंक डालने 
के लिए स्थापित किया गया है । वर्तमान इथ्ली के आक्रमण ने तो इस 
बात में संदेह की बिलकुल गुंनाश्श नहीं रहने दी है। 

३ अक्टूबर १६३५ को इटली सरकार ने कॉंसिल को सूचना दी 
कि अबीसीनिया में सामरिक और आक्रमणकारी भावना इटली के 
विरुद्ध युद्ध छैड़ने में सफलीभूत हो गई है। ता० र८ पितस्वर को 
श्रवीसीनिया के सम्राद ने फौजी-प्रदर्शन के लिए श्राज्ा निकलवा दी है । 
इसी तारीख को श्रबीसीनिया की सरकार ने कौंसिल को यह सूचना दी 
कि आज इटली के सैनिक वायुयानो से अडोवा ओर श्रडीग्रेट पर बम 
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वर्षा को और श्रगमे प्रात मे युद्ध हो रहा है। यह बम-वर्षा तथा युद्ध 
अबीसीनिया प्रदेश में हो रहे हैं; इसलिए इटली ने साम्राज्य की सीमा 
में अनुचित प्रवेश किया है श्रोर विधान को भंग किया है | 


अडोबवा पर आऋमण 


कमीशन के निर्णय के ठीक एक मास वाद ३ अक्टूबर १६३५ को 
इटली की सेना ने अबीसीनिया के उत्तरीय प्रदेश के अ्रडोवा नगर पर 
आक्रमण शुरू कर दिया । जिस समय इटली ने आक्रमण शुरू किया, 
उस समय युद्ध के लिए दो लाख सैनिक, तीस हजार मजदूर ( जो 
मार्ग साफ करने के लिए, बुलाये गये थे । ) ३९० सैनिक हवाई जहाज 
और २४० टेक ( बड़ी तोपें ) रणभूमि में विद्यमान थीं। अदीसअबाबा 
का ८ अक्टूबर का रूटर का समाचार है कि इटली ने एडीग्रेट अडोवा 
और एक्सम को अपने श्रधीन कर लिया। इस प्रकार ७० मील लम्बी 
पक्ति पर इटली का अधिकार हो गया | इटली के अ्रधिकारियों का यह 
विचार है कि जब तक इन तीनो नगरों को इटली के प्रदेश इरीट्रिया 
से सड़क द्वारा न मिला दिया जाय, आगे सेना कूच न करे | इटली के 
सैनिक वायुयान आकाश से बम-वर्षा करते हैं । अबीसीनिया के पास 
केवल तीन हवाई जहाज हैं ओर फिर बच्ची, भाले, तलवारों से पुराने 
ढंग के सिपाही, आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से शिक्षित इृटाशियन सैनिकों 
की वैज्ञानिक युद्ध-प्रणाली से कैसे टक्कर ले सकते हैं । यह तो पहले ही 
बतलाया जा चुका है कि अबीसीनिया पावतीय प्रदेश है । वहाँ बड़ी-बड़ी 
घाटियाँ हैं। ऐसे पहाडी प्रदेश में अबीसीनियन केवल एक ही रीति से 
अपनी रक्षा कर सकते हैं | अवीसीनिया 'गुरीला? युद्ध-पद्धति का व्यवहार 
फर रहे हैं| सोभाग्य से प्रकृति ने उनके शत्रुओं से रक्षा करने के लिए 
चार प्राकृतिक साधन दिये हैं--प्त, वन, मसझभूमि और वायु। 
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अवीसीनियन पवतों की कन्दराओं ओर गुफाओं में छिपकर आक्रमण 
करते हैं। रूटर के एक समाचार से ज्ञात हुआ है कि अवीसीनियन 
सेना ने अ्डोवा में प्रवेश कर वहाँ के सैनिकों तथा युद्ध की सामग्री 
तोप, वन्दृक, मशीनगन आदि को अ्रपने अधीन कर लिया हे | 

इटली के आक्रमण से अबीसीनिया की राजधानी अदीसशअ्रवात्रा 
में बड़ा आतंक छा गया है | जनता में भय का राज्य है। उनको यह 
भय है कि इटली के सैनिक वायुयान अ्रदीसश्रवावा पर बम-वर्षा करेंगे; 
इसलिए श्रदौसश्रवात्रा में रात को ब्रिलकुल अंधकार कर दिया जाता 
है। कोई व्यक्ति प्रकाश नहीं करता । मोथ्रें भी बिना हैँडलाइट” के 
सड़कों पर घूमती हैं। अदीसञ्रवावा और हरार में विदेशी ( जिनमें 
भारतीय व्यापारियों की सख्या बहुत अधिक है ) लोग अपने-अपने 
व्यापार व्यवसायों को छोड़-छोड़कर श्रपने देशों को वापस आरा रहे हैं । 
अदीसश्रवाबा बिलकुल ख़ाली कर दिया गया है। राजधानी के 
अवीसीनियन स््री-बच्चे पावतीय प्रदेशों में मेज दिये गये हैं, जिससे 
उनकी आक्रमणों से रक्षा हो सके | ११ नवम्बर के भारतीय समाचार- 
पत्रों में प्रकाशित अदोसश्रवाबा के एक सवाद से यह विदित हुआ 
है कि एक इटालियन वायुयान अदीसअबाबा मे सबसे प्रथम वार 
पहुँच गया | वह बहुत उँचाई पर उड़ रहा था | 

इटली की सेना ने इस समय तक ( ८ नवम्बर ,१६३५ तक ) 
उत्तरीय अबीसीनिया के श्रगमे, एडीग्रेट, अडोवा, एक्सम, मकाके 
ओर दनकिल अपने अ्रधीन कर लिये हैँ | पूर्वी अबीसीनिया में ओगडेन 
प्रान्त के गोराही और [)प02प0/०॥ भी इठली के अ्रधीन हो गये 
हं। दक्तिणी प्रदेश में 'डोलाः पर इटली ने आक्रमण कर दिया और 
यह भी उसके कब्जे में थ्रा गया है । इस प्रकार इटली की सेनाएँ उत्तर, 
पूर्व भ्रौर दद्दिश--तीनों ओर से'श्रवीसीनिया पर आक्रमण कर रही हैं । 
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श्रदीसभ्रबाबा का ७ नवम्बर का सबाद है कि अबीसीनियन इटली 
के श्राक्रमणों का प्रतिकार करने के लिए बहुत जोरदार तैयारी कर रहा 
है | अबीसीनिया की सेनाएँ तीन भागों में विभाजित कर उत्तर, दक्षिण 
ओर पूर्व से भेजने की व्यवस्था की जा रही है । यह सैनिक बड़े भयावह 
हैं श्रोर इनकी युद्ध-प्रणाली सवंथा जगलो है । ऐसा विश्वास किया जाता 
है कि यह अपने युद्धकोशल से इटालियन सैनिकों के छक्के छुड़ा 
देंगे । ४०,००० जगली शिकारी डोलो की ओर जा रहे हैं । सेना का 
एक भाग ओगडेन की श्रोर जा रहा है | ३०,००० गोफा (07'88- 
०7४8 90/98) जिनके पास भात्ते-बर्डी होते हैं, इटली के सन्तरियों 
के पास रेंगकर जाते हैं ओर हमले करते हैं। डायरडावा मे यह सब 
एकत्र हो रहे हैं । 


हेली सेलासी का देश्-द्रोह 


हेली सेलासी टिगरे (7५270०) जो अबीसीनिया के उत्तर का एक 
प्रान्त हे, वह एक राज परिवार का राजकुमार है| इसके पिता का नाम 
रास गुस्सा अराया और चाचा का नाम रास सैयूम है| हेली सेलासी 
की आयु २५ वर्ष की हे । सम्राद्‌ देली सेलासी ने कुछ वर्ष पूर्व अपनी 
राजकुमारी का विवाह राजकुमार हेली सेलासी के साथ कर दिया | जब 
राजकुमार के पिता रास गुस्सा का देहान्त हो गया, तो वह राजगद्दी पर 
बेठा, जब वह राज्य का स्वामी बना, तो सम्राद ने एक शर्ते यह लगा 
दी कि राजकुमार को अपने चाचा रास सैयूम के नियत्रण में रहना 
चाहिए, राजकुमार को यह बात बुरी लगी । ऐसा कहा जाता है कि हेली 
सेलासी के इटली की झ्रोर जा मिलने का यह एक ही कारण है | 

कारण चाहे कुछ भी हो ; परन्तु देश की स्वाधीनता का शन्नु बनकर 
एक शासन की प्रभुता स्वीकार करना दासत्व से कम नहीं। एक ऐसे 
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अवसर पर जब अगश्रीसीनिया घोर संकट में है--उसकी स्वाधीनता और 
पराधीनता का निर्णय होने जा रहा है--उत्तरी प्रान्त टिगरे ( जिस्फे, 
अडोवा, अक्सम तथा मकाले नगर स्थित है, जो इटली के अधिकार 
में आ चुके हैं ) के शासक का देशद्रोह अ्रबीसीनिया फे लिए बडे 
दुर्भाग्य की बात है। असमारा ( इरीट्रिया-इटली का उपनिवेश ) का 
८ नवम्बर का यह संवाद है कि मेकाले के राजप्रासाद पर इटली की 
शट्ट्रीय पताका फहराई गई। किसी प्रकार का विरोध प्रदशन नहीं 
हुआ--देशद्रोही हेली सेलासी इटली की ओर से मैकाले का गवर्नर 
घोषित किया गया । 


राष्ट्रसंघ की विफलता 


लाड सीमसिल ने ब्रिटेन की 'लीग आफ़ नेशन्स यूनियन! की 
समस्त शाखाओं के नाम एक पत्र भेजा है, जिसके प्रारम्म में 
लिखा है-- 

४00 ज्ञ0]6 6786९ 0/ #0 ॥682706 07 86078 78 # 
86876. 7688 ॥06 7+698206 (४९९४ एा2807"008 शत 676७॥76 
2609 877'68 60 0प9॥ ९४060 )59]978 79827'876 ए0]86707 07 86 
8070087॥, 70 78607 ज्ञ] 007076 #96 06 ७० ए७॥87॥6 07878 
॥6 5 86009 7 6 परांपए०, धयाते 06 ॥082768 70 
8प7077079 ज्ञात) 96 0086709 66! 


आज राष्ट्र-संघ के जीवन और मरण का प्रश्नहै | सारा संसार यह 
जानता है कि इटली ने राष्ट्रसंघ के विधान (307९708॥7/) को भंग 
कर युद्ध-नीति ग्रहण की है ; परन्तु कोई भी राष्ट्र उसका क्रियात्मक 
विरोध करने का साहस नहीं करता | क्‍यों ? इसका उत्तर आगे दिया 
जायगा। 
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जब विगत चीन-जापान युद्ध हुआ, तब राष्ट्रसंघ ने जापान के 
विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया । जापान ने सहसो निरीह चीनियों की 
हत्या की, उनके प्रान्त मंचूरिया को अ्रधीन कर लिया ; परस्तु राष्ट्र सध 
मोन होकर यह सब देखता रहा | इस सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता 
है कि यूरोपियन राष्ट्रों का चीन में कोई विशेष हित नहीं था | इसके लिए 
यूरोप की महाशक्तियाँ व्यर्थ में जापान--शक्ति-शाली सैनिकवादी जापान 
से झगड़ा करना नहीं चाहती थीं। यह बात मान ली जायगी क्‍योंकि 
राष्ट्रसध की नीति के सचालक यूरोप के बड़े-बड़े राष्ट्र ही हैं। इसलिए 
जो कुछ वे करते हैं, उसमे अपने हितों की रक्षा का प्रश्न पहले सोच 
लेते हैं । 

परन्तु श्राज यूरोप का एक शक्तिशाली राजा अफ्रीका में साम्राज्य 
की स्थापना के लिए युद्ध कर रह है। यह युद्ध यूरोपीय राष्ट्रों के हितों 
से सम्बन्ध रखता हे । फिर भी राष्ट्रसघ से बड़े-बड़े राष्ट्रसदस्य कोई 
प्रभावकारी विरोध क्यों नहीं करते ! 

अफ्रीका में इटली, फ्रास, ब्रिटेन इन तीनों के उपनिवेश हैं, केवल 
अबीसीनिया ही एक स्वाधीन राज्य है, जिसमे वहाँ के निवासियों का 
शासन है, इन सभी साम्राज्यों में ब्रिटिश का साम्राज्य बहुत विशाल' 
है ; इसलिए उसका हित भी बहुत महत्त्व-पूर्ण है | फ्रात का उपनिवेश 
बहुत थोड़ा है, इसके अतिरिक्त मिश्र भी एक प्रकार से ब्रिटिश के 
सरक्षण में है । इस कारण ब्रिटिश लोगों को अपने साम्राज्य की रक्षा 
की चिन्ता है । 

विगत मदायुद्ध से पूर्व अफ्रीका में जर्मन उपनिवेश ये, ब्रिटेन को 
मिल जाने से अरब वहाँ जमनी का कोई हित नहीं है ; परन्तु नाजी 
जमनी अपने खोये हुए उपनिवेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार 
बैठा है । इस प्रकार यूरोप के चार महाराष्ट्रों--म्रिटेन, फ्रांठ, इटली श्रोर 


३१७ 


राष्ट्रसंध और विश्व-शान्ति 


जमनी--के हितों में परस्पर विरोध है । ब्रिटेन पर सभी का दाँत है ; 
क्योंकि उसके पास सबसे अधिक उपनिवेश हैं। इन उपनिवेशों से 
ब्रिटेन का प्रतिवर्ष साठ करोड़ पोंड का व्यापार होता है। 

इटली यह चाहता है कि यदि उसका श्रवीसीनिया पर अधिकार 
हो जायगा, तो इटली ब्रिटेन के व्यापार को छीन लेगा | इटली का 
अबीसीनिया पर अधिकार हो जाने से टाना कील, जो अबीसीनिया की 
सबसे बड़ी ओर उपयोगी कील है, पर उसका काबू हो जायगा | इस 
मील के पानी से ही नील नदी का प्रवाह जारी रहता है। नील नदी 
ब्रिटिश सूडान में होकर बहती है ओर उसी के पानी से सुडान की 
पिंचाई होती है| सूडान के व्यापार में ७६% भाग रूई का है। सूडान 
में होनेवाली रूई का ५८% प्रेजीरा प्रदेश में पेदा होती है | यदि इटली 
का ठाना मील पर अधिकार हो गया, तो वह इरीट्रिया को सींचकर 
वहाँ रूई पैदा करेगा ओरोर प्रेजीरा प्रदेश मरुस्थल बन जायगा | सुडान 
से अंगरेजों को ६९,०००,००० पौंड प्रति वर्ष का लाभ है | 

इसी विशाल हित की रक्षा का प्रश्न ब्रिटेन के सामने है। श्रवी- 
सीनिया में क्या हो रहा है, वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ कितने र्री- 
पुरुषों का वलिदान हो चुका है, उसकी कितनी सम्पत्ति नष्ट हो चुकी है 
ओर सबसे अधिक प्रिय वस्तु उसकी स्वाधीनता पर कैसा घातक प्रह्मर 
किया जा रहा है, यह प्रश्न किसी राष्ट्र के सामने नहीं है | सभी अपने- 
अपने हितों की रक्षा का प्थक-प्ृथक्‌ उपाय सोच रहे हैं | क्या इसी का 
नाम 00]0७0786 800प्रापए है ! 

राष्ट्रसंघ क्या है । यह राष्ट्रों के समूह से मिन्न कोई खतंत्र सत्ता 
नहीं है। राष्ट्र जैसे होंगे, वैसा ही राष्ट्रसंध होगा । राष्ट्रसंध में इस समय 
५६ राष्ट्र सम्मिलित हैं । जापान, जर्मनी, संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका--यह तीन 
बढ़े-बड़े राष्ट उसके सदस्य नहीं हैं। इन सदस्य राष्ट्रों में भी यूरोप के 
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बड़े-बड़े राष्ट्रो का ही बोत-बाला है। यथाथ में राष्ट्र संघ के संचालक 
और नीति-निर्माता ब्रिटेन, फ्रात, इटली ओर रूस हो हैं । इनमे ब्रिटेन 
सबका नेता है ; इसलिए राष्ट्र-संघ पर ब्रिटिश राजनीति--जो उम्र 
साम्नाज्यवादी हैं--का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता | 

विगत दिसम्बर १६३४ से अबीसीनिया बराबर राष्ट्रसंघ से प्रार्थना 
ओर अपील करता आ रहा है | उसकी यह अपील है कि अवीसीनिया 
निधन देश है, उसके पास युद्ध की सामग्री नहीं है, वह शक्तिशाली 
इटली से कैसे मुकाबिला कर सकता है। अवीसीनिया यह चाहता है कि 
उसका इटली से समझौता करा दिया जाय ; परन्तु राष्ट्रसंघ अब तक 
कानों में तेल डाले सोता रहा । उसने अबीसीनिया की श्रपील पर कुछ 
ध्यान नहीं दिया। राष्ट्रसंव की दृष्टि मे अवीसीनिया प्रारम्भ से शाति 
का पोषक रहा है ; उसने अपनी ओर से कोई ऐसा अवसर नहीं दिया, 
जिससे इटली को युद्ध की तैयारी करनी पडे | 

राष्ट्रसघ ने इटली को विधान ( 00ए87876 ) भग करनेवाला 
ओर दोषी ठहराया है | 

जिनेवा के २० अक्टूबर के रूटर के समाचार से यह विदित हुआ 
है कि दण्डाज्ञाओं ( 880000॥8 ) को प्रयोग मे लाने का प्रयत्न 
किया जा रहा है | इस उद्देश्य से ४२ सदस्यों की एक सचालक-समिति 
( 000"078078 000॥ण7668 ) भी बना ली गई है | इस 
समिति में इग्लेंड के प्रतिनिधि श्री एन्थोनी इडेन का यह प्रस्ताव सबे- 
सम्मति से स्वीकार हो गया, जिसमें इटली के आशिक वहिष्कार की 
योजना निश्चित की गई है। इस प्रस्ताव के विरुद्ध श्रास्ट्रिया, हंगरी 
ओर अलवेनियाँ ने अपनी सम्मति प्रकट की | 

यह प्रस्ताव सदस्य राष्ट्रों को सरकारों की सम्मति के लिए भेजा 
गया । प्रायः सभी राष्ट्रीय सरकारों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है| 
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जमनी ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। रूस ने भी श्रपनी 
स्वीकृति दे दी है ; परन्तु साथ ही यह भी कहा है कि यदि सभी राष्ट्र 
इसका पालन नहीं करेगे, तो रूस अपनी नीति में परिवर्तन कर सकेगा । 
ता० ३१ अक्टूबर को जिनेवा में संचालक-समिति का अधिवेशन 
हुआ, जिसमें यह निश्चय किया गया कि इठली के विरुद्ध आधिक- 
दरडाज्ञाओं ( ॥॥00007॥0 #७॥०0॥8 ) का प्रयोग आगामी १८ 
नवम्बर से किया जायगा। 

हमारी समर में नहीं आता कि दण्डाज्ञाश्रों के प्रयोग में यह श्रना- 
वश्यक विलम्ब क्‍यों क्रिया जा रहा है | 

पाठकों के ज्ञान-वर्द्धन के लिए यह आवश्यक होगा कि हम यहाँ 
संक्षेप में 'दण्डाज्ञात्रों' (887/000॥8) पर थोड़ा विचार कर ले । 


दणडाज्ञाएँ क्‍या है ! 


दरडाशञाएँ दो प्रकार की होती हैं। एक प्रतिबन्पात्मक (?0ए0॥- 
7७) श्रौर दूसरी दर्डात्मक (?प्रा।॥ए४) । प्रतिबन्धात्मक 580- 
४078 प्रभावकारी नहीं होते । दण्डात्मक 5&700#0॥8 बहुत ही 
प्रभावकारी होते हैं । यह राष्ट्रसंघ को युद्धसचालन की बहुत विशाल 
शक्तियाँ प्रदान करते हैं । 

राष्ट्रसंध के विधान की १६वीं धारा के अन्तर्गत जिस दण्ड- 
व्यवस्था का उल्लेख है, बह पॉच प्रकार की है-- 

(१ ) अन्तर्राष्ट्रीय बहिष्कार, ( २) राजस्व उपाय ( #4708 ] 
7088779 ), (३) आर्थिक बॉयकाट, ( ४) आर्थिक अवरोध 
( [0000770 5]0078006 ), (५ ) युद्ध । 

इन दरड-व्यवस्थाओं का प्रयोग कमशः किया जाता है और यह 
उसी समय किया जाता है, जब 'श्रन्तिम सममोते? भंग हो जाते हैं । 
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१--अस्तर्राष्ट्रीय वहिप्कार 
यह बहुत ही व्यापक है, जो राष्ट्र राष्टसंघ के सदस्य हैं शोर जो 


उसके सदस्य नहीं हैं उन सभी को उस राष्ट्र से व्यापारिक सम्बन्ध न 
रखना चाहिए, जिसने राष्ट्र-संघ के विधान का उल्लंघन किया है। 


२--राजरुव बहिष्कार 

इसका तात्यय यह है कि विधान के उल्लंघन करनेवाल्ते राष्ट्र 
को युद्ध के लिए धन न दिया जाय--घन-ऋण न दिया जाय, धन की 
सहायता न दी जाय | 


३--आश्थिक बहिष्कार 

इसका अ्रर्थ यह है कि आक्रमण॒कारी राष्ट्र के साथ व्यापार बंद 
कर दिया जाय | कोई माल न उसे भेजा जाय और न उससे माल 
मेंगाया जाय । अद्न-शत्त्र, युद्ध की सामग्री, युद्ध उपयोगी कच्चा माल 
भी न भेजा जाय | 


४--आशथिक अवरोध (॥00707706 8]00:806) 


४--युद्ध 

सबसे अन्तिम उपाय है। जब तक राष्ट्र-संघ के अधीन कोई श्रन्तर्रा- 
ष्ट्रीय पुलिस न हो, तब तक इस दण्डाज्ञा का प्रयोग राष्ट्रसंध के लिए 
अत्यन्त कठिन प्रश्न है । 

अभी से बहुत राजनीतिशों का यह विचार है कि यदि 380008 
का प्रयोग किया गया तो उसका अर्थ होगा इटली से युद्ध ; इसलिए 
यह भी निश्चय रूप से नहीं कह जा सकता कि 58॥000॥8 का प्रयोग 
प्रभावकारी ढंग से हो सकेगा । 
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मुसोलिनी की धमकी 

लन्दन के 'डेलीमेल” ( ॥08ए 7॥8| ) समाचार-पत्र के संवाद- 
दाता मि० जी० वार्ड प्राइस से भेट करते हुए फिग्न्योर मुसोलिनी ने 
अपने वक्तव्य में कहा-- 

“यदि जिनेवा में इटली के विरुद्ध दण्डाज्ञाएँ प्रयोग करने का 
निश्चय किया गया, तो इटली राष्ट्रसंघ को तुरन्त ही त्याग देगा और 
जो कोई उसके खिलाफ़ दण्डाशाश्रों का प्रयोग करेगा, उसे इटली की 
सशस्त्र शत्रुता का सामना करना पड़ेगा । 

थदि राष्ट्रसंघ एक औपनिवेशिक प्रयात ( 00॥७ां?॥ ) 
को योरीपीय युद्ध का रूप देना चाहता है, तो इससे प्रत्येक श्रसस्तुष्ट 
राष्ट्र को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर मिल जायगा और यह भी 
सम्भव है कि यह विश्व-युद्ध का रूप ग्रहण कर ते, जिसमें १ करोड़ 
व्यक्तियों का स्वनाश हो जायगा | इस सब का दोष लीग पर ही होगा । 

यूरोप के राष्ट्रों को संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका का अनुसरण करना 
चाहिए । श्रौर इटली को अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए छोड़ देना 
चाहिए । इटली अपना रख उस समय तक नहीं बदलेगा, जत्र तक 
श्रधीसीनिया हार न मान ले ।! 

यह केवल मुस्ोलिनी के शब्द मात्र नहीं हैं। इनके पीछे इठली 
राष्ट्र की शक्ति, सेना ओर राष्ट्रीय जोश है ; इसलिए मुसोलिनी के उप- 
युक्त शब्द सारगभित और महत्त्व पूर्ण हैं। इस घोषणा ने दरणडात्ञा 
प्रयोग के भविष्य को अन्धकार मय बना दिया है। 

क्या इम यह आशा कर सकते हैं कि यूरोप के राष्ट्र प्रकाश में 
आकर संसार को एक भारी संकट से बचाने के लिए तत्पर होंगे ! 
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